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 लोकसमा  ।  बज  समावेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  क ेमोलखिक  उत्तर

 स्क्लों/कालेणों  में  खिलाड़ियों  को  वित्तोय  सहायता

 [fee]
 ७८65  भी  मूल  चल्द  डाथा  :  क्‍या  युवा  कार्य  झौर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  उनਂ  छात्रों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  जो
 कालेजों  ओर  स्कलों  में  खेलकद  में  गहरी  रूचि  लेते  और  उत्कृष्ट  प्रदर्शन  करते

 और

 यदि  तो  उसके  लिए  कया  मानदण्ड  अपनाये  गये  है  और  उन्हें  कितनी  वित्तीय

 सह्यायता  दो  जाती  है  ?

 ]  नि

 युवा  कार्य  भ्रौर  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  के०  अयचना  :  और

 एक  विवरण  सभा  पटल  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 छात्रवृत्ति  के  रूप  में  बित्तीव  सहायता  उन  स्कूल  और  [कालेज/विश्वविद्यालय  के  छात्रों  को

 दी  जांती  है  जो  खेल  में  फीतिघान  प्रदर्शन  करते  ताकि  वे  अपनी  प्रतिभा  बढ़ाएं  ओर  उन्हें  उच्च

 प्रयास  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  सके  ।

 तेसी  छात्रवृत्तियां  छात्रों  को  उनकी  श्लेलों  में  प्रतिभा  के आधार  पर  प्रदान  की  जाती  हैं  जिसका

 मूल्यॉकत  उनके  राज्य  अन्तर  विश्वविद्यालय  आदि  प्रतियोगिताओं  में  उनके  व
 स्तविक

 कायें  सिष्यादत  सहित  उतके  इन  प्रतियोगिताओं  में'प्राप्त  स्थान  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  ।

 छात्रवृत्ति  पाने  वाला  पूर्ण  क्लिक  छात्र  होना  चाहिए  और  किसी  पूर्णकालिक  कार्य  पर  नियुकतै  नेहीं

 होता  ।  उसे  कोई  अन्य  सेल  छात्रवृत्ति  भो  नहीं  मिली  होती  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  उसका



 मौखिक  उत्तर  17  1985

 जकजयया  ज

 अष्छा  शरित्र  होना  चाहिए  और  उसने  अन्तिम  वार्षिक  परी  क्षा  पास  र्क  ञ  हो

 विश्वविद्यालय  और  कालेज  स्तर  पर  प्रतिवर्ष  प्रति  रुपये  के  मूल्य  की  100  राष्ट्रीय
 स्तर  की  छात्रवृत्तियां  प्रतिवर्ष  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  स्कूल  छात्रों  के  लिए  प्रतिवर्ष  प्रति  900/-  रुपये

 के  मूल्य  की  400  राष्ट्रीय  स्तर  की  छात्रवत्तियां  और  प्रतिवर्ष  प्रति  600/-  रुपये  के  मूल्य  की  800

 राज्य  स्तर  छात्रवत्तियां  प्रदान  की  जाती  हैं|  ये  छांत्रवृत्तियों  के  भ्तिरिक्‍त  यदि

 बत्तिधारी  अपने  कार्य  निष्पादन  को  बनाए  रखता  है  या  सुधारता  है  तो  अगले  वर्षों  मे ंनवीकरण  .

 किया  जाता

 ]  श्र

 श्री  मलचन्द  ढागा  :  अध्यक्ष  जो  छात्र  खेल  कद"में  मेघावी  अं

 हैं  वविद्यालय  और  कालेज  स्तर  पर  100  राष्ट्रीय  स्तर  की  स्कूली

 छात्रों  क ेलिए  400  राष्ट्रीय  स्तर  की  छात्रव्‌  त्तिया ंऔर  800  राज्य स्तर  की  छात्रवृत्तियां  प्रदान

 की  जाती  हैं  ।  मन्‍्त्री  महोदय  बताने  फी  कृपा  करेंगे  कि  यहू  योजना  कब  लागू  की  गई  थी  आज

 यूनिवर्सिटी  लेवल  पर  और  स्टेट  लेबल  पर  राष्ट्रीय  लेबल  पर  कितने-कितने  विद्यार्थियों  को

 स्कालरशिप  देते  हैं  ?

 [

 शमी  झार०  के०  जपचरा  यह  यो  शुरू  की  गई  थी  ।  मेरे

 पास  दो  वर्षों के  आंकड़े  व  1983-84  3-84
 रे

 कालेज  स्तर  क ेछात्रों  की  संख्या

 197  और  1984-85  में  192  थी  ।  वर्ष  1983-84  3-84  और  1984-85  में  सकल  स्तर  के  छात्रों  की

 क्रमशः  1627  और  1733  थी  ।

 ओर  मूलचन्द  डागा  :.  ओलं  पिक्स  में  हमारे  देश  के  निराशाजनक  प्रदर्शन  का  कारण  यह॑  है  कि

 1971  में  यह  स्कीम  लागू  होने  के  बाद  आप  राष्टीय  और  स्टेट  लेवल  पर  पूरी  स्कालरशिप  भी

 महीं  दे  इतना  बड़ा  भारतवर्ष  है  और  इतने  कम  छात्रों  को  आपने  स्कालरशिप  दी  है  इसका

 कारण  है  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  यह  स्कीम
 लागू  हुई  थी  तब  आंपने  स्कालरशिप कौं  जो  धनराशि

 रखी  थी  उसके  बाद  अब  चीजों  के  दाम  सौ  प्रतिशत  बढ़  गए  हैं  लेकिन  आज  भी  उतनी  ही  धनराशि

 दे  रहे  हैं--ऐसी  स्थिति  में  क्या  आप  आशा  करते  हैं  कि  भारतवर्ष  खेल  जगत  ओलंपिक्स  में  अच्छी

 तस्वीर  लेकर  जा  सकेगा  ?

 2  न
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 ]

 ओओ  झार०  के०  जयचस्त्र  र  केवल  छात्रवृत्तियों  की  संख्या  बढ़ाने  बल्कि  छात्रवत्तियों
 की  धनराशि  बढ़ाने  का  भी  प्रस्ताव

 है
 और  विभाय  द्वारा  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  कहने  का  यह  मतलब  है  कि  आप  इस  पर  विचार  कर  रहे

 भ्रो  मूलचन्द  डांया  :  जब  आपने  केन्द्र  और  राज्य  स्तर  पर  400  और  800  निर्धारित

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  उन्होंने  केन्द्रीय  स्तर  पर  800  और  राज्य  स्तर  पर  400  निर्धारित
 किया  परन्तु  हम  उस  स्तर  के  30  प्रतिशत  तक  ही  पहुंच  पाए  हैं  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  दोनों  बातों  का  उत्तर  दे  दियਂ  है  ।

 श्री  झार०  के०  जयचन्द्र  सिह  :  मैं  समझता  हूं  कि  मैंने  इस  प्रशन  का  उत्तर  दे  दिया  हम
 की  संडया  तथा  इनकी  धनराशि  दोनों  को  ही  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  दस  काम  को  जरा  जल्दी  से  करें  ।

 कुमारो  ममता  बनर्जो  :  पश्चिम  बंगाल  में  छात्र  और  युवक  अन्तर्राष्ट्रीय  युवावर्ष  को

 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  स्थानीय  कलबों  में  मनाने  के  इच्छुक  हैं  ।  परन्तु  घन  के  अभाव  में

 युवकों  के  इस  वर्ग  को  अपने  कार्य  पूरा  करने  का  अवसर  नहीं  मिल  रहा  मम्त्री  महोदय  से  मैं

 यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  को  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  मनाने  के
 अस्यन्त  इच्छुक  पंजीकृत  क्लबों  और  ओलम्पिक  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  खेलों  के  लिए  स्थानीय  कलबों  का

 “
 गठन  करने  वालों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 श्री  ध्ार०  के०  जयचस्त्र  तिह  :  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  के  लिए  हमारी  योजना  भिन्‍न  है  ।

 परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि,इस  प्रश्न  पर  अपेक्षित  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 श्रीमतो  फूलरेण्‌  गुहा  :  मंत्री  महोदय  ने  हमें  छात्रों  की  संब्या  बताई  है  ।  मैं  जानना  चाहती

 हूँ  कि  इनमें  छात्राओं  की  संख्या  कितनी  है  ।

 श्री  झार०  के०  जयचन्त  सिंह  :  आंकड़े  उपजब्ध  वर्ष  1984-85  5  में  विश्वविद्यालय  स्तर

 हर  कुल  192  छात्रों  में  से  महिलाओं  की  संख्या  99  थी  और  स्कूल  स्तर  पर  लड़कियों  की  संख्या
 लगभग  50  प्रतिशत  थी  ।

 ;

 श्री  शांताराम  नायक  :  चल  रही  विभिन्न  योजनाओं  के  जानना  चाहता  हूं

 .  कि  क्‍या  सरकार  का  विचार  युवकों  को  स्थायी  आधार  पर  सुविधाएं  देने  के लिए  कोई  केख्रीय  कानून
 का  है  ।
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 भी  झार०  के०  जयचरद  आपके  विचार  को  नोट  कर  लिया  गया

 भ्रध्यक्ष  मद्दीदय
 :  अब  श्री  राव  ।

 झी  सो०  माधव  रेड्डी  :  प्रश्न  संद्रया  466  के  साथ  प्रश्न  संख्या  473  पर  भी  विचार  किया

 जाए ।  उन  दोनों का  विषय  एक  ही  है  ।  ०

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कोई  आपत्ति  है  ।

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  झहोर  महासापर  दरम्ाणु  धत्तरिक्ष  शौर

 इलेक्ट्रामिकी  ठिभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  कोई  आपत्ति  नहीं  भीमन्‌  ।

 विदेशों  सें  कार्य  क्र  रहे  भारतीय  वल्लानिकों  के  लिए  एक  गपर  स्थापित  करता

 *466.  66.  झी  बो०  सोसनाडरीसबरा  राव  :  कया  प्रधान  मग्न्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  मे  विदेशों  में  कायंरत  भारतीय  वंज्ञानिकों  कों  आकर्थित  करने  के

 लिए  एक  नगर  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तंत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  बहू  वेज्ञानिकों  को  क्‍या
 सुविधाएं  दी

 और  .

 उक्त  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितमी  है  ?

 विज्ञान  श्रोर  प्रौद्योगिको  संत्रालम  भौर  सहासागर  परमाणु  प्रम्तरिक्ष  भौर

 इसेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मसत्रो  शिवराज  बी०  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिदेशों  में  कार्य  कर  रहे  भारतीय  वैज्ञातिकों  को  बापस्‌  लाने  हैतु  प्रयास

 ५
 *

 ब 473,
 a  doom tae  |

 ५  क्या  प्रकान  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंत्रे  कि  ६

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ब्रिटेन  और  फ्रांस  में  कार्य

 कर  रहे  प्रमुख  भारतीय  बैज्ञानिक  ओर  प्रौद्योगिकीविद  भारत  वापस  आने  की  सोच  रहे  अश्षतें कि
 रुन्‍्हें  यहां  कार्य  करने  की  बेहतर  सम्भावनाएं  ओर  आवास  प्राप्त

 यदि  ती  इस  मामले  भें  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  बिकआऋर  और

 हमारे  दूतावास  के  माध्यम  से  उनके  साथ  हुई  किसी  बातचीत  का  क्या  पर्िण[म
 निकला  है  ?

 4
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 खिशान  हर  प्रोद्योगिकी  संक्रालय  तथा  सहासागर  विकास  परसाणु  ह्रन्तरिक्ष  झोर

 इसंक्ट्रालिको  विभागों  में  राक्ष्य  मन्‍्त्री  जिवराल  वो०  :  कई  व॑ज्ञानिकों  और

 परिकीबिदों  ते  भारत  लौठने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  ।  ि

 सरकार  ने  विदेश  बसे  हुए  भारतीय  बैज्ञानिकों  और  प्रोद्योगिकीविदों  को  इस  देश
 में

 लौटने  के  लिए  आकर्षित  करने  के  लिए  कई  उपाय  शुरू  किए  इनमें  से  कुछ  ये  हैं  :--

 1.  .  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  के  लिए  कुल  परिव्यय  में  वृद्धि  की  गई  है  और  उपयुक्त
 सुविधाओं  के  साथ-साथ  फैलोशिप  और  एस्तोसिएटशिप  प्रदान  की  गई  है  ।

 2.  वंज्ञानिक  की  स्क्रीम  के  अन्तगंत  वैज्ञानिकों  और  प्रोद्योगिकीविदों  की  अस्थायी
 नौकरियों  के  लिए  व्यवस्था  कई  मामलों  में  भारतीय  संस्थानों  में  भारतीय
 वैज्ञानिकों  की  उनकी  अनुपस्थिति  में  नियुक्तियों  के लिए  विचार  किया  जाता

 3.  विदेश  से  लौटने  वाले  वंज्ञानिकों  को  उपस्कर  आयात  करने  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान
 की  गई  हैं  ।

 हु

 4.  प्रतिभावान  युवा  वैज्ञानिकों  को  मान्यता  प्रदान  करने  और  उन्हें  उपयुक्त  अनुसंधान
 सुविधाएं  ब्रेदान  करने  के  लिए  कई  स्क्रीमें

 5.  नये  वेज्ञानिंक  विभाग/संगठन  जैसे--पर्यावरण  महासागर  विकास  नव

 ऊर्जा  स्त्रोत  राष्ट्रीय  जैव  प्रोद्योगिकी  बोर्ड  आदि  स्थापित  किए  हैं  और  इनमें
 से  कुछ  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रों  में  हैं  ।

 6:  वैज्ञानिक  संल्थाओं  को  वैज्ञानिकों  की  कार्य  की  स्थितियों  में  सुधार  करने  के  लिए

 वृद्धित  प्रशासनिक  और  वित्तीय  शक़्तियों  का  प्रत्यायोजन  किया  गया

 दूतावासों  के  पास  विभिन्‍न  विषय  शास्त्रों  से  सम्बन्धित  प्रतिभाबान  बेन्नानिकों  और

 प्रौद्योगिकीविदों  के  साथ  विस्तृत  वा्ताएं  करने  के  तैयारी  नहीं  है  ।

 क्री  सोमनाव्रोसबरा  राव  :  हमारे  हाल  ही  के  बजट  के  जरिए  उद्यमियों  को  अनेक  प्रोत्साइन

 दिए  जा  रहे  हमारे  प्रधान  मेंत्री  ने  भी  विदेशों  में  रह  रहे  लोगों  से--चाहे  वे  भारतीय

 वैज्ञानिक  है  या  इ  जीनियर  हैं--अपील  की  है  कि  वे  भारत  में  आकर  उद्योग  स्थापित  करें  ।

 इस  बात  पर  महसजर  रखते  हुए  क्या  सरकार  दिल्ली  के  निकट  एक  ऐसा  नगर  बनाने  के

 प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  जिसमें  भारत  वापस  आकर  उद्योय  स्थापित  करने  के  इच्छुक  वंज्ञानिकों

 और  इंजीनियरों  को  सभी  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जा  सके  तथा  जहां  वे  डी०  आई०  सी०

 जुंसा  एक  संग्रठत  खोल  जिसके  माध्यम  से  एक  ही  स्रोत  से  आधारभूत  तथा

 अह््य  सुविधाएं
 उपलब्ध  कर  सकें  ?  क्‍या  सरकार  इस  दिशा  में  कदम  उठाने  के  बारे  में  विधार

 करेगी  ?
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 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  हमें  अपने  प्रौद्योगिकों  और  इंजीनियरों  से  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  हैं  ।  वास्तव  में  हमें  प्रौद्योगिकों  और  इंजीनियरों  में  अन्तर  स्पष्ट  करना है  ।
 वैज्ञानिक  तो  सैद्धान्तिक  पहलुओं  पर  काम  करते  प्रोद्योगिकों  को  विज्ञान  के  बारे  में  और

 इंजीनियरों  को  निर्माण  आदि  से  संबंधित  कार्यों  पर  काम  करना  है  ।  हमें  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं
 और  हम  उप  प्रस्तावों  का  अध्ययन  कर  रहे  हम  उनको  सहायता  दे  रहे  हैं  जो  यह  चाहते

 हैं  कि  ये  प्रौद्योगिकी  प्रौद्योगिकी  शहर  या  पार्क  हमने  उन्हें  विभिन्‍न  विभागों  से  सम्पके
 स्थापित  करने  के  रूप  में  सहायता  दी  है  ताकि  वे  सू  चना  प्राप्त  कर  सकें  ।  हम  उन  राज्य  सरकारों

 को  भी  कह  रहे  हैं  कि  जहां  नगर  बनाने  के  प्रस्ताव  वहां  उनकी  सहायता  करें  और  इस  संबंध
 में  अन्य  सभी  आवश्यक  कार्य  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 क्षी  सोमनाव्रीसवरा  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनिवासी  भार  तीयों
 ओर  वंज्ञानिकों  और  इंजीनियरों  को  आका्षित  करने  की  इच्छा  के  बावजूद  इस  सम्बन्ध  में  अत्यंत
 विलंब  हो  रहा  है  जिसके  कारण  भारत  आने  के  इच्छुक  लोगों  के  प्रयासों  का  कोई  परिणाम  नहीं  निकल

 रहा  क्‍या  भारत  सरकार  एक  पृथक  तंत्र  बनाएगी  जिसे  इन  लोगों  की  क्रावश्यकताओं
 के  बारे  में  वताया  आएगा---वे  अनिवासी  भारतीय  जो  हमारे  देश  में  कुछ  करना  चाहते  हैं-और
 क्या  सरकार  हस  बात  की  ओर  ध्यान  देगी  कि  वे  इस  मामले  में  कार्यवाही  करें  और  इस  सम्बन्ध  में

 इन  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करें  ताकि  इन  लोगों  की
 समस्याओं

 का  समाधान  हो  सके
 और  उद्योगों  को  मुतंखूप  दिया  जा  सके  ?  क्‍या  सरकार  ऐसे  तंत्र  की  स्थापना  पर  विचार

 -  करेगी  ।

 श्री  शिवराज  वी  -  पाटिल  :  ऐसे  नगर  विभिन्न  राज्यों  उत्तर

 प्रदेश  और  अन्य  राज्यों  में  भी--स्थापित  करने  का  विचार  स्थामीय  सरकारों  को  भी

 उनसे  सम्पर्क  स्थापित  करना  केन्द्रीय  स्तर  पर  रारकार  उन्हें  सभी  जरूरी  सहायता  दे  रही

 है  ।  कुछ  ऐसी  चीजें  है  जो  वे  चाहते  हैं  ।  वित्तीय  संस्थानों  को  भी  उनकी  सहायता  करनी  पड़ेगी

 कुछ  चीजें  जुटानी  होंगी  ।

 नगरों  की  की  स्थापना  करने  का  मतलब  है  अनेक  चीजें  उपलब्ध

 भूत  पानी  के  कनेक्शन  संचार  सुविधाएं  और  अम्य  ऐसी  चीजें  ।  अतः

 हम  इन  सभो  बातों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  परन्तु  यह  परियोजना  ऐसी  जिसमें  विभिन्‍न  स्तरों

 परस्पर  सम्र्क  स्थापित  करना  होगा  और  हम  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  जो

 कि  इन  सभी  समस्याओं  को  देख  रहा  की  ओर  से  उनकी  सहायता  करने  का  प्रयास  कर  हैं

 यदि  कोई  इलेक्ट्रनिक  नगर  बनाया  जाना  है  तो  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  इन  पहलुओं  को  देखेगा  ही  और

 हम  उनको  सदायता  करंगे  |

 श्री  सी  रेड्डी  :  क्या  प्रोद्योगिक  नगर  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  आन्धप्र  प्रदेश

 सरकार  से  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  और  क्या  यह  प्रस्ताव  सरकार  के  विधाराधीन  है  ?  .

 <6
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 क्या  भारत  सरकार ने  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  जो  कि  हम  विगत  से  प्राप्त  करते  आ  रहे
 को  ध्यान  में  रक्षते  हुए  विदेशी  इंजीनियरों  को  आकर्षित  करने  की  अपनी  मीति  बदली  है  ?

 के

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  हमें  आ्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  प्ते एक  पत्र  मिला  है  और

 उसका  ज्बाव  माननीय  मुख्य  मंत्री  को  भेंजा  गया  उसमें  हैदराबाद  के  निकृट  प्रोद्योगिकी

 नंगर  या  प्रोद्योगिकी  शहर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  यह  बताया  गया  है  कि  उस
 नगर  की  स्थापना  करने  में  करोड़  रूपए  की  जरूरत  उन्होंने  जानना  चाहा  है  कि

 क्या  इसके  लिए  विक्तीय  सहायता  केन्द्रीय  सरकार.देगी  ?  हम  उन्हें  सहायता  दे  रहे  हैं  और

 उनका  मार्ग  दर्शन  कर  रहे  उन्हें  संसथागत  वित्तीय  सहायता  कराई  जाएगी  और  यह
 आशा  की  जाती  है  कि  जो  प्रवासी  भारतीय  वापिस  लौट  कर  आना  चाहते  वे  इस
 नगर*  स्थापना  करने  में  अपनी  प्रतिभा  तथा  अपना  धन  लमायेगे  और  राज्य  सरकारें  आवश्यक

 भूमि  दिलाने  में  उनकी  सहायता  कर  सकती  हैं  तथा  उन्हें  बिक्री  कर  तथा  अन्य  चीनों  में  कुछ
 रिआयतें  दे  सकती  इप्तलिए  हमने  उन्हें  लिखा  है  कि  हम  उन्हें  हर  सहायता  देंगे  जहां  तक  धन
 का  सम्बन्ध  यह  संस्थाओं  से  मिलेगा,अथवा  जो  यहां  आने  के  इच्छुक  उनसे  मिलेगा  तथा
 राज्य  सरकारों  से  मिलेगा  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियत  :  एक  तरफ  सरकार  का  प्रस्ताव  है  कि  विदेशों  में  काम  कर  रहे
 वैज्ञानिकों  को  वापिस  लाया  जाये  और  दूसरी  तरफ  इस  देश  से  बड़े  पैमाने  पर  प्रतिभा

 _

 पलायन  अभी  भी  निरन्तर  जारी  है  |
 विदेशों  में  कार्य रत  भारतीय  वंज्ञानिकों  को  वापिस  लाने  के

 सरकार  के  प्रयास  को  देखते  हुए  क्‍या  सरकार  इस  समय  देश  से  प्रतिभा  पलायन  के  सम्बन्ध  में

 सर्वेक्षण  कराने  को  तैयार  है  ?  क्या  सरकार  प्रतिभा-पलायन  को  रोकने  हेतु  कदम  उठाने  के

 लिए  तैयार  है  ताकि  कम  से  कम  इस  समय  विद्येष  रूप  से  देश  में  काम  कर  रहे  वेज्ञानिक  इस
 संतोष  महसूस  कर  सके  ?  हुं

 ह

 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  यह  समस्या  प्रायः  ही  सामने  आती  रहती  है  ।  इसकी  सही
 परिप्रेक्ष्य  में  जांच  की  जानी  हमें  बताया  गया  है  कि  हमारे  पास  भारत  में  लगभग  26  लाख
 वैज्ञानिक  हैं  ।  हमारे  पास  जो  रिकार्ड  और  विभिन्‍न  देशों  में  वैज्ञानिक  एवं  ओऔद्योगिक  अनुसंघान
 परिवद  की  एजेन्सियों  द्वारा  तैयार  किया  जाया  जो  रिकार्ड  है  उस-से  पता  घजता  है  कि  हमारे
 लगभग  23,000  वंज्ञानिक  बिदेणों  में  यह  संख्या  अधिक  भी  हो  सकती  है  ।  किस्तु  यदि
 हम  विदेशों  में  कार्यरत  बैज्ञानिकों  और  देश  में  कार्यरत  वंज्ञानिकों  की  तुलना  की  प्रतिशतता  पर
 विचार  करते  हैं  तो  यह  एक  बहुत  छोटी  संख्या  बनती  लेकिन  हमने  यह  सुन्श्चिय  करने  के  -

 लिए  सभी  कदम  उठाए  हैं  कि  वैज्ञानिक  बाहर  न  जाये  ।  मैं  उन  कदमों  के  में  बता  चुका
 जिन्हें  हम  पहले  ही  उठा  चुके  हैं  ॥  एक  ऐसी  योजना  है  जिसके  अंतगगंत  विश्वविद्यालयों  से  बाहर

 वाले  वँज्ञानिकों  को  छात्रवृत्ति  दी  जाती  फिर  उन्हें  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  दी  जाती  इस्त  बात  को  देखने  के  लिए  कि  वे  विभिन्‍न  देशों  से  आने  वाले
 बेज्ञानिकों  से  सम्पर्क  स्थापित  करें  हम  उन्हें  विदेश  जाने  हेतु  सुविधायें  देते  हैं  और  हमने  उच्च

 7
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 प्रौद्योगिकी के  क्षेत्र  में  कई  विभाग  आरम्म  किए  जीव-प्रौद्योगिकी  का  विकाश्  हो

 रहा  इ्लक्टरानिकी  का  विकास  हो  रहा  जमनिक  प्रौद्योगिक  और  अन्तरिक्ष  प्रौद्योग्कि
 का  विकास  हो  रहा  है|  ये  नए  विभाग  देश  में  आरम्भ  हो  गए  अब  यहां  दो  बातें  (1)  कोई

 ऐसा  काम  करने  को  इच्छा  जो  लोगों  के  लिए  लाभदायक  (2)  घन  तंथा  अन्य  धातों  के  रूप  में

 सहायता  प्राप्त  करना  ।  इन  दीतों  क्षेत्रों  में  हम  कुछ  काम  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और

 माननीय  अ्धान  मन्त्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  काफी  कुछ  किया

 प्रधान  मंत्री  राजोथ  गांधी  )  :  मैं  हस  सम्बन्ध  में  थोड़ा  ओर  बताता  चाहंता  हूं  ।

 प्रतिभा  पलायन  को  रोकने  का  वास्तविक  तरीका  यह  है  कि  उन्हें  पर्याप्त  सुविधायें  दौ
 और  वास्तव  में  प्रतिभा  पलायन  का  अर्थ  यह  है  कि  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  किसी  विशेष

 योग्यता  और  जानकारी  वाले  अधिक  लोगों  को  तयार  कर  रही  जिन्हें  उद्योग  तथा  अनुसंधान
 विभाग  नहीं  खपा  सकते  हैं  विकासशील  राष्ट्र  होने  के  नाते  ऐसा  आने  वाले  कुछ  समय  तक  होता  रहेगा
 लेकिन  हमें  इसके  सकारात्मक  पहलू  को  देखना  चाहिए  और  इसे  प्रतिभा  पलायन  के  रूप  में  नहीं
 देखना  चाहिए  ।  हमने  इसे  रोकने  के  लिए  जो  काम  कया  है  बह  माननीय  मंत्री  बता  चुके  हैं  ।

 हमने  उच्च  प्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  कई  कदम  उठाए  हैं  और  हाल  ही  में  हमने  सरकारी  तथा
 सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योगों  में  जान  डालने  हेतु  कई  कदम  उठाए  लाकि  हम  इन  लोगों  को  उनमें
 स्पा  सके  |  लेकिन  वास्तव  में  हमें  प्रतिभा  पलायन  को  एक  ऐसे  ब्रेंक  के  रूप  में  देखना  चाहिए
 जिक्षमें  हम  लोगों  को  विदेशों  में  आगे  के  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  भेनते  जिन्हें  हम  उस

 समय  वापिस  बुला  सकते  हैं  जब  हमारे  देश  में  उनकी  पूरी  योग्यता  का  इस्तेमाल  करने  की  सुबिषारें
 उपसब्ध  हो  जायें  ओर  ज्यों-ज्यों  हम  अनुभव  प्राप्त  करंगे  तथा  तरक्की  तथ  ऐसा
 बरण  बनेता  कि  बहुत  से  लोग  वापिस  आयेंगे  ।  हमें  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  हमने  किसी  को

 रो  दिया  है  बल्कि  हमें  यह  सोचना  चाहिए  कि  हम  उन्हे  और  अधिक  अनुभव  प्राप्त  करने  हेतु  विदेश

 भेजते  हैं  ताकि  वे  हमारी  बेहतर  सेवा  कर  सकें  ।

 श्री  सेफुदीन  चौघथरी  :  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  हम  अवश्यकता  से  भंधिके
 लोगों  को  तैयार  कर  रहे  किन्तु  अब  हम  बड़  पैमाने  पर  उस  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने
 जा  रहे  हैं  जो  हमारे  पास  देश  में  नहीं  मैं  जांनना  चाहतां  हुँ  कि  कया  आप  उन  शोगीं  कौ
 जो  बाहर  जा  रहे  हैं  देश  में  खपाने  हेतु  कोई  उचित  थीज॑ता  बना  रहे  हैं  ओर  क्या  इसके  लिए  कीई
 खमयबंड  कार्यक्रम  है  ।

 ब्रध्यक्  महोदय
 :  उन्होंने  मह  पहले  ही  बता  दिया  है  ।

 )  <

 की  सैफुद्दीम  चौधरी  :  हम  अ्रीयोगिकी  का  आवात  कर  रहे  हैं

 ।
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 श्री  सेफुद्दीन  चौधरी  :  हमें  इसकी  और  जरूरत  यह  काफी  नहीं  -

 एक  साननोय  सदस्य  :  वे  इसलिए  बाहर  जाते  हैं  क्‍योंकि  उन्हें  यहां  सुविधाएं  नहीं  दी  जाती

 औी  राजीव  गाँधी  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  एक  समयवबद्ध  कार्यक्रम  रखा  गया  है  ।

 प्रध्पक्ष  महोदय  :  श्री  हरीश  रावत  ।

 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  हलेक्ट्रामिक  उद्योग  स्थापित  करना

 *467.  67.  श्री  हरी  रावत  :  कया  प्रधात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1984-85  के  दौरान  विदेशों  कंम्पनियों  ने  स्वयं  अथवा  भारतीय  कम्पनियों
 के  साथ  साम्यापूंजी  में  भागीदारी  के  साथ  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  लाइसेंस  प्राप्त  -

 करने  के  लिए  आवेदन  किया  ओदृ

 यदि  तो  इन  विदेशी  कम्पनियों  और  प्रस्ताषित  उद्योगों  का  ब्योरा  कया  है  और

 किन-किन  स्थानों  के  लिए  लाइसेंस  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासातर  परमाणु  प्रस्तरिक्ष  शौर

 इलेक्ट्रामिकी  थिभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बो०  ;  जी  हां  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया
 *  विवरण

 40  प्रतिशत  अथवा  अधिक  की  विदेशी  साम्यापंजी  बाली  जिन  कम्पनियों
 को  वर्ष  1984-85  5  में  अनुमोदत  जारी  किए  गए  हैं  उनकी  सूची  नीचे  दी  गई

 ——  -  न
 कऋम  सं०  कम्पनी  का  नाम्‌  स्थापना  स्थल

 1.  2१
 '
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 1.  मेसर्स  डेटाप्रों  कास्सलटेन्सी  सविसेज  सांताऋुज  इसेक्ट्रा  निकी
 निर्यात

 संसाधन  बम्बई

 2.  मेसर्स  कम्यूटर  ऑटोमेशन  लिमिटेड  बम्बई

 3...  भेसर्स  डेटा  स्टोरेज  टेक्नालाजी  «  अम्बई

 4.~  मेतर्स  साफटेक  सिस्टम्श  ेृ  बम्बई

 5°  डॉ०  भूपेन्द्र  कुमार  मोदी  बम्बई
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 6.  मेससं  स्ट्रेंटा  सर्च  साहपुरजी  प्राइवेट  लिमिटेड  बम्बई

 कः  मेससे  एसोसिस्टेड  साफटवेयर  कम्पनी  चम्बई

 8...  री  जी०  के०  पिल्ते
 ह

 मद्रास  इसेक्ट्रॉनिकी  संसाध्चन

 हु  हु  क्षेत्र  मद्रास

 9...  मैससे  अमृत  जे०  तहसील  वेतवा  आई  डी०
 |

 :
 जिला--अहमदाबाद

 |

 -

 श्री  बलवीर  सिंह  बजाज  "  तहसील  वीराधषारदा

 जिला--बंगलौर

 राज्य--कर्नाटक

 तहसील--नई  दिल्ली

 जिला--नई  दिल्‍ली

 राज्य-संघ  राज्य  क्षेत्र

 श्री  एम०  के०
 बोधरी  तहसील--नोएडा

 *

 -  जिला--गाजियाबाद
 ..._

 राज्य--उत्तर  प्रदेश

 .  रेलको  इंडिया  लिमिटेड  न
 तहसील--ओमालूर

 *  जिला--.सालेम

 हु  राज्य--तमिलनाडु

 मेसर्स  सारेन  टोनिक  (६)  प्रा०  लिमिटेड  तहसील--गांधी  मगर

 जिला--गांधी  नगर

 गुजरात

 मेसर्स  नीलगिरीज  टेक्नोलॉजी  पार्क  तहसील--कोटागिरी

 भ
 मेससे  रिलायन्स

 सिस्टम्स
 प्रा०  लि०
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 जिला--तीलगिरी

 राज्य--तमिलमादु

 16.  मेसर्श  हैर॑राबाद  टेक्नोलॉजी  तहस्रील--राजेस्द  नगर
 ा  ]  रेडडी

 राज्य--आंन्‍््न  प्रदेश

 17.  मेसर्स  सीमेन्स  लि०  महाराष्ट्र

 18:  ...  भेसर्स  टाटा  बरोज  लिमिटेड
 *

 थिविम  औद्योगिक  गोवा
 हा  संघ  राज्य  क्षेत्र

 हु

 19.  भेसर्स  जी०  के०  डब्लू  ०  लिमिटेड  उत्तर  प्रदेश  में  पिछड़ा  क्षेत्र

 पत्र  इस  शर्तें  पर  जारी  किया  गया  है  कि  विदेशी  साम्य-पूंजी  को  धटाकर

 49  प्रतिशत  से  कम  किया  जाएगा  ।  हु

 कि
 श्री  हरोश  शाबत  :  अध्यक्ष  सरकार  और  प्रधानमंत्री  के  प्रयासों  से  इलक्ट्रोनिक

 भौर  इलंकट्रोनिक्स  इंडस्ट्री  के  महत्व  के  विषय  में  लोगों  में  काफ़ी  जागरुकता  आई  है  और  कुछ  विदेशी
 क्षम्पनियों  को  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  लाइसेंस  दिए  गए  इनको  लेकर  अखबारों  में  जो  कुछ
 डिप्पणियां  छपी  हैं  और  दूसरे  समाचार  पे  हैं  उनमें  कहा  गया  है  कि  जिन  कम्पनियों  को  णे  लाइसेंस

 दिए  गए  हैं  उनमें  से  अधिकांश  कम्पनीज  या  तो.एम०  आर०  टी०  पी०  कम्पनीज  हैं  अथवा  ऐसी
 कम्पनीज  है  जिन्होंते  विदेशी  कम्पनीज  के  सहयोग  से  यहां  पर  उद्योग  लगाने  का  प्रयत्न  किया  वे

 विदेशी  कम्पनीज  डेवलपिंग  कन्द्रीज  में  या  अपने  देश  में  तो  पुरानी  पड़ी  हुई  टेक्नोलोजी  को  थ्रूज  करने
 के  मामले  में  एकदम  चुपचाप  बैठी  हैं  भौर  उन  ,  कम्पनीज  के  विषय  में  यह  भी  घारणा  प्रंकट  की  गई

 है.कि  ये  तमाम  विदेशी  कम्पनियां  हैं  और  उन  देशों  में  जहां  ये  अपनी  टेक्नोलौजी  को  यूज  करती
 उन  देशों  के  औद्योगीकरण  के  अलवा  दूसरे  मायनों  में  भी  ये  इंटर॑स्ट  लेती  हैं  ।  मैं  मानतीय  मंत्री
 जी  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  देश  में  कुछ  एम०  आर०  टी०  पी०  अथवा  फरेरा
 कम्पनीज  को  इलैक्ट्रानिक  उद्योग  लगाने  के  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  और  विदेशी  कम्पनीज  के  साथ

 .  ईक्ब्रिटी  शेयर्स  के  बेसिस  पर  जो  लाइसेंस  दिए  गये  उनमें  कितना  परसेंट  विदेशी  कम्पनीज  का

 शेयर  है  ।  इस  समय  जो  कुछ  परसेटेज.निर्धारित  की  गई  उसको  और  का  सरकार
 _  विचार  रखती  है  और  जिन  कम्पनीज  को  ईक्विटी  के  आधार  पर  इण्डियन  कम्पनीज  के  साथ

 कोलेबोरेट
 करने  दिया  गया  क्या  उन  कंपनियों  की  बोनाफाइडी  और  उनकी  पोस्ट  हिस्टी  के  विभथ

 u
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 नननप्या-]-+पम  ८  फिाननययययययययय  जक्‍जजनज

 में  सरकार  ने  अच्छी  तरह  से  जानकरी  कर  ली  है  ताकि  हम  आश्वास्त  हो  सके  कि  वह  कंपनीज  देश  में

 केवल  इंडस्ट्री  में  ही  रुचि  लेंगी  उतके  अलावा  किसी  ओर  क्षेत्र  में  रुचि  नहीं  लेंगी  ?  और

 प्रष्यक्ष  मोहदय  :  आप  सवाल  इस  तरह  तो  सारा  लूज  कर  न  सवाल  होगा  ।

 भरी  हरोत  रावत  :  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  एम०  आर०  टीं०  पी०  एक्ट
 के  अन्तगंत  आने  वालो  कंम्पनीज  को  भी  इलैक्ट्रानिक  इ  डस्ट्री  लगाने  के  लाइसेसेज  दिये  गये  यदि

 दिये  हैं  तो  उनका  बेप्रिस  क्‍या  है  ?  जब  कि  इस  प्रकार  की  मांग  कुछ  पब्लिक  अंडरटेकिग्ज  ने

 भी  की  है  तो  उनके  क्लेम  को  ओवर  रूल  कर  के  एम०  आर०  टी०  पी०  और  फैरा  एक्ट  के  अन्तर्गत

 भाने  वालो  कंम्पनीज  को  क्‍यों  लाइसेंस  दिये  गये  ओर

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  वंया  कर  रहे  मेने  कल  भी  आपसे  निवेदन  किया  आज  फिर
 बताता  चाहता  उं  कि  सप्लीमंटरीज  करने  का  एक  तरीका  होता  वह  अध्ययन  कर  के  आइये,उसे

 सीजिये |
 ;

 कर

 ]

 मैं  इससे  सहमंत  नहीं  हूं  ।  आप॑  सभा  का  समय  व्यर्थ  कर  रहे  आप  स्वंभाष॑ण  ही  दिये
 जा  रहे

 भी  शिवराल  बी०  पाटिल  :  इनका  सवाल  यह

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  भाप  भी  छोटा  जवाब  दीजिये  ।  भी  मुझे  शक  है  कि  सवाल  था  या
 नहीं  ।

 शो  शिवराज  वो  पाटिल  :  कि  1984-85  में  फारेन  कम्पनीज  को  कितने  लाइसेंस  दिये  पके  .

 हमने यहां कम्पनींज के नामों की सूची दी उनमें से कम्पनीज एक्सपोर्ट परपरञेज के सिये और एक्सपोर्ट एरियाज में हैं परसेंट एक्पोर्ट का उनके एक्स्पेक्टेशन बाकी की 3 क्रम्पतीयों को भी 40 परसेंट इक्विटी कम्‌ करने के लिये कहा गया इसमें एक कम्पनी को एसं० कईं० ए० की तरफ से कम करने के लिये नहीं कहा गया है क्‍योंकि कानून में वहू जरूरी नहीं हम प्रयास करते हैं कि नई नई टैबनोलाजी यहां डेवलप या बाहर से जो आगे कह यहां डंवलप हो हम उसका यूज करते हैं । शबाल यह है कि जो कस्पनियां वह क्या कर रही हैं वह कम्पनीज यहां आकर ऑररकशन कर रहीं टैक्नॉलाजी ला रही हैं ओर हम ले रहे वह क्या कर रही हैं और क्या महीं कर रही उस पर गवर्नमेंट की तरफ से नजर रखना जरूरी होता है झौर वह गवरनमेंट का ब्रोंसीअर फालो द्वोता रहता हमारा प्रयास यह है कि जो नई टैक्नोलाजी बाहुर बन रही वह १2 न
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 वहाँ  पर  हमको  भी  आसानी  से  हम  उसका  यूज  करें  और  अपने  यहां  प्रोडक्शत  करें

 ;  भरो  हरोशं  रावत  :  सरकार  ने  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  के  विकास  के  लिए  जो  भी  प्रयास  किये

 हम  उनका  स्वागत  करते  लेकिन  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कुछ  एरियाज  ऐसे  हैं  जो
 बंकवर्ड  और  हिली  एरियाज  हैं  ओर  उन  क्षेत्रों  की  क्‍्लाइमेटिक  कंडीशन  इस  प्रकार  की  है

 -  कि  वहां  प्षिफ  इल॑बद्रानिक  उद्योग  ही  लग  सकते  हैं  और  एन्वायर्नमेंट  के  प्रीजरवेशन  के  लिए  भी  उस

 क्षेत्र  में  इलेक्ट्रानिक  उधोग  लगाना  जहूरी  है  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  लाइसेंत  दिये  गये  .
 '

 उसमें  से  भी  और  भविष्य  में  क्या  इन  पर्वतोंय  और  ट्राइबल  एरियाज  में  इलेक्ट्रनिक  उद्योगों  के

 विस्तार  कौ  सरकार  की  कोई  योजना  यदि  तो  किस  प्रकार  की

 भौ  शिवराज  बीं०  पाटिल  :  यह  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  ऐसा  किया  जाता

 ]

 जिस  प्रकार  शरौर  के  लिए  स्नायु  तंत्र  होता  है  उसी  प्रकार  उद्योगों  क ेअथवा  अरथिक  विकास

 के  लिए ए  इल॑क्ट्रानिक  तन्त्र  है

 यह  ध्यान  रखते  हुएं  गवर्ने मैंट  की  तरफ  खासतौर  से  प्रधान  मंत्री  जी  की  तरफ  से  नई
 पालिसीज  यंहां  रखी  गई  साथ-साथ  यह  ध्यान  किया  गया  है  कि  पब॑तीय  क्षेत्र  वहां
 पर  भी  इंडस्ट्री  ज्यादा  से  ज्यादा  पैमाने  पर  पहुंचे  और  जो  नई  पैकेज  ऑफ  पालिसी  दी  गई
 उसके  अन्दर  यह  बंताया  गया  है  कि  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रिक  इंढस्टी  ले  जाने  के  लिये  खास
 कदम  उठाये  जायें  और  उसके  पश्चात  इंडस्टी  डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  जो  नई  पालिसी  हाल  में

 ही  दी  गई  उसमें  यह  बताया  गया  है  कि  सब्सिडी  का  सीलिंग  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  दूसरी

 ईइस्ट्री  के  लिए  वह  25  लाख  टर्न  का  मगर  इलेक्ट्रिक  इंडस्टी  के  लिए  यह  सीलिग  बढ़ाकर
 $6  लाख  का  बनाया  गया  हतनी  बड़ी  सुविधा  देने  की  वजह  से  इलेट्क  इंडस्टी  पर्वतीय

 क्षेत्र  ऑर  टाइकल  एरियाज  में  ऐसा  हमਂ  सममते  हैं  ।

 दूसरी  ओ  सुविधायें  इसके  सम्बन्ध  में  स्टेट  मवर्नेमेंट  की  मदद  से  और  हम।री  मदद  से  हम
 धन  का  प्रयास  कर  रहे  माननीय  सदस्य  हमेशा  यह  सवाल  उठाते  रहे  इसलिए  उसका  ध्यान

 करके  ही  यह  पालिसी  क्मायी

 ]
 -  क्री  उत्तम  राठौर  :  पत्रिकाओं  के  माध्यम  सै  सी०  आई०  ए०  के  कार्य  के  बारे  में  जो

 कारी  दी  जा  रही  उससे  पता  चलता  है  कि  सी०  आई०  ए०  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  माध्यम  से

 13
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 ह

 17  1985

 सभी  विकासशील  देशों  में  अपना  जाल  फैलाती  जा  रही  है  ।  क्‍या  मैं  मामनीय  मंत्री  से  जान  सकता

 कि  क्‍या  सरकार  यह  पता  लगाने  हेतु  सावधानी  बरत  रही  है  कि  क्‍या  इन  विदेशी  एजेन्सियों-की

 हमारे  देश  में  भी  ऐसी  दिलचस्पी  है  अर्थात्‌  क्या  वे  सी०  आई०  ए०  एजेन्ट  के  रूप  में  कार्य  कर  रही

 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  मेरे  लिये  इलेक्टानिकी  विभाग  अथवा  वेजश्ञानिक  विभाग  के

 यह  बताना  बहुत  कठिन  होगा  कि  कौन  सी  कम्पनी  बाहरी  देशों  के  किस  अवांछित  संगठन  से  संबंधित
 जहां  तक  संभव  हो  हम  तो  देखने  को  कोशिश  करते  हैं  कि  केवल  वही  काम  हो  जो  अधिक

 के  लिए  सहायक  हों  हमें  यह  देखना  होगा  कि  हम  अपने  दरवाज  उन  नई  बातों  के  लिये  पूर्णतः

 नहीं  कर  सकते  हैं  जो  विश्व  में  हो  रही  हमें  लेना  भी  लेना  भी  होगा  और  देना  भी  होगा  ।  ऐसा

 होता  हमें  नए  प्षंत्रों  में  विकास  के  हितों  तथा  साथ-साथ  देश  के  हितों  को  संतुलित  रखना

 होगा  ।

 प्रधान  मंत्री  राजीव  :  मैं  उसमें  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हम  इस  प्रकार  की

 विधियों  पर  हमेशा  नजर  रखते  हैं  और  भारत  में  इस  प्रकार  की  किसी  गतिविधि  की  अनुमति  देने
 का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  ४

 डा०  वो०  बेंकटेशा  :  महोदय  मैं  प्रधाय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार

 देश  में  विशेष  रूप  से  सूखाप्रस्त  जेसे  कर्नाटक  के  कोलार  और  बीदार  जिले  तथा  देश  के  अन्य

 भागों  में  इलेक्टरानिक  पर  आघधरित  उद्योग  लगाने  का  विचार  बनाया  है  ।

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  इस  उद्योग  का  सूखे  से  क्या  सम्तन्ध  हे  ?

 डा०  वो०  बेंकटेश  :  मैं  सूलाप्रवण  क्षेत्रों  में  एक  इलेवट्रानिक  उद्योग  स्थापित  किये  जाने  के
 बारे में  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  सरकार  का  उदं  श्य  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देने  का  कि

 उद्योग  का  ससार  पूरे  देश  में  एक  समान  हो  ।  उद्योग  मन्त्रालय  ने  एक  मीति  बनाई  है  जिससे  उद्योग

 रहित  पिछड़े  क्षेत्रों  औरं  प्राकृतिक  आंपदाओं  छे  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की
 पना  में  सहायता  मिलती  यदि  इन  सभी  बातों  का  ध्यान  रखा  जाए  तो  उद्योग  का  कर्नाटक  के

 बीदार या  फोलार  जिले  भें  पहुंचना  सम्भव  हो  जाएगा  ।  |
 है

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  महाजन  आज  बहुत  ही  उत्सुक  दिख्वाई  पड़ते

 रा
 हरी  बाई०  एस०  महाजन

 :  सोवियत  संघ  ने  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  के  विकास  मेंਂ

 रुचि  दिखाई  है  ओर  वर्ष  1982  में  उनके  साथ  तीन  वर्ष  के
 लिए  समझौता  हुआ था  ।  क्‍या

 उस  समभोते  का  नथीकरण  किया  गया  है  और  सोवियत  संध  के  साथ  उक्त  सहयोग  के  क्‍या

 परिणाम  निकले  हैं  ।  धि

 14
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 ४  ..  श्री  शिवराज  बो०  पाठिल  :  जिस  दे  श  से  भी  संभव  होता  है  हम  सहायता  लेते  हैँ
 भौर  जिस  देश  के  साथ  सम्भव  होता  है  सहयोग  करते  समभौते  के  अन्तर्गत  हमें  कुछ

 कम्प्यूटर  आयात  करने  थे  और  हमारे  द्वारा  आयात  किए  गए  कम्प्यूटरों  के  बदले  में  उस  देश  को

 हम  पुर्जे  भेजने  के  लिए  सहमत  हुए  थे  ।  इस  समभौते  के  बारे  में  इस  समय  मेरे  पास  पूरी  जानकारी

 जहीं  परस्तु  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  मैं  पूरी  जानकारी  दे  दूंगा  ।

 माही  सिचाई  परियोजना कं

 +469.  श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  की  परामर्शदात्री  समिति  ने  मध्य  प्रदेश  में  माही  सिंचाई

 योजना  को  अनुमोदित  कर  दिया

 क्‍या  योजना  आयोग  पूंजीनिवेश  के  दृष्टिकोण  से  इस  योजना  पर  अग्रेत्तर  विचार
 कर  रहा

 क्‍या  योजना  आयोग  का  विचार  रोज्य  योजना  के  अंतर्गत  इस  परियोजना  के

 न्‍्यवन  को  स्वीकृति  देने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 ]  *

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  जी  हां  ।  सूचना

 *  और  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकार  को  स्कीम  की  मन्‍्जूरी  की  सूचना

 को  भेज दी  है
 ।  न

 ः
 झी  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  को  इस  योजना  को

 स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  घन्यवाद  देता  हूं  ।  यह  योजना  जो  27  करोड़  की  थो  अब  करोड़
 की  हो  गई  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  यह  योजना  कब  तक  चालू  हो  जायेगी

 ओर  कब  तक  पूरी  कर  दी  जायेगी  तथा  उसके  लिए  धन  कहां  से  उपलब्ध  करायेंगे  ?

 झध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  कोई  खास  पूछते  वाली बात  नहीं  योजना  मन्जूर  हो  गई  है  तो

 भालू  भी  हो  जायेगी  और  धन  सरकार  देगी ही  ।
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 करी  दिलीप सिंह  यूरियां  :  राज्य  सरकार  के  पास  पंत्ता  नहीं  हैं  ।  यदि  हस  के  लिए

 धंन  नहीं  मिला
 तो  वह  बंशधी  की  वँसी.ही  पढ़ी

 ]

 ओर  कैे०  ध्रार०  नारायणत  :  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  सागत  61.52  करोड़  रुपये
 थी  ।  यद्यपि  योजना  आयोग  ने  इस  परियोजना  को  म  जुरी  प्रदान  कर  दी  है  परन्तु  योजना  आयौग
 और  राज्य  सरकार  के  बीच  बातचीत  के  जरिए  अन्तिम  अन्तिम  रूप  से  सहमति  होनी  बाकी

 .  है  क्योंकि  यह  मन्‍्ज  री  इस  शर्ते  पर  दी  गई  हैं  कि  राज्य  सरकार  को  इस  परियोजना  के  निष्पादन
 के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  करना  होगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  योजना  के  पूरा  होने  में  8  से  10  वं्ष  लगेंगे  ।  यह  आरम्भ  में

 निर्धारित  किया  गया  था  ।

 :

 ओरी  दिसीप  सिंह  मूरिया  :  क्या  इस  योजना  के  लिए  धम  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  वर्ल्ड

 बैंक  के  पास  भेजा  गया  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  हो

 रही  है  ?  क्‍या  भारत  सरकार  इस  योजना  के  लिए  पंसा  देगी  या  वर्ड  बेंक  से  पंसा  आयेगा  तब

 इस  योजना  को  थालू  किया

 [  प्रमुवाद  |

 श्री  झ्रार०  के०  नारायणन  :  अनेक  योजनाओं में  से  यह  भी  एक  योजना  है  जिसके  लिए
 विश्व  बेंक  से  सहायता  मांगी  गई  गई  वास्तव  में  मंल्यांकन  समिति  बिश्व  बेंक  को  सिफारिश
 करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  भोर  हम  इसका  पूर्ण  विवरण  विश्व  बंक  को  पहले  ही  भेज

 -
 चुके  हैं  ।

 भी  भानु  प्रताप  सिंह  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  खाहता  हूं  कि  मध्य  ब्रदेश  क्री  कितनी
 मध्य  और  बड़ी  सिचाई  योजनाएं  योजना  आयोग  के  पास  लम्बित  पढ़ों  हैं  ?

 A  श्री  के०  प्लार०  नारायणन  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  बहुत  सारी  योजनाएं  शुरू  की  गई

 है  उनकी  संख्या  काफी  अधिक  हैं  और  इनमें  से  अनेक  योजनाओं  पर  काम  चल  रहा  है  ।  यदि
 मानसमीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  पूरी  सूची  मैं  बाद  में  भेज  दूंगा  ।

 ]

 क्री  गिर  लाल  व्यास  :  माही  सिंचाई  परियोजना  में  राजस्थानन  का  भौ  हिंस्सा
 इसको  जानकारी  मंत्री  जी  को  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  क्रि  आपते  राजस्थान  का

 शेयर  तय  कर  दिया  है  और  उसके  सम्बन्ध  में  राजस्थपम  श्वरक्मर  से  दातअझीत  करके  इश्न  स्क्रीम  को

 16



 27  1907  घोलिक  ढक्र
 न्ननननि-नत+ततम+3-++तऋतऋतमत+तत्त्तता तन  तन  तल  तन  न  औ  तन  न्‍ललक-++_+___्जणणक

 चलाने  की  कोषिश  की  है  या  नहीं  ?

 झौ  के०  ध्ार०  नारायणत  :  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  इसके  लिये  अलग  से  प्रश्न  पूछने
 की  जरुरत

 क्रो  गिरघारी  लाल  व्यास  :  इस  परियोजना  में  हमरा  भी  हिस्सा  मैं  पहू  बात  इसलिए

 जानता  चाहता  हूं  क्योंकि  कल  आपने  केवल  एक  स्टेट  का  हो  नाम  लिया.था  ।

 ]
 ओ  के०  झ्ार०  नारायणन  :  मैं  मानतीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  उसके  राज्य

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  है  ।

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  जौ  आपका  हिस्सा  कटने  नहीं  देंगे  ।

 *  दिल्ली  में  यातायात  नियमों  का  उल्लंघन  बथाले  चालकों

 के  लिए  गहतो  दल

 #469,  श्री  शांति  घारीबाल  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली  के  सड़क  दुर्घटनाओं  में  हो  रही  वृद्धि  की  ओर

 आकर्षित  क्विया  गया  है  नि

 ,  कया  इन  दुघंटनाओं  में  अधिकतम  दुधेटनाएं  चौराह्टों  पर  होती

 हि

 न

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  यातायात  नियमों  का  उल्लंघन  करने  चालकों  के

 लिए  क्रोई  गइती  दल  का  गठन  किया  ह

 यदि  इस  संमय  कोई  दस्ता  मौजूद  नहीं  है  तो  क्या  सरकार  ऐसे  गश्ती  दस्तों  का  मढ़न
 और  न

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  माह-बार  ऐसे  कितने  चालकों  का  चालान  किया  गया

 ]

 गृह  ससत्री  एस०  बी०  :  से  एक  विवरग  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।
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 (%)  जी  भीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।

 और
 यातुग॒यात

 विनियमों  को  लागू  करने  के  लिए  दिल्‍ली  पुलिस  ने

 फिरते  यातायात  गश्ती  दल  तेयार  किए  जिनमें  138  मोटर  साइकिलें  और  6  जीपे  हाल
 रिंग  रौड़  यातायात  गश्ती  ड्यूटी  के  लिए  6  हाई  पावर  मोटर  साइकिलें  लगाई  गई

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  यातायात  अपराधों  के  लिए  जिन  व्यक्तियों  का  चालान

 किया  उनके  महीने-वार  आंकड़े  इस  प्रकार

 महीता  1982  1983  1984

 कुल  चालान॑  कुल  चालान  Be  कुल  चालान

 जमवरी  18413  15083  30173

 फरवरी  26453  23279  31359

 मार्च  36019  25618  35691

 अप्रैल  29684  31047  30488

 मई  31846  31443  32737

 जन
 !

 33135  47282  31760
 *

 जुलाई  :  30411  30215  34211

 अगस्त  24408  31096  32791

 सितम्बर
 20794  29425  30359

 अक्तूबर  16548  30285  30618
 नवम्बर  ,  11952  20193  20262

 दिसम्बर  12354  -  27495  ह  31998

 श्री  शांति  घारोबाल  :  दिल्‍ली  की  सड़कों  पर  जेबरा  क्रासिग  हैं  जिनके

 30-40  एषरुट  की  दूरी  पर  रेड  लाइट  वाले  पोल  लगे  हुए  लेकिन  जो  वाहन  चालक  हैं  वे  इने
 जेबरा  क्रासिंग  से  रेड  लाइट  होने  पर  भी  गुजर  जाते  हैं  और  रेड  लाइट  के  पोल  तक  पहुंच  जाते  हैं  ।

 उसी  समय
 पर  ग्रीन  लाईट

 हो  जाती
 इससे  सड़कों  १र  सब  से  ज्यादा  दुर्घटना  एं  होती  मैं

 हूं  कि  इनको  रोकने  के  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 भी  एस०  थी०  चब्हाण
 :  हसके  लिए  पेट्रोलिग  की  जातीं  है  और  ट्रेफिक  के  लोगों  की

 ड्यूटी  लगाई  जाती  उनसे  यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  जो  ट्रेफिक  रूल्स  को  वायोलेट  करते  हैं

 18  हि
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 उनके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जो  चालान  के  नम्बर  आपको  दिए  हैं  उससे  आप  इसका  अन्दाजा
 कर  सकते

 ः

 श्री  शांति  घारीवाल  :  चालान  के  नम्बर  तो  आपने  दिए  हैं  लेकिन  इनसे  यह  पता  नहीं
 चलता  कि  जेबरा  क्रार्सिंग  की  दुर्घटना  के  लिए  कितते  आदभियों  का  भौलान  किया  गया  ।

 श्री  एस०  बी०  ऋ्हाण  :  अगर  आप  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  जेबरा  क्रासिंग  पर  रूल्स  के

 के  लिए  कितने  लोगों  को  प्रोसीक्यूट  किया,गया  तो  इसके  लिए  नोटिस  चाहिए  ।

 श्री  ज्ञांति  धारीबाल  :  ये  हैवी  ट्क  वाले  अपनी  सीमा  से  भी  तेज  रफ्तार  पर  वाहन  चसाते
 इनकी  स्पीड  को  रोकने  का  या  कम  करने  का  सरकार  की  ओर  से  क्‍या  कोर  उपाय  नहीं  किया

 जा  रहा  है  ?  दिल्ली  में  बहुत  सी  ऐसी  जगहें  हैं  जहां  बच्चों  के  सकल  हैं  और  उन  पर  अक्सर  बच्चे

 सड़क  पार  करते  दिखाई  देते  हैं--असे  कि  मन्दिर  मार्ग  वहां  पर  बहुत-दुर्धटनाएं  होती  हैं  क्योंकि

 वहां  पर  बहुत  तेजी  से  वाहन  चनते  नार्थ  गोल  डाकखाना  के  पीछे

 बहुत  तेजी  से  वाहन  चला  करते  हैं  और  ऐसी  जगहों  पर  ट  फिक  जाम  हो  जाता  क्‍या  सरकार  का

 कोई  इरादा  है  कि  ऐसी  जगद्ढों  पर  अण्डरुप्राऊंड  लेन  या  ओवरब्रिज  बनाएं  जाएं  ?

 श्री  एस०  बो०  चव्हाण  :  जहां  तक  ओवर  स्पीडिंग  का  सवाल  तो  अलग-अलग  ध्वाइल्ट

 १र  रडार  लगाएं  गए  दिल्‍ली  की  तरफ  एक  नई  चीज  की  यई  है  कि  उसने  रढार  गंस  भी  इसमें

 शामिल  कर  लिये  जिससे  कि  ऐसे  केसिज  डिटेक्ट  हो  सकें  और  जो  भी  के  लिए  काम
 उसके  खिलाफ  कार्यवाही  करने  की  कोशिश  को  जाएगी  ।

 दूसरा  सवाल  आपने  पूछा  है  कि  जहां  पर  झ्कल  हैं  और  वहां  पर  ट्र  फिक  चलता  ऐसी

 जगहों  पर  हमने  स्पीड  ब्रेकर  लगाए  जहां  पर  इस  बात  की  आवश्यकता  लगेगी  कि  वहां  पर

 तहखाने  में  से  कोई  रास्ता  निकाला  जाए  तों  उस  पर  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  सोचेगा  ।  उसके  बारे

 में  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 प्रो०  एन०  जी०  इन  यातायात  नियमों  का  उल्लंघन  संबसे  अधिक
 डो०  टी०  सी०  बसों  के  ड्राइवर  करते  इन  बसों  के  जो  ड्राइवर  एक  दूसरे  से  ही  नहीं  बल्कि  कारों

 से  भी  आगे  निकलने  की  कोशिश  करते  हैं  तो  इसके  लिए  कुछ  विक्षेष  कदम  उठाने  उन्हें

 अनुदेश  दिए  जाने  चाहिए  तथा  इनको  दष्डित  जाना  चाहिए  ।  की  बसे

 दूसरे  से  आगे  निकलते  का  प्रयास  करती  और  इस  प्रकार  बे  यात्रियों  तथा  पंदल  यात्रियों  के

 लिए  संकट  उत्पन्न  करती  हैं  ।

 )

 श्री  एस०  बो०  अब्हाण  :  मानमीय  सदस्य  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  मैं  उससे  पूरी  तरह  सहमत
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 a  आर  वि  ——  ———

 हूँ  और  इसी  वजह  से  बस  ड्राइवरों  के  इतनो  अधिक  संड्या  में  चालान  काटे  गए  हैं  ।

 हम  सभी  आवश्यक  एहतियाती  उपाय  करने  के  प्रयास  कर  रहे  परन्तु  उल्लंघन  होता
 *  इसमें  सन्देह  नहीं  है  ।

 हु

 क्री  मारायण  चोबे  जो  पहला  अ्वनृप्रक  प्रश्न  पूछा  गया  था  वह  यह  है  हम

 सनिश्चित  क्‍यों  नहीं  करते  कि  क्रासिंग  से  पहले  लाल  बत्ती  लगी  हो  ताकि  लोगों  को  पता

 लग  सके  और  बचें  जेबरा  क्रातिंग  से  पहले  रुके  ।  होता  यह  है  कि  लालबत्ती  आभे  होती  है  और

 मान  लो  कि  हरी  बत्ती  भी  है  तो  बसे  अनिवर्ध  रूप  से  जेबरा  में  प्रवेश  करती  हैं  और  लोगों  को

 थसूविधा  होती  प्रशासन  के  लिए  यह  सम्भव  क्‍यों  नहीं  है  कि  लाल  बत्ती  ओर  हरी  बत्ती  जेबरा

 साइन  से  पहले  ही  लगादो  जायें  ।

 श्री  एस०  थी०  चब्हाण  :  इस  वात  को  छोड़कर  कि  जेबरा  क्रासिंग  लाइन  लॉल  बत्तो  ओर

 हरी  बत्ती  से  आगे  हैं  या  याताध्वात  को  सूचारु  रूप  से  चलाने  के  लिए  नियभों  कः  पालन

 अस्यन्त  आवश्यक  कई  बार  पेदल  याषी  मी  बहुत  जहूदी  में  होते  हैं  ओर  वे  यह  जानते  हुए  भी
 कि  पातायात  के  लिए  हरी  बत्ती  हो  जेबरा  क्रासिय  को  पार  करने  की  कोशिश  करते

 अनेक  बाते  होती  कढ़ी  गिगरानी  की  जानी  चाहिए  ताकि  लोगों  को  शिक्षित  किया

 जा  सके  और  यातायात  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वालों  को  दंडित  किया  जा  सके  ।
 *

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  चठ्हांण  आपने  कहा  ठीक  लेकिन  डाइवरों  को  जब
 यसेंप्त  दिया  जाता  है  तो  उनको  रूल्स  का  पता  होंता  है  क्या  ?

 [  प्रमुवाद  ]

 सबसे  कमओर  बांत  यही  है  ।

 ]

 इसका  बंदोबस्त  उनको  बिल्कुल  पता  नहीं  कब  आना  कद  जाता  है  ।

 श्री  विजय  एन०  पाठिल  :  मेरे  ढयाल  से  चालान  करने  वाले  भी  थोड़ा  घबसराते  थो
 फिगस  दिए  गए  मेरे  द्याल  से  उससे  ज्यादा  चालान  दिल्ली  में  हो  सकते  हैं  और  जो  रैड
 लाोहट  की  बात  की  गई  लीग  रेड  लाईट  को  आशजव  नहीं  करते  और  रेड-लाइटलगी
 होती  फिर  भी  लोग  क्रास  कर  जाते  हैं  ।  दूसरा  जो  आईलेण्ड्स  आईलेण्ड्स  को  जभह
 लाइट  सिग्नल्स  लगाए  जाएं  तौ  अच्छा  रहेगा  क्रिस्सेंट  में  अगर  आप  विशिमहन

 हास्पीटल  के  पास  शाम  को  चार  बर्जे  से  6  बज  तक  4-4  पुलिस  थाले  खड़े  होते  इससे  पूलिस
 का  खर्चा  भी  ज्यादा  आता  है  और  ट्रैफिक  कंटील  भी  ठीक  से  नहीं  हो  क्‍या  मंत्री  श्री

 आईलेण्ड्स  निकलवाकर  वहां  पर  लाइट  सिग्तलस  लगवाने  का  प्रावधाभ  करेंगे  ?

 |

 करी  एस०  थौ०  अब्हान  :  कायंवाही  के  लिए  एक  सुक्राव  जिसकी  उचित  ढंग  से

 जांच  ररनी
 ह
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 १  1985  को  होने  वाली  सदंन  को  बठक के  लिए  इंडियन  रेयर  प्रथ्सं

 फंक्टरी  का  विस्तार

 $470.  श्री  एन०  डेमिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिले  के  मानावालाकुरियी  में  कुछ  अतिरिक्त  फैक्टरियां  लगा  कर

 इंडियन  रेथर  अथ्से  फेक्टरी  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  रघीत  और

 यदि  यो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिज्ञान  भ्रोर  प्रोद्योगिको  संत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  पश्नतरिक्ष

 भौर  इलेक्ट्रानिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  एन०  डेनिस  :  इस  फंक्टरी  के  आतश्यक  मूल  आधारभूत  कच्चा  माल

 इस्मेनाइट  कन्याकुमारी  जिले  के  समुद्र  तटीय  क्षेत्र  में  काफी  बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  75  हजार
 टन  इल्मेनाइट  फा  प्रतिवर्ष  विदेशों  को  निर्यात  किया  जाता  है  जड़ां  इसको  प्रोसेस  करके  इसे

 मूल्य  टीदेनियम  टीटेनियम  धातु  और  अन्य  उत्पादों  में  बदला  जाता  इन  परिष्कृत
 उत्पादों  को  पुनः  भारत  में  आयात  किया  जाता  है  |

 आधारभूत  प्रचुर  मात्रा  में  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  ओर  हमारे  देश  में
 परिष्कृत  माल  की  अधिक  मांग  को  देखते  हुए  क्‍या  ये  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यहूं  जान  सकता  हू
 कि  क्‍या  ओद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  कन्‍्याकुमारी  जिले  में  प्रोसेश्तग  टीटेनियम  डायोक्साइड  टीटे
 नियम  धातु  और  अन्य  उप-उत्पादों  के  निर्माण  के  लिए  एक्र  टीटेनियम  फंक्टरी  स्थार्पित  की
 जाएगी  ?

 री  झिबराल  बो०  पाठिल  :  मुझे  बताया  गया  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए

 आवश्यक  रेत  उस  क्षेत्र  में  अपेक्षित  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  हमते  खनन  कार्य  बड़े  पैमाने  पर

 शुरू  किया  फिर  भो  कच्चा  माल  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इस  बाधा  के  कारण  उस

 आंत  मैं  कार्य  का  विस्तार  गहीं  किया  जा  सकता  +  इस  सामग्री  के  लिए  हम  अन्य  रथानों  पर  कदम
 अठ  रहे  हैं  ।

 क्षी  एन०  डेनिस  :  उपलब्धता  के  बारे  में  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि  कन्याकुमारी  भें  शक्ते  अधिक  57  मिलिखन  टसे  इल्मेनाइट  का  भ्ण्डार  उपलब्ध  है  जबकि

 उड़ीसा  और  केरल  में  केवल  33  मिलियन  टन  भण्डार  उपलब्ध  है  ।  केरल  और  उड़ीसा  में  ये

 फैक्टरियां  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 इससे  पहले  दो  बर  इस  सदन  में  यह  उत्तर  दिया  गया  था  कि  इस  क्षेत्र  में  टीटे  ब्रियम

 ऑरैब्टरी  की  स्थापमा  के  लिए  गर  सरकारी  उद्योगपत्तियों  को  अनुमति  दी  गई

 सरकार  ने  कष्याकुमारी  जिले  में  टीटेनियम  का  कारखाना  स्थापित  करने  की
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 SSS

 को  समझ  लिया  है  ।  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय
 से  यह  सकता  हूं  कि

 '
 क्या  सरकार  कन्याकुमारी  जिले  मियम॑  का  कारखाना  स्थापित  के  लिए  आगे

 आएगी  ?
 *

 रे  श्री  शिवराज  वबी०  पाटिल  :  पिछली  लोकसभा  में  इस  प्रकार  के  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय

 मैंने  इसका  काफो  विस्तार  पूर्वक  उत्तर  दिया  अब  वह  जो  इस  समय  मेरे  पास
 उपलब्ध  है  और  जो  विशेषज्ञों  ने  दी  यह  दिखाती  है  कि  उस  क्षेत्र  में  कछ्चा  माल  पर्याप्त  मात्रा
 में  उपलब्ध  नहीं  इसीलिए  हमने  प्रयोजन  के  लिए  कारखाना  अन्य  क्षेत्रों  में  स्थापित  किया

 है  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  .:  केरल  राजंप  के  किविलोन  जिले  में  चावरा  के  समुद्र  तट  पर

 जायट  ओर  इल्मेनाइट  रेत  बिश्व  में  सर्वश्रेष्ठ  सबसे  पहले  लगाए  गए  आई०  आर०  ई०
 कारखानों  में  से  एक  यहां  स्थापित  किया  गया  था  ।  इस  कारखाने  का  विस्तार  करने  और

 इस  क्षेत्र  में  नए  औद्योगिक  उद्यम  स्थापित  करने  के  अनेक  प्रस्ताव  थे  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  मोजूदा
 कारखाने  के  कुछ  अधिकारियों  और  श्रमिक  यूनियनों  की  ग्रुटबंदी  में  अंतग्रस्त  कुछ  विपक्षी

 राजनीतिज्ञों  के  बीच  साठ  गांठ  के  कारण  केरल  ऐसे  कुछ  कारश्षानों  से  बंचित  हो  रहा  है  और

 वे  उड़ीसा  तथा  तमिल  नाइ  जैसे  उन  राज्यों  में  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।  पर्याप्त  अयस्क  .

 नहीं  है  |  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  ओर  पूछता  कि  क्या  मंत्रालय  को

 किवलोन  जिले  में  आई०ਂ  आर०  ई०  कारखाने  में  हो  रही  घटनाओं  की  जानकारी

 धष्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  अनुरोध  है  तो  उसे  स्वीकार  किया  जाता  है  ;  और  यदि

 यह  प्रश्न  है  तो  पैं  मंत्री  महोदय  से  इसका  उत्तर  देने  के  लिए  कहूंगा  ।

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  यह  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  जहां  तक
 प्रशासन  की  खामियों  का  सम्बन्ध  मैं  स्वयं  इनकी  छानबीन  करूंगा  और  यदि  मुझे  कोई  जानकारी
 मिलती  है  तो  मैं  निश्वय  ही  उस  पर  कार्यवाही

 थी  जगस्ताथ  राव  :  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  उड़ीसा  में  ैलमेनायट  का  एक
 कारखाना  कया  वहां  डिटेनियम  का  कारखाना  स्थापित  करने  अथवा  उस  स्थान  से  कंसर्टूट  का
 निर्यात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 भ्रो  दिवराज  बो०  पादिल  :  आपको  इस  के  लिए  मुभे  सूचना  देनी  पड़ेगी  ।

 श्री  ए०  चार्ल्स  :  त्रिवेन्द्रम  कस्याकुमारी  के  सर्वाधिक  निकटवर्ती  स्पान  है  ।  हमारे  पास

 बहां  टिंटेनियम  का  कारखाना  है  जो  स्वाधीनता  प्राप्ति  से  प्ररंभ  किया  गया  यह
 बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  गत  पचास  वर्षों  से  उस  उद्योग  में  कोई  विकास  नहीं  किया  गया

 वहां  कच्चा माल  पर्याप्त  मात्रा  में  उयलब्ष  है  ।  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता
 हूं  कि  क्‍या  वहां  उस  उद्योग के  विकास  के  लिए  तटकाल  कदम  उठाए
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 झी  शिवराज  वो०  पाटिल  :  इस  प्रकार  का  उद्योग  कुछ  विशेष  प्रकार  कां  उद्योग  होता
 मैं  ठीक  से  यह  नहीं  कह  सकता  कि  क्‍या  हम  इस  प्रकार  के  उद्योग  स्थापित  करके  उद्योग  रहित

 क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  की  अवेश्यकता  को  पूरा  कर  सकेंगे  ।  नि:सन्देह,  यदि  यह  संभव

 तो  यह  किया  जाएगा  ।  यदि  यह  संभव  नहीं  है  तो  इसे  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 कम्पूटरों  का  निर्यात

 9471.  श्रीमती  ऊषा  चौधरो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कं
 कया  भारत  द्वारा  अन्य  देशों  को  कम्प्यूटरों  का  निर्यात  किया  ;

 यदि  तो  निर्यात  किए  जाने  वाले  कम्प्यूटरों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  निर्यात
 *

 करने  वाली  फर्मों  के  नाम  क्‍या  हैं  ;  और

 देंश  में  कम्प्यूटरों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ताकि  इसे  देश  में  जरूरतमन्द  लोगों  तक  पहुंचाया  सके  ?

 विज्ञान  झोौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  भ्रतरिक्ष
 “  झौर  इलेक्ट्रानिकोी  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  से  एक  विवरण
 सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |

 7
 हां  ।

 सूक्ष्म  एंत्र  जटिल  किस्म  के  चोथे  सोपान  की  कम्प्यूटर  प्रणाली  के  डिजाइन  तथा
 विकास  के  लिए  किए  गटर  अन॒व्ंघ  के  अस्तगंत  मंप्तर्त  प्रोसेसर  सिस्टम्स  लिमिटेड  कम्प्यूटरों
 का  डिजाइन  तैयार  करेगा  उनका  विकास-क्रार्य  करेगा  तथा  जापानी  फर्म  को  कम्प्यूटर  के
 के  प्रोटोटाइप  का  निर्यात  करेगा  ।  इस  कार्य  में  यंत्रसामग्री  तथा  यंत्रेतर
 सामग्री  दोनों  का  ही  विकास  कार्य  शामिल  है  ।  डिजाइन  तथा  विकास  कार्य  के
 क्षेत्र  तथा  इन  कम्प्यूटर  प्रणालियों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  ।

 (1)  कम्प्यूटर  पर  आधारित  शिक्षा  के  लिए  22  बिट  के  दो  मुख्य  पोषक

 कम्प्यूटर  तथा  80  टमिनल  जिनमें  स्मृति  माश्यूल  डिस्क  नियंत्रक  माड्यूल
 एल०  ए०  एन०  टमिनल  छ्वनि  संश्लेषक  आदि  की
 व्यवस्था  होगी  ।  *

 (2)  प्रच्रालन  प्रणाली  साफ्टवेमर
 क

 (3)  कम्प्यूटर  पंर  आधारित  शिक्षा  प्रणाली  के  लिए  साफ्टवेयर  मेससं  कम्प्यूटर्स
 लिमिटेड  नोएडा  ने  सिगापुर  को  कस्प्यूरों  को  निर्यात  किया  है  ।  यह  कम्प्यूटर
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 स्थामीय  क्षेत्र  नेटवर्क  पर  आधारित  प्राणाली  है  जिसमें  रथानीय  रूप  से  विकसित

 मेटवर्क  साफ्टवेयर  की  व्यवस्था  क्री  गई

 भारत  इलेबट्रानिकी  विभाग  द्वारा  19  1984  को  घोषित  नई

 नीति  तथा  2।  1985  को  घोषित  एक्रीकृत  नीति  का  उद्द
 श्य  देश  में  कम्प्यूटर

 उद्योग  को  बढ़ावा  देना  है  तथा  कम  जागत  वाले  कृम्प्यूटरों  का  उत्पादन  बढ़ाना  है  ।

 श्रीमती  उषा  चोबरी  :  अध्पक्ष  मैं  मंत्री  से  पूछना  चाहती  हूं  कि  क्‍या  हमारा  देश
 टैक्नोलाजी  की  दुनिया  में  एडवान्स  देश  माना  जाता  यू०.एम्०  और  यू०  एस०  एस०  आर»  के

 बाद  हमारे  देश  के  साइन्टिस्टस  भरी  दुनिया  में  माने  गए  यहां  पर  लेबर  कास्ट  भी  बहुत  कब्र
 कम्प्यूटर  जो  यहां  पर  बनाए  जा  रहे  हैं  या  कोई  भी  यांत्रिकी  को  हम  स्वीकार  कर  रहे  उसके  ज्यादा
 से  ज्यादा  पार्ट्स  हमारे  देश  में  बनाए  जाएं  |  क्वालिटी  और  क्वान्टीटी  के  लिए  एक
 अच्छी  नीति  अपनाने  के  लिये  हम  गवर्ममेंट  की  एजेंसी  को  ज्यादा  प्रावधान  देंगे  ताकि  हमारे  देश
 में  ही  सभी  पार्टस  बनाए  जाएं  ।  इसके  बारे  में  आप  क्‍या  सोच  रहे  हैं  ।  |

 ढ़

 थ्रो  शिवराज  बी०  पाटिल  :
 यह  बात  सही  है  कि  इलैक्टोनिक्स  टैक्नोलाजी  देश  में  और

 सार  के  अन्दर  बहुत  बड़े  प॑माने  पर  बढ़  रही  हमारे  देश  के  लिए  भी  यह  जरूरी  है  कि  हम
 उसके  साथ-साथ  चलें  |  हाल  ही  में  हमने  गवर्नमेंट  में  की  तरफ  इसके  सम्बन्ध  में  बहुत  सारे  कदम  उठाये

 हैं  ताकि  में  देश  में  इनेकट्रानिक्स  इंडस्टो  को  बढ़ाया  जा  सके  ।  पिछले  सांल  नवम्बर  महीने  में  कम्प्यूटर
 प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  लिए  काफ़ी  प्रयत्न  किये  गए  ओर  हमारा  प्रोडक्शन  बढ़ा  ।  दूसरे  देशों  में

 कम्प्यूटर  भेजने  के  लिए  भी  हमने  एक  नई  पौलिसी  बनाई  और  इस  साल  भी  हमने  एक  पंकेज  आफ
 पोलिसी  देश  को  दी  उसमभो  मदद  से  हम  इंडस्टी  को  बढ़ाना  चाहते  जहां  त+“मैनपावर  का
 सम्बन्ध  उसकी  हमारे  पास  कमी  नहीं  इलटानिक  मैनपावर  हमारे  पासं  है  ओर  जिनको

 कम्प्यूटर  के  बारे  में  ज्ञान  है  भी  हम  इसमें  शामिल  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  इसके

 साथ-साथ  जो  मंटीरियल  इलेक्ट्रानिक  इंडस्टी  के  लिए  जरूरी  उसको  देश  में  ही  निर्माण  करने  के

 लिए  भी  हम  नीति  बना  रहे  कुछ  पोलिसी  स्टंप्स  ले  रहे  उसके  बाद.कम्पोनेन्टस  बनाने  की
 दिला  में  अंग्रसर  कदम  उठायेंगे  ।  जहां  से  भी  हमें  नई  टेबनौलौजी  मिलती  थहां  से  लाकर
 अथवा  अपने  ही  देश  में  इस  इलंक्ट्रानिक  इंडस्ट्री  का  विस्तार  करने  की  हम  कोशिश  करेंगे

 और  हसमें  कम्प्यटर  भी  शामिल  है  |  जो  बात  मातनीय  सदस्य  ने  यहां  रखी  उसको  ध्यान  में
 रखते  बहुत  इलंबोरेट  और  पृक्रेज  आफ  पोलिसी  स्टेटमैंट  हमने  उनको  दिया  यदि  इसके
 अतिरिक्त  किसी  और  कापी  को  आवश्यकता  होगी  तो  वह  भी  दिए  जा  सकते  हैँ  ।

 ४;
 ५  ।

 श्रीमतो  उषा  चौघरी  :  अध्यक्ष  मैं  अपपके  माध्यम  से  दूसरी  सप्लोमेंटरी  यह  मूछना
 चाहती  हूं  कि  हमारे  लोगों  के  दिल  में  आंजू  एक  भावना  पनपती  जा  रही  है  और  मैं  माननीय  मंत्री
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 जो  ओऔर  खासकर  राजीव  जी  के  सामने  उसको  खम़ना  चाहती  हूं  क्लि  कर  प्रणाली  को

 करके  जहां  हण्ने  एक  नये  युभ  में  पदार्पण  किया  है  और  अक्सर  हम  देखते  हैं  कि  जब  भी  हसते  कोई
 बाई  वंत्रीर रत्न  पोलिसी  अपनाई  या  कोई  दूसरा  विचार  ब्ृहण  किय्म  तो  धीरे  धीरे  भागे  चखकद्

 हमारे  समाज  में  बहुत  बड़ा  परिवर्तन  आ  जाता  समाज पर  उसका  प्रभाव  पढ़ता  वंसे  सो
 नई  अपनाने  के  देश  में  औद्योगीकरण,की  बढ़ने  की  दिद्या  में  उठाये  गये  कदमों  की  प्रशंता
 कस्ती  हुं  और  उतके  लिये  मंत्री  जी  औरं  प्रध्मम  मंत्री  जी  को  बधाई  देती  हूं  क्योंकि  लोगों  ने  उसका
 सस्‍्वामत  किया  है  यह  आत  सच  है  कि  प्रतौसन  में  कुशलता  ओर  क्रियाशीलता  बड़ने  में  इससे  हमें
 काफी  मदद  मिली  है  लेकित  इसके  साथ-साथ  यह  बात  भी  है  कि  हमारे  देश  में  अनएम्प्नायमेंठ  का

 का  सवाल  थोड़ा  बढ़ा  यदि  सभी  क्षत्रों  में  कम्प्यूटर  कर  उत्योग  किया  जाने  हमने  ज्यादा

 हद  तक  उसको  स्वीकार  किया  तो  कल  जा  कर  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  हमारे  सामने  एक  नई
 समस्या  उठ  खड़ी  हो  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  खास  कर  प्रधान  मंत्री  जी  से  जानना  चांहती  हूं  कि

 भविष्य  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  को  अपनाने  से  हमारे  समाज  पर  कोई  बुरा  असर  तो  नहीं  क्या

 हसके  बारे  में  सरकार  ने  कुछ  सोचा  है  ।

 श्री  शिवराख़  वो०  पाटिल  :  जहां  तक  भ्रीमन्‌  माननीय  सदस्या  के  सवाल  के  पहले  भाग  का

 सम्बन्ध  मैं  उनसे  सहमत  हूं  परन्तु  दूसरे  हिस्से  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूंगा  कि  कम्प्यूठर
 के  छपभ्रोम  जैसी  ठतको  धारक  है  कि  एम्प्थायँमेंट्र  पोटेइयल  मैं  कुछ  कमी  हो  मैं  उनसे

 बड़े  आदर  के  साथ  चाहता  हूं  कि  बसा  नहीं  होगा  |  हम  ऐसा  मानते  हैं  और  यह  प्नग्खऋ
 है  कि  यदि  हम  कम्प्यूटर  का  प्रयोग  अपने  जीवन  में  बढ़ाते  हैं  तो  उससे  हमारा  माम  बढ़  काम

 अच्छा  और  अपनाने  से  जो  कुछ  भी  निर्माण  वह  पहले  से  बेहतर  होगा  ।  यदि  मापकी

 इजाजत  हो  तो  मैं  एक  मिनट  में  बतजा  दूं  कि  खेती  में  ट्रैक्टर  को  इस्तेमाल  करने  की  बजह  से

 जहां  पहले  हम  फसल  हर  वर्ष  लेते  अब  हमें  तीव  फसलें  एक  वर्ष  में  मिलने  लगी  हैं

 क्योंकि  अब  हम  वक्‍त  पर  बीज  बोते  हैं  ओर  फत्तल  की  कटाई  होती  है  ।  उसी  तरह  से  कम्प्यूटर
 को  लाने  से  हमारी  दरीगेशन  फैसिलिटीज  हम।री  इंडस्टीज  में  उत्पादन  बढ़  गगर  और  जो
 भी  काम  हम  कार्यालयों  में  करते  हैं  वहु  काम्म  वक्‍त  पर  पूरा  होगा  हम  उसको  आसानी  से  कर

 इसलिए  कम्प्यूटर  के  प्रथोग  से  हमारा  काम  कम  नहीं  होगा  क्योंकि  नई  टंक्नौलोजी
 अपनाने  से  कार्यकुशलता  बढ़ती  थटती  नहीं  सारे  मुद्दों  पर  विचार  करके  ही  हमारी
 सरकार  और  हमारे  नेता  ने  इसके  लिए  क्रदम  उठाये  हैं  ।

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  ट्रेक्टर  के  खेती  में  प्रयोग  से  कैसे  घट  अब  60  की  जगह  हसरे
 यहां  50  रुपये  मजदूरी  है  ।

 श्रीमतो  प्रमेलाबाई  संब्हाण  :  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना  चाहती  हूं  कि  हमारे
 देश  में  कम्प्यूटर  बनाने  के  लिये  कितनी  फंक्टरीज  क्या  उसकी  सूची  उनके  पास्त  यह  भी  स्पष्ट

 करें किਂ उन फैक्टरीज को सरकार को ओर से क्या प्रोत्साहृव मिल रहा 25
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 भी शिवराल् बो० पाटिल : जहां तक सूची का प्रशन मैं पूरी और करेक्ट सूची सम्माननीय सदस्या के हाथ में दे दूंगा मगर कम्प्यूटर बनाने के लिये बहुत बड़े पैमाने पर इतने दूरगामी निर्णय लिये गये साल भी लिये हैं जो कि सदन के सामने रखे गये हैं ओर हस साल भी लिये न टेक्नोलाजी यहां लाने के लिये.एक्साइज कम कर दी गई कम्पोनेन्ट्स पर कस्टम ड्यूटी भी कम कर दी गई है और अपर-लिमिद भी कम कैर गई है । बहुत सारी सहूलियतें और दी गई हु प्रइनों के लिखित उत्तर बिदेज्षों में मारत पर्यटन विकास निगम के रेस्तरां * १३472. भरी शिवेशता बहादुर सिह : क्‍या पर्यटन भौर सागर विभानमःमंत्री यह बताने की ] कृपा करेंगे कि : क्‍या भारत पर्यटन विकास नियम का अमरीका तुथा खाड़ी देशों में रेस्तरा श्र लला स्थापित करने का विचार है यदि हां तो क्‍या यहूं लाभकारी क्‍या इस सम्बन्ध में माकिट सर्वेक्षण किए गए और यदि तो ऐसे पर्वेक्षण किसके द्वारा किए गए हैं ? पर्यटन झोर तागर बिसानन मंत्रालय में राज्यमंत्री भ्रशोक : भारत पयंटन विकास निगम का फिलहाल संयुक्त राज्य अमरीका और छाड़ी के देशों में रैस्तराओं की एक श्र खला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । भारत पर्यटन विकास निगम ने में लन्दन में आफ इण्डिया लिमिटेडਂ भाई० द्वारा एक स्पेशिएलिटी इण्डियन रेस्टोरेंट स्थापित करने के लिए फीस-आधार पर परामर्शी ओर प्रबन्धकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए आफ इण्डिया आई० के साथ करार किया है । प्रश्न ही नहीं उठता । ३6 * पु ः



 27  1907  *  .  लिखित  उत्तर

 हैलीकाप्टर  कारपोरेशन  सम्बन्धी  समिति  को  रिपोर्ट

 #474.
 औ  भारਂ  धन्तानम्

 बी  है  :  क्या  पर्यटन  क्लौर  नागर  विमानन  मन्‍्त्री  यह
 j

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  एक  कारपोरेशनਂ  की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में

 नियुक्त  की  गई  समिति  से  तत्सम्बन्धी  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यटन  झर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रशोक  :  जी

 समिति  ने  छुरू  में  पेट्रोलियम  क्षेत्रक  की  आवश्यक्रताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  और

 आगे  पर्वतीय  सहायता  अन्तः  शहर  परिवहन  और  पर्यटक  चार्टरों  आदि

 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  उनकी  मांगों  का  विस्तृत  सर्वेक्षण  करने  के  ब्राद  एक

 हेलीकाप्टर  निगम  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की

 इन्डियन  रेप्र  केरल  में  घातक  विकिरणों  के  कारण  हुई  भोतें

 #475,  प्रो०  के०  थी०  थामस  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेंडियो-धर्मिता  वाले  पदार्थों  के  सम्पर्क  में  आने  से  इण्डियन  रेअर  अर्थ्स  लिमिटेड
 उद्योग  केरल  के  श्रमिकों  पर  उन  घातक  विकिरणों  का  प्रभाव  पड़ता

 क्‍या  वहां  इन  विकिरणों  के  कारण  कसर  से  किसी  की  मृत्यु  हुई  और

 यदि  तो  पिछले  वर्षों  में  इस  प्रकार  कितने  श्रमिक  कंसर  से  मरे  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  श्रर।रिक्ष  श्रौर

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एयर  इष्डिया  झौर  इण्डियन  एयर  लाइन्स  में  क्षमता  का  उपयोग

 #4:6.  भी
 पाक  चाट

 :  क्या  पयंठस  झोर  सागर  बिभागन  भस्‍्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  क्रा  ध्यान  दिनांक  21  1985  के  में  एपरसाइन्स

 था



 लिक्षित  उत्तर  a  1988

 नाट  यूजिग  फुल  फंपसिटीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  एयर  इण्उिया  और  इंडियन  एयरशाइन्स  द्वारा  गत  वर्ष  अपनी  क्षमता
 उपयोग  के  बारे  में  तथ्य  क्या  और

 सरकार  का  विचार  एयर  हृण्डिया  और  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  क्षमता  का  पूर्ण
 डुपयोग  कराने  के  लिए  कया  कदम  उठाने  का  है  ?

 ’

 बर्येट्न  झोौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  म्त्रो  भ्रश्ोक  :  जी

 वर्ष  19  84-85  में  एयर  इंडिया  में  विमान  के  प्रकार  के  अनुसार  विमानों  का

 बोइंग  747  3792  घंटे

 हि  3117  घंटे

 बोइंग  707  2088  घंटे

 खसी  अवधि  में  इंडियन  एयरलाइन्स  में  उपयोग  इस  प्रकार  था

 एयरबस  2627  घंटे

 »  बोइंग  737  2699  घंटे

 2232  घंटे

 एच०  एस०  748  !007  घंटे

 एयर  इंडिया  भौर  इंडियन  एपरलाइन्स  में  विभान  का  औसत  उषयोग  इस  उद्योग
 औसत  के  साथ  तुलना  की  दृष्टि  से  अनुकूल  रहा  तथापि  इन  दोनों  एयरलाइनों  का  अपने

 विभागों  के  उपयोंग  को  इण्टतम  करने  का  लगातार  प्रयत्न  रहता  है  ।

 पद्िचिमो  धाट  योजना

 #477.  श्री  के०  सोहन  दास  :  क्‍या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (8)  क्‍या  पश्चिमी  चाट  विकास  योजना  को  स्राथू  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  योजना  के  लिएं  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई  है  ओर  अब
 हक  कितनी  धनराशि  सखे्च  की  गई  है  ;  औरे

 खंड  यस्य
 सरकारों  ने

 परिषती  घाट  खेत  के  लिए  कौत-सी
 किसिलल  जीकभाएं  ऋकूत

 हः 28 ह
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 -  ध्््ा  जा  नल  सस  ल्‍क्‍क्‍इक्‍फइफ-आ  ता  ५  कइ्ंक्न्न--ातसकक्‍सकजस
 -

 पासस...ख

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  के०  झार०  :  से  पश्चिमी

 चाट  विकास  कार्यक्रम  1974-75  से  कार्याग्बमन  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  कार्यक्रम  के  लिए  अभी  तृक  किया  गया  कुल  आवंटन  103.83  करोड़  रु०  है  ।  इसके

 मुकाबले  इस  पर  102.03  करोड़  रु०  खर्च  होने  की  संभावना

 सम्बन्धित  राज्यों  अर्थात्‌  केरल  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  गोव

 कार्यान्वित  की  गई  अधिकांश  स्क्रीमें  वन  लघु  सिंचाई
 और  सड़क  क्षेत्रों  से  संम्धन्धित  खादी  और  ग्रामोद्योग  विकास  मघु  मक्खी  रेशम

 के  कीड़े  पालने  और  पशुपालन  बिसमें  डेरी  विकास  शामिल  से  सम्बन्धित  कुछ  स्क्रीमें  भो

 न्वित  की  गई  परिस्थिति  की-संरक्षण  और  परिस्थति  की-विकास  की  नीति  के  अनुरूप  जिसके

 जअभुसार  पहाड़ी  क्षेत्र  के विकास  को  स्कौमें  कार्यान्वित  की  छठी  योजभा  के  अन्तिम  2  वर्षों
 में  कुछ  राज्यों  ने  पश्चिमी  घाट  क्षेत्र  में  जज  संमर  का  स्वीकृत  विकास  भी  शुरू
 किया  है  ।

 ताजभहल  बेखने  भ्ाने  थाले  पर्यटकों  से  श्लाय

 #478.  श्री  एच०  ए०  डोरा  :  कया  संस्कृति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  ताजमहल  आने  वाले  से  1983-84  और  1984-85  में  कितनी  बाय

 उक्त  अवधि  के  दोरांन  ताजमहल  के  रख-रखाव  पर  कितना  व्यय  किया

 क्‍या  ताजमहल  का  रख-रखाव  खराब  हालत  में  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मुक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 ..  कार्मिक  ओर  प्रशाप्ततिक  सुधार  झौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिंह
 :  जो  पर्यटन  ताजमहल  देखने

 आए  उनसे  विभाग  को  हुई  आय  इस  प्रकार  है  :  नि

 1983-84  3-8 4  5.50,492.50  ६०

 1984-85  84-85  $,64,615.00 २०

 इसी  अवधि  के  दौराम  ताजमहल
 के  रखरखाब  पर  जर्ब  की  गई  राशि  नीचे  दी

 गई  है  :--

 198  3-84  10,40,316.00  २०

 1984-85.  10,49,  407.00  र०
 ०  िय

 जी  नहीं  ।  *
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 .
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 *
 लैलुगु-गंगा  परियोजना

 कं  ०  ध
 479.

 भी  रामपूति
 :

 क्या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.
 कि

 आंध्र  प्रदेश  में  600  करोड़  रुपए  की  तेलुगु-गंगा  परियोजना  के  स्थल  का  दौरा
 करने  वाले  पर्यावरण  विभाग  के  सदस्यीय  विशेषज्ञ  दल  के  निष्कर्ष  क्‍या  और

 उक्त  निष्कर्षों  पर  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ....  प्रधानमन्त्री  राजीव  :  आंध्र  प्रदेश  में  तेलुगु  गंगा  परियोजना  के  बारे
 में  पर्यावरण  विभाग  के  विशेषज्ञ  दल  के  निष्कर्षों  में  ये  शामिल  हैं

 (1)  प्रत्येक  3  संतोलन  जलाशयों  के  जल  ग्रहण  क्षेत्रों  में  संकटपूर्ण  निम्नीकृत  क्षेत्रों  का  एक
 सर्वेक्षा  किया  जाता  चाहिए  ताकि  उपचारी  योजना  तयार  की  जा  सके  जिसे  इंजीनियरिंग
 योजना  के  साथ-साथ  कार्यान्वित  किया  जा

 (2)  करमांड  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  का  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  यह  सुनिश्चित
 हो  सके  क्रि  परियोजनाओं  द्वारा  सृजित  सिंचाई  संभाव्यता  का  अधिकतम  उपयोग  हो  और
 लग्नता  और  खारापन  को  रोका  जा

 (3)  प्रतिपूरक  वनरोपण  जिसमें  जहां  संभव  लिफ्ट  सिच्ाई  के  माध्यम  से  सिचित
 अधि+ंश  शुष्क  अस्थाई  बनों  के लगभग  10,000  हेक्टेयर  की  क्षतिपूर्ति  क ेलिए

 बढ़  कार्यक्रम  के  रूप  में  आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  ।

 (4)  मामूली  आ्थिक  मुंआवजा  के  भुगतान  करने  के  बजाय  एक  समग्र  मास्टर  प्लान  के

 अनुसार  26  प्रभावित  गांवों  का  पुनर्वास  कार्य  आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  ।

 (5)  जल  से  होने  वाली  महामारियों  के  प्रभाव  पर  नियंत्रण  के  लिए  क्‍लाहस्ती  या  केश्तोर

 में.एक  रोगवाहक  नियंत्रण  केन्द्र  की  स्थापना  को  जानी  चाहिए  ;  और

 (6)  वृचड़खानों  ज॑से  प्रदूषक  इकाइयों  के  स्थान  निर्धारण  पर  रोक  लगाने  हेतु
 मद्रास  में  पुण्डी  जलाशय  के  जल-पग्रहण  क्षेत्र  में  भूमि  प्रयोग  प्रतिमान  को  कड़ाई  से  नियन्त्रित  किए

 जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 ऊपर  बताये  गये  बिभिन्‍न  पहलुओं  अतिरिक्त  ब्योरे  मंगाने  क ैलिए
 मोजना  प्राधिकरणों  से  अनुरोध  किया  गया  है  तथा  इस  आधार  पर  परियोजना  के  पर्यावरणीय  प्रभाव

 का  मूल्यांकन  किया  ॥॒  हि
 ी
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 बस्जई  में  विद्युत  इकाई  को  स्थापना  के  लिए  टाटा-अभ्पुप्रों  को  प्रनुमति

 480.  श्री  जो०  किशोर  चग्त्र  एस०  देव  :  कया  प्रधान  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ज़  र्  ५  .

 क्‍या  बम्बई  के  चेम्बूर  में  विद्युत  इकाई  की  स्थापना  के  लिए  टाटा-बन्धुओं  को

 स्वीकृति  प्रदान  करने  से  पहले  विभाग  द्वारा  उनकी  अनुमति  प्राप्त  कर  ली.गई  थी  ओर
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  इकाई  अनिश्चित  काल  तक  गैस  पर  आधारित

 यदि  तो  क्‍या  मल्टी-फ्यूल  बोइलसे  की  स्थावना  के  लिए  उन्हें  अनुमति  दी

 क्‍या  बम्वई  राज्य  बिजली  बोर्ड  बसईन  महाराष्ट्‌  राज्य  बिजली  बोर्ड  उरोने  में

 और  रेलवे  विभाग  चोला  में  ए*-एक  विद्य॒त  संयंत्र  स्थापित  करने  की  योजना  बना  रहे  हैं  और

 यदि  तो  टाटा-बन्धुओं  को  अपने  संयंत्र  की  स्थापना  अत्याधिक  प्रदूषित  चेम्बू  र  क्षेत्र  से  दूर  करने

 के  लिए  अनुरोध  न  करने  के  क्या  कारण  ओर

 क्‍या  किसी  बड़े  पर्यावरण  ग्रुप  ने  इस  स्थान  के  चयन  पर  आपक्तियां  की  थीं  और

 तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  ?

 प्रधान  सन्त्री  ”  राजोब  :  से  इस  इकाई  की  स्थापना  की  स्वीकृति  इस
 शर्त  पर  दी  गई  है  कि  एल०एस०एच०एस०/फ्यूल  आयल/गंस  ज॑से  गैर-प्रदूषणकारी  इंधन  का
 उपयोग  किया  जायेगा  तथा  किसी  भी  चरण  में  कोयले  का  इंधन  के  रूप  में  फिर  से  प्रयोग  तथा
 अधिक  .  गंधक  की  मात्रा  का  निवेश-भण्डारण  नहीं  होगा  ।

 ह

 *
 जी  हां  ।  अन्य  क्षेत्रों  में  विद्यृत  संयंत्रों  की  स्थापना  की  योजनाएं  टीटा-बन्घुओं  के

 प्रस्ताव  पर  विचार  करते  वेकल्पिक  स्थलों  के  मुकाबले  में  अवसं  रचनात्मक  एवं  पर्यावरणीय

 पहलुओं  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  भी  गौर  किया  गया  ।

 जी  इस  स्थल  पर  कोयले  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्र  लगाने  के  खिलाफ

 अपात्तियाँ

 क्षेत्रीय  सुपर  कम्प्यूटर  केगा

 #481.  श्रीमती  जयस्ती  पटतायक :  क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश के  विभिन्‍न  भागों  में  क्षेत्रीय सुपर  कम्यूटर  केर्द्र  स्थापित  क रने  के  बारे  में

 कोई  निर्णण  लिया  गया
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 क्या  सड़:सा  में  ऐसा एक  एकर  स्वापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उड़ीसा  में  उक्त  परियोजना  के  कब  तक
 प्रा

 रस्म  किए  जाने  की  संभावना

 "
 .

 विज्ञान  धौर  प्रौद्यगिको  मंत्रालय  तथा  महानगर  परमाण  श्न्तरिक्ष  भ्रोर

 इलेक्ट्र  निक्रो  विभागों  में  राज्य  सनत्री  शिवराज  वी०  :  हाँ  ।  राष्ट्रीय  सूचना
 विज्ञान  केन्द्र  द्वारा  राष्ट्र्यापी  कम्प्यूटर  नेटवर्क  लगाने  की  प्रक्रिया  के  एक  अभिन्‍त  ,

 अंग  के  रूप  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  क्षेत्रीय  कम्प्यूटर  केन्द्न  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 गया  है  ।

 हां  ।  उड़ीसा  में  इस  प्रकार  की  एक  इकाई  स्थापित  करने  विधार  हैं  ।

 *
 के  प्रथमाढ  म्रें  उड़ीसा  में  इस  इकाई  के  स्थापित  हो  जाने  की  आशा

 बंग  लोर  झोर  मंसूर  के  बोच  हवाई  यात्रा  सुविधा

 +482.  श्री  बो०  एस०  कृष्णा  झ््यर  :  क्या  पर्यटन  झौर  लसागर  विमानन  .  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलोर  से  मंसूर  तक  हवाई  यात्रा  सुविधां  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  बड़ी
 संख्या  भें  देशी  और  विदेशी  पयंटक  कठिनाई  का  अनुभव  करते  हैं  ;  और

 वया  सरकार  का  विचार  मैसूर  के  वर्तमान  हवाई  अड॒डे  को  बेहतर  बनाने  तथा
 बंगलोर  से  मंसूर  और  वापस  मंसूर  से  बंगलौर  के  लिए  घरेलू  उड़ानें  शुरू  करने  का  है  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रत्लोक  :  और
 मंसूर  बंगलौर  से  में  किलोमीटर  की  दूरी  पर  है  ओर  ये  दोनों  शहर  रेल  और  सड़क॑  से

 भली-प्रकार  जुड़े  हैं  ।  मंसूर  और  बंगलौर  बीच  शटल  विमान,सेवा  के  न  होने  पर  यात्रा  करने  वाली
 जनता  जो छ्वन  दोनों  के  बीच  यात्रा  करने  में  कोई  असुविधा  नहीं  अनुभव  होनी  चाहिए  ।  तथापि

 बायुदृूत
 ने  8  vies  में  हैदराबाद|तिरूपति/वंगलोर  ग्रार्य  पर॑  बेसूर  और  बंगलोर  को

 सप्ताह  में  तीन  बार  की  डोनियर  विमान  सेवा  से  जोड़  दिया  है  ।

 अीसंका  से  धाने  वस्‍ले  म्रोगों  को  राहुत  का  प्रस्ताव

 शयो  एम०  ड़  निस  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताते  की  करा  करेंगे  रि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार
 ने  पिछले  तौन:चार  बद्वीकों के

 दोशन  भीलंका  से  आए
 व्यकितयों  को  राहत  उपब्लध  कराने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किम्ा  है  ;  भोर

 3३
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 यदि  तो  राज्य  सरकार  को.अब  तक  दिएं  गए  चावल और  अन्य  खाद्यान्तों  को
 मात्रा  के  सम्बन्ध में  ब्योरा  क्या  है  ?

 हि  -

 गृह  मम्त्रो  एस०  बी०  भो  जी  श्रीमान  ।  इस  सम्बन्ध  में

 पूरा  खर्च  भारत  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  परन्त  गृह  मन्त्रालय  अपवा  खाद्य  एवं  नागरिक

 आपूर्ति  मन्त्रालय  द्वारा  चावल  तथा  अन्य  झ्ाद्यान्नों  की  सप्लाई  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  .  ,  F

 पारपंत्र  के  लिए  ह्ायेदन  न

 "484.  4,  श्री  थम्पन  थामस  :  क्या  विदेश  रंद्ी  यह|बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  कोचीन के  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  में.पासपोर्ट  के  लिए  पांच  हजार  से  अधिक
 आवेदन  लम्बित  पड़े  1985  .

 पारपत्र  जारी  करने  में  इतने  अधिक  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;
 भ्रावेदनों

 .  क्‍या  सरकार  की  सीति  सात  दिन  के  भीतर  पासपोर्ट  के  भ्रावेदनों  पर  विश्वार  करने
 और  पासपोर्ट  उपलब्ध  कराने  की  और  ;

 यदि  तो  कोचीन के  क्षंत्रीय  पाप्तपोर्ट  कार्यालय  से  सात  दिन  के  भीतर  पासपोर्ट
 जारी  हो  यहं  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 विदेश  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झ्रालम  :  जी  हां  /

 राज्य  पुलिस  प्रधिकरणों  से  सत्यापन  रिफोर्टे  समय  पर  प्राप्त  न  होने  की वजह  सै  ही  ,
 यह  देर

 नहीं  ।  पासपोर्ट  जारी  करने  वाले  प्रधिकरणों  को  ये  अनुदंश  हैं  कि  वे  पुलिस  से

 ठीक  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  सात  दिन  के  अंदर  पासपोर्ट  जारी  कर  दें  न  कि  पासपोर्ट

 आवेदन-पत्र  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  ।
 ह॒

 .  कोचीन  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  में  पासपोर्ट  निर्धारित  समय  अन्दर  जारी  किए

 जाते

 भारतीय  प्रन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तत  प्राधिकरण  के  पेशेवर  विमान  चालक

 #485.  क्री  बो०  श्रीमिवास  प्रसाद  :  क्‍्यां  पयंदन  झौर  सागर  विसासभ  मंत्री  यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  .  >

 भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  बिमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  1982  से  कुल  कितने  बेरोजगार

 २3  .
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 सिखित  उत्तर
 ड़

 ह

 7
 1985

 ड  स  अक्‍इसिचिनताझआतक  आती हे

 व्यवसायी  विमान  चालकों  को  हवाई  अड्डा  अधिकारी  के  रूप  में  मियुक्त  किया  गया

 कया  नियुक्त  किए  गए  कुछ  अधिकारी  भारतौय  वायुंसेना  और  थल  सेना  के  भूतपूर्व

 क्‍या  कुछ  अधिकारियों  की  सेवाओं  को  समाप्त  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पर्यटेल  झौर  मागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्शोक  गहल  ैतਂ  )  :  भारत

 अन्तर्रोष्टीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  वर्ष  1982  सें  विमानक्षत्र  अधिकारी  के

 हुप  में  नियुक्त  किए  गए  बेरोजगार  वाणिज्यिक  विमानचालकों  की  कुल  संख्या  19

 से  इनमें  से  केवल  एक  अधिकारी  भारतीय  वायु  सेना  का  भूतपूर्व  कर्म  चारी  है  ।

 उसकी  सेवाएं  परिवीक्षा  की  अवधि  में  असंतोषजनक  कार्य-निष्पादन  के  कारण  16.11.1984

 से  समाप्त  कर  दी  गई  इस  समय  किसी  अन्य  अधिकारी  की  सेवाएं  समाप्त  करने  का  कोई  .

 विचार  नहीं  है  ।
 ह

 *  झात्प  संख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  जारो  किए  निदेशों  की  क्रियान्वितित
 के  बारे  में  राज्यों  से  प्राप्त  प्रतिवंदन

 [

 327  5,  श्री  जी०  एम०  बनातवबाला  :  कप  ँ  ग़्ह  मंत्रों  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  $

 क्‍या  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  11  1983  को  राज्यों  को  अल्पसंख्यकों  के

 कल्याण  के  बारे  में  भेजे  गये  पत्र  में  विनिर्दिष्ट  निदेशो/दिशा  निर्देशों  की  क्रियान्विति  के  सम्बन्ध

 में  राज्यों  और  स'घ  क्षेत्रों  से  कोई  त्रेमासिक  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  इन  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों  द्वारा  उक्त

 कल्याण  के  निदेशों  की  क्रियान्विति  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  हैं  ।
 e

 केन्द्र  से  संबंधित  मामलों  में  उन  देशों  की  क्रियान्विति  का  ब्यौरा  क्‍या

 और
 .

 स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  के  उपरोक्त  पत्र  में  विनिदिष्ट  सुझावों  की  पूर्ण
 को  कराने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  से  सभी  राज्यों

 तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  स ेनिपमित  आधार  पर  सूचनायें  प्राप्त  होती  देश  के  उत्तर
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 पूर्वी  भाग  के  कुछ  राज्यों  तया  संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  संकेत  दिया  है  कि  उनकी  अल्पसंदयकों  की
 कोई  समस्या  नहीं  है  जैसे  कि  उनकी  जनसंडया  आदिवासियों  की  जम्मू  व  कश्मीर
 सरकार  ने  संकेत  दिया  है  कि  उनके  राज्य  में  कोई  साउप्रदायिक  समस्या  नहीं  है  लेकिन  15  सूत्री
 दिशा  निर्देश  उन  राज्यों  के  लिए  लाभदायक  होंगे  जो  साम्प्रदायिक  तनाव  के  प्रति  संबेदनशील

 पश्चिम  बंगाल  ने  अभी  तक  कोई  रिपोर्ट  नहीं  भेजी  है  ।

 15  सूत्री  निदेशों  के  अनुसरण  झ्लें  केन्द्रीय  मंत्रालयों  द्वारा  शुरू  की  गयी  कुछ  महत्वपूर्ण
 योजनायें  इस  प्रकार  हैं  :-*-

 हि
 ()  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  चुने  गए  विश्वविद्यालयों  तथा  स्नातक  स्तर  के

 महा  विद्यालयों  में  कमजोर  वर्गों  के  शिक्षण  की  योजना
 ;

 Gi)  अल्पसंख्यक  बहुल  क्षेत्रों  में  समुदाय  पोलीटैक्नीकों  के  विस्तार  केन्द्र  छोलने  की
 योजना  ।

 ह

 सत्त  रूप  से  संघ  शासित  क्षेत्र  तथा  केन्द्रीय  मंत्रालयों  से  तिमाही  रिपोर्ट  प्राप्त
 *

 करके  गृह  मंत्रालय  के  अल्यसंडयक  ,  एकक  द्वारा  दिवंगत  प्रधानमंत्री  के  15  सूत्री  निदेशों  को

 लाग  किया  जा  रहा  है  और  आवश्यक  संशोधन  हेतु  त्रुटियां  बताई  जा  रही  ।  बस्तृत  विचार

 विमर्श  तथा  15  सत्री  निदेशों  पर  अनुवर्ती  कार्रवाई  के  लिए  अल्पसंख्यक  एकक  के  अधिकारी

 विभिन्‍न  राज्यों  का  दोरा  भी  कर  रहे  हैं  ।

 झाल  इंडिया  तपरीवाज  एण्ड  विभुक्त  जातियां  चण्डीगढ़  के

 प्रध्यक्ष  से  प्राप्त  श्ञापम

 3276:  श्री  प्लानन्द  पाठक  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  तपरीवाज  एण्ड  विमुक्त  जातियां  चण्डीगढ़
 के  अध्यक्ष  से  दितांक  15  1985  का  ज्ञापन  संख्या  75-275/  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  हां  तो  उनकी  मांग  क्‍या  है  और  कया  यह  न्यायोत्रित  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मांग  को  स्वीकृत  न  करने  अथवा  स्वीकृत  करने  में  बिलम्ब  करने

 कै  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्या  पंजाब  तथा  हरियाणा  उच्च  न्यायालय
 ने

 उनकी  मांग  को  स्वीकार  कर  लिया
 हु

 यंदि  तो  स्थायालय  के  निर्णेय  को  कार्यात्वित  ले  करने  के  कया  कारण  हैं  ;

 और
 ह
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 लिखित  उत्तर  17  1985:

 :
 क्‍या  सरकार का  विद्यार  संसद  के  चालू  बजट  पत्र  में  इस  बारे  में  असम  निर्णय

 लेने  तथा  उपयुक्त  विधान  स्थापित  करने
 का  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारी  :
 अंखिल  भारतीय

 रीवाज  और  जाति  चण्डीगढ़  के  अध्यक्ष  से  प्रधान  मंत्री  को  सम्बोधित्त  तारीख

 15.1.198  5  का  ज्ञापन  सं०  प्राप्त  हुआ  जिसकी  प्रति,गृह  मंत्री  को  पृष्ठांकित  की

 गयी  थी  ।

 और  ज्ञापन  में  मुख्य  त्रिधुक्त  जातियों  को  पंजाब  में  अनुसूचित
 जातियों  की  अनुसू चो  में  सम्मिलित  करने  के  विषय  में  है  ।  इन  समुदायों  पंजाब  में  अनुसूध्चित
 जातियों  की  अनुसूची  में  ही  सम्मिलित  करने  से  और  हरियाणा  उच्च  न्यायालय  चण्डीगढ़
 के  तारीक्ष  8-11-1982  के  निर्णय  के  अनुसा र  इन्हें  भनुसूचित  जातियों  की  स,ची  से  हटाना  पड़ेगा  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  341  (2)  और  342  (2)  फो  ध्यान  में  रखते  हुए  अनुस,चित  जाति  और

 चित  जनजातियों  की  वतंमान  स,ची  में  स'शोधन  केवल  स  सद  में  अधिनियम  के  माध्यम से  ही

 हो  सकता  पंजाब  के  सबंध  में  इस  समय  कोई  अनुस,चित  जनजाति  की  स,ची  नहीं  है  क्योंकि
 सन्िधान  का  अनुच्छेद  342  इस  राज्य  पर  अभी  लागू  नहीं  है  ।

 माननीय  न्यायाधीश  ने  निर्णय  दिया  था  विमुक्त  जातियों  जिनमें

 कर्ता  स  बंधित  गल़ती  से  अनुस,चित  जाति  की  स  ची  में  दिखाया  गया  है  ।

 और  माननीय  उच्च  स्या|यालथ  के  ऊपर  उब्लिखित  निर्णय  पर  पंजाब

 भारत  के  महापंजीयक  और  विधि  मंत्रालय  कार्य  के  प्ररामर्श  से  विचा  र  किया  जा

 रहा  है  |  चूंकि  समुदाय  के  सदस्प्र  हिमाचत  दिल्ली  और  चण्डीगढ़  के  पड़ोसी

 राज्यों|तघ  शाप्तित  क्षंत्रों  में  भी  पाए  जाते  इन  राज्य  'सरकारों/स  घ  शासित  क्षेत्र

 में  भी
 विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  कहा  गया  इन  राज्य  सरकारों/स'घ  शासित

 क्षेत्र  फ्रशासनों  से  टिप्पणियां  प्राप्त  होनो  और  भारत  के  महापंजीयक  साथ  विचार-विमर्श
 करके  जांच  करने  के  बाद  संसद  में  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  विषय  में  अन्तिम  निर्णय  लिया

 जाएगा  ।
 +

 शुल्नरात  में  स्ादियासो  क्षत्र  के थिकास  के  लिए  कार्सक्रम

 3277.  भी  प्रमर  सिह  राठबा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 ३  लहर

 हा
 २५३९

 क्षेत्र  विकास  योजना  के  अन्तंगत  अब  तक  किलने  क्षेत्रों
 विकास  हेतु  स्वीकृति  दी  गई  और

 (a)  इसे  क्षेत्रों
 कें

 विकास  के  लिए  कौन-सा  कांयेक्रम  सोचा  गया  है  और  ब्यौरा
 7

 य  in



 अवध ऋ  5
 संत्रालय  ॥  gered सिन्हा) : (क) गुजरात में  लिखित  उंत्तरें

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्रਂ  राम  :  गुजरात  में  ऐसे  सामाजिक  क्षत्र
 :  जिनका  संशोधित  क्षेत्र  बिकास  योजना  के  अधीन  अब  पता  लगाया  गया  है  ।

 इन  क्षंत्रों  के  विकास  के  लिए  परिक्रल्पित  कार्यक्रम  लघु  सामाजिक

 घरेलू  तथा  लघु  डेरी  बन  तथा  ग्रामीण  विकास  क्षेत्रों के
 ,  अधीन  मुख्य  रूप  से  पारिवारोंन्नमुख  विकास  कार्यक्रम  हैं  ।  इसके  अंतिरिक्त  मुस  ग्रामीण

 विद्यू  तिकरण  सड़क  शिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  के  अन्तर्गत  भी  अधिकांश  मूल  संरचननात्मक  कार्य

 छुरू  किए  गए

 उड़ीसा  में  पूर्थो  बंगाल  से  पब्लाये  विस्थापित  लोगों  के  लिए  सुझावज्ा

 3278.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  आये  अनेक  पोर्ट  सिंचाई  क्षेत्र  में  पूर्वी  बंगाल  में  विस्थापित  लोगों
 -

 परिवारों को तीन एकड़ भूमि देकर फिर बसाया गया है वि ७ यदि तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है ओर उनको कब से बसाया गया तीन एकड़ भूमि पाने वाले इन परिवारों में से कितने परिवारों को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं और कब से प्राप्त नहीं हुई यदि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तो कय्म सरकार इन बिस्थापित लोगों/परिवारों के लिए नकद राशि अथवा अन्य रूप में मुआवजा देने पर विज्ञार करेगी जैसा कि लखनऊ के नजदीक परिवारों के लिए देना स्वीकार किया गया है ; और यह्ठि नहीं तो उसका कया कारण है ? गृह मैत्रालय में राज्य मंत्री राम बुलारी से स,चता एकत्र की जा रही है । नांसन्दा में हूंग सांत स्मारक 3279. श्रो० नारायण चन्द पराशर : क्‍या संस्कृति मंत्री यह बताते को कृपा करेंगे किः ह ह कया बिहार मैं नालन्दा में छत सांग स्मारक पूरा हो चुका है और बिहार सरकार को सौंप दिया-गया है ; 37
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 (@)  यदि  तो  इसके  निर्माण  पर  कुल  कितनी  लागत आयी  और  इस  स्मारक  के  पूरा

 होन ेमें  कितना समय  लगा  तथा  यह  किस  तारीख को  पूरा  हुआ  ;
 और

 यदि  तो  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  और  बिलम्ब  होने  के  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 .  भौर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पंशात  मंत्रालय

 तथा  संस्कृति  विभाग  में  राज्यमंत्री  के०  पी०  सिंह  :  स्मारक  अब  पूरा  हो

 चुका  इसे  बिहार  राज्य  सरकार  को  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कुल  जिसके  लिये  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  46.42  लाख  रुपये  है  ।

 निर्माण  कार्य  1961  में  आरम्भ  किया  गया  था  और  वर्ष  1984  में  पूरा  हो  गया  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एक  नई  झलिल  भारतोय  सेवा  का  गठन

 छ  रे
 3280.  भरी  जनुल  बदर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतामे  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  अखिल  भारतोय  सेवाओं  के  गठन  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ;

 यदि  तो  किस  क्षेत्र  में  सेवाओं  का  गठन  किया  जाएगा  ;  और

 क्या  प्रस्तावित  सेवाएं  अखिल  भारतीय  प्रशासनिक  अखिल  भारतीय  प्रशासनिक

 सहायक  सेवा  और  अखिल  भारतीय  पुलिस  सेवा  की  पद्धति  पर  गठित  की  जाएंगी  अथवा  किसी

 अन्य  पद्धति  पर  ?

 कामिक  झोर  प्रशिक्षण  प्रशासनिक  सुघार  झौर  सोक  शिकायत  शोर  पेंछत  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  के०  पी०  सिंह  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रा  जाता

 विवरण

 नई  अखिल  भारतोय  सेथाप्नों  का  गठन

 संसद  ने  अखिल  भारतीय  सेवा  अधिनियम  1951  (1951  का  61  में  लण्ड  2

 जोड़कर  सशोघन  कर  दिया  खण्ड  2  भिम्नानुसार  है

 नई  अखिल  भारतीय  सेवाओं  का  गठस-उस  तारीख  से  जिसे  केन्द्रीय  सरकार

 कीय  राजपत्र  में  अधिस,चना  द्वारा  इस  निमित्त  नियत  निम्नलिखित  अखिल
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 भारतीय  सेवायें  गठित  की  जाएगी  और  विभिन्‍न  तारीखें  नियत  की  जा

 भर्षात्‌  :--  न

 1.  भारतीय  इंजीनियर  सेवा  ,  निर्माण  तथा  ;
 छ

 2.  भारतीय  वन-सेवा

 3.  भारतीय  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  सेवा  ।

 2.  अधिनियम  के  उपपर्युकत  संशोधन  के  अनुसरण  में  1-7-1966  से  भारतीय  वन  सेवा
 गठन  किया  गया  था  और  सभी  राज्य  इसमें  शामिल  भारतीय  चिकित्सा  और

 स्वास्थ्य  सेवा  पहली  1969  से  गठित  की  गयी  थी  |  इससे  पहले  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में
 सेवा  के  सबर्ग  का  गठन  किला  जाता  और  सेवा  की  प्रारम्भिक  भर्ती  का  कार्य  हाथ  में  लिया

 कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस  सेवा  में  सम्मिलित  होने  की  अपनी  पहली  सहमति  वापिस  ले  ली  थी  ।
 भारतीय  इंजीनियर  सेवा  का  अभी  गठन  किया  जाना  तत्कालीन  सरकार  ने

 1978  में  बहू  निर्णय  लिया  था  कि  भारतीय  इंजीनियर  सेवा  ओर  भारतीय  बिक्रित्सा  तथा  स्वास्थ्य
 सेवा  के  सं  वर्गों  के  गठित  किए  जाने  से  स  बंधित  प्रश्व  पर  कोई  कारंवाई  नहीं  की  जानी

 अब  स्थिति  की  पुनरीक्षा  की  गई  है  और  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  से  अनौपचारिक  रूप  से
 परामश  किया  जा  रहा  भारतोय  इंजीनियर  सेवा  का  गठन  और  भारतीय  चिकित्सा  तथा  स्वास्थ्य
 सेवा  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  के  विचार  प्राप्त  होने  बाद  ही  कोई  निर्णय  लिया
 जाएगा  ।  न  कि

 3,  कृषि  और  ग्रामीण  विकांस  और  सहकारिता  शिक्षा  मंत्रातलय  और

 विधि  तथा  न्याय  मंत्रालय  विभाग),ने  यह  स  चित  किया  है  कि  अखिल  भारतीय

 कृषि  अखिल  भारतीय  शिक्षा  सेवा  और  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  के  सूजन  से  संबंधित
 प्रश्न  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 4.  सरकार  नई  अखिल  भारतीय  सेवाओंਂ  के  गठन  और  उसके  ढांचे  के  बारे  में  अभो

 कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया
 हैं

 वर्ष  1985-2000  के  दौरान  परमाणु  ऊर्जा  सुजन

 -3281.  श्री  सनत  कुमार  भण्डल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पर  मांणु  ऊर्जा  विभाग  ने  परमाणु  ऊर्जा  सूजन  के  लिये  आधारभूत  आदान*
 उपसब्ध  कराने  के लिये  नई  यूरेनियम  खानों  को  प्रारम्भ  करने  तथा  इंधन  निर्माण  सुविधाओं  की  स  वृद्धि
 सहित  वर्ष  1985-2000  के  दोराम  कार्यान्वयन  हेतु  कुछ  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  तैयार  किये

 और

 39
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 —-—- ——

 यदि  तो  प्रस्तावित  कार्यक्रम  की  प्रमुख  रूपरेखा  क्या  है  और  इस  पर  कितनी

 पूंजी  व्यय  होने  की  संभावना  है  ?

 बिज्ञान  भौर  प्रौद्योगिका  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  प्रतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रानिकीर्शविभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बो०  :  तथा

 परमाणु  ने  परमाणु  ऊर्जा  सम्बन्धी  15  वर्षीय  कार्य  ऋछूम  को  एक  विस्तृत  रूप  रेखा

 तैयार  की  इस  रूपरेखा  में  यूरेनियम  के  भण्डारों  का  पता  लगाने  उनसे  खमिज  निकालने
 तथा  इंधन  तैयार  करने  की  क्षमता  को  बढ़ाने  पर  ध्यान  दिया  मया  लक्ष्य  यह  है  कि  अगले

 पन्द्रह  वर्षों  में  235  मेगावाट  क्षमता  वाले  12  धूनिट  और  ८00  मेमाव।ट  क्षमता  वाले  10  यूनिट
 लगाकर  परमाणु  बिजली  पैदा  करने  की  स्थापित  क्षमता  10,000  मेगावाट  कर  दी  इसके

 लिए  अगले  पन्द्रह  वर्षों  में  सन्‌  1983  के  मूल्य-स्तर  पर  13,900  करोड़  रुपये  का  पूंजी-निवेश
 श्रावश्यक  होगा  ।

 समुव्र  में  प्रदूषण

 282.  भो  सोमनाथ  रथ  :  कया  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  का  समुद्र-जल  किस  हृद  तक  प्रदूषित  और

 उक्त  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  अपनाए  =

 विज्ञान  झौर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  भौर
 जिभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  बो०  :  भारत  के  तटवर्ती  क्षेत्रों

 में  समय-समय  पर  स्थानीकत  समस्याएਂ  अवश्य  पेश  आती  लेकिन  प्रदूषण  के  कारण  जीवन
 को  किसी  गंभीर  खतरे  की  कोई  सचना  नहीं  मिर्ल

 समुद्री  प्रदूषण  के  बारे  में  कार्य  रत  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  संस्थाओं  और  विश्वविद्यालयों
 द्वारा  खाद्य  समुद्री  जीवों  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  प्रदूषण  के  स्तरों  की  जांच  करने  के  लिए  मानीटरी
 अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।  तेल  प्रदूषण  का  करने  के  लिए  तट  रक्षक  लगाए  जाते  हैं  ।  समुद्री
 प्रदूषण  रोकने  और  नियंत्रित  करने  के  लिए  आवश्यक  कानूनः  अधिनियमित  किया  जा  रहा
 है  ।

 प्रमुशृचित  जाति/प्रमुमूचित  जनजाति  के  उच्चमियों  को  लाइसेंस

 3283.  भी  प्रमंत  प्रसाद  सेठी  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उद्यमियों  को  नए  इलेक्ट्रॉनिक
 यूनिटों  की  स्थापना  हेतु  लाइसेंस  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराष्रीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्योरा  क्या  है  ?  .
 हु
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 विजञाम  प्लोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  १था  भहासागर  परमाणु  झ्रृतरिक्ष  भ्ौर

 इलेक्ट्रानिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  थी०  इस  प्रकार  का  कोई

 विशिष्ट सुझाव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है ।  ;

 प्रश्न  ही  नह

 साम्प्रदायिक  बंगे

 3284.  श्री  हन्मान  मोल्लाह  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  1984  ओर  19835  में  आज  की  तारीख  राज्यवार  कितने  साम्प्रदायिक

 दंगे  हुए  ;  .  ह

 इन  दंगों  में  कितने  लोग  मारे  गए  और  कितने  घायल  हुए  ;

 इन  दंगों  में  कुल  कितनी  संम्पत्ति  का  नुकसान  और

 हस  खंबंध्र  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गए  और  उनके  विरूद्ध  कया  कार्यवाही

 की  गई  ?
 ह

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  दुलारी  से  एक  विवरण

 के
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 जी  _  |

 ;

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  भ्रज्ित  विदेशी  मुद्रा

 3285.  ओर  टी०  बाला  गौड़  :  क्या  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  पर्यटन  विंकास  निगम  ने  गत  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मुद्रा  अजित  की

 .

 सरकार  का  विचार  पर्यटन  के  महत्व  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  आगामी  पांच  वर्षो  के  दोरान

 बड़े  होटलों  का  निर्माण  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कम  बजट  वाले  देशी  यात्रियों  के  लिए  आवास  सुविधाओं  में  वृद्धि.करने  हेतु  सरकार

 में  क्या  कदम  उठाए हैं  ?

 पयंटन  शोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो

 प्न्नोक  :  अपेक्षित

 सूचना  नीचे  दो  गई  है  ।

 अनननन-न  नमन  न निननानन  जिन-न-न-नन  जन  नीनाननन  विनानगननननभ3ल-न  भननत  वी  चित >  न  व  न  न  तन  वन  चननन  ले  ननन««

 वर्ष  प्रत्यक्ष  रूप  से  भजित  विदेशो  मुद्रा

 लाख  रुपयों  में

 994.94

 3-84  न

 5

 और  भारत  पर्येटन  विकास  निगम  और  भारतीय  होटल  निगम  को  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजनाओं  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
 |

 .  मुसाफिरखानों  में  पंर्यटल  विभाग  ने  विभिन्‍न  तीर्थाटन-रूबचि  के  स्थानों  में  नई  घर्मशालाओं

 सरायों|  मुसाफिरखानों  की  स्थापना  के  लिए  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  एक  स्वायत्त  संस्था

 को  पंजीकृत  किया  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  स्वदेशी  यात्रियों  के  लिए  बजट-होटलों  के  निर्माण  को

 प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  पर्यटन  विभाग  ने  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  कि  बे  ऐसे  प्रस्ताव  तैयार

 इन्हें  राष्य  सरकारों  के  परामर्श  से  अन्तिम  रूप  प्रदान  किया  जाएगा  ।

 एयरबस  इस्डस्ट्रीज  को  इंडियन  एयरलाइन्स  को  ठेके  पर  थोह  म  विमान
 देने  की  पेक्षकश

 3286.  आओ  पोयूष  तिरको  :  क्या  पर्यटन  भोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  .

 करेंगे कि : हु मर 44 ह



 1907  ,  लिखित

 े  क्‍या  एयरबस  इन्डट्रीज  ने  इंडियन  एयरलाइन्स  को  ठेके  पर  बोइंग  विमान  देने  की

 पेशकष  की  है  यदि  उन्हें  के  बेड़े  क ेनवीनकरण  फा  700  करोड़  रुपए  का  ठेका

 यदि  तो  पेश-कश  का  ब्यौरा  क्‍या

 .
 इंडियन  एयरयलाइन्स  की  आवश्यकताओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 उन  अन्य  विमानों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्हें  खरीदने  पर  विचार  किया  जा  रहा  और

 विमान  निर्माण  करने  वालो  अन्य  कम्पनियों  से  यदि  कोई  पेशकश  मिली  है  तो  उसका

 ब्यौरा  क्‍या  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्रशोक  :  और

 एयरबस  उद्योग  के  में  1988-89  में  सुपुर्दंगी  के  लिए  विमान  की  बिक्री

 और  इस  बीच  की  अवधि  में  कुछ  विमान  पट्टे  पर  उपलब्ध  कराए  जाने  की  व्यवस्था  है  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  अपनी  क्षमता  में  वृद्धि  के लिए  अपनी  भावी  आवश्यकताओं  के

 मूल्यांकन  के  भाधार  पर  और  5  पुराने  विमानों  को  क्रमिक  रूप  में  हटाने  की  आवश्यकता
 को  ध्यान  में  रखकर  विभिन्‍न  प्रकार  के  विमानों  का  आकलुन  करने  के  बाद  सरकार  के  अनुमोदन से
 विमानों  की  खरीद  लिए.बोइंग  कम्पनी  को  आशय  पत्र  दिया  है  जिनकी  सुपुदंगी  की  अनुसुची
 इस  प्रकार  है  क्चाा

 1985-86  5-8  6  न  5  बोइग  (757-200)  विमान

 ,  1986-87  नर  4  बोइंग  (757-200)  विमान

 1987-  ““  3  बोइग  (757-500)  विमान

 और  किसी  अन्य  विमान  विनिर्माता  कम्पनी  से  कोई  प्रस्ताव  ब्िचाराधीन  नहीं  है  ।

 अस्यई  झौर  कलकत्ता  में  पर्यावरण  में  गिराबट

 3287.  ओ  भोलानाथ  सेन
 मंत्री  े

 की  सी०  माघब  रेडडी  (
 क्या  नाते  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कथा  सरकार  का  ध्यान  बिश्थ  संसद  के  पर्यावरक्र  आयोग  की  अध्यक्ष  डा०  रश्मि  मयूर

 द्वारा  21  1985  के  इंडिप्रन  एक्सप्रेस  में  व्यक्त  इन  आशंकाओं  की  ओर

 दिलाया  गया  है  कि  यदि  बनों  को  धरती  की  ऊपरी  परत  के  नष्ट  वातावरण  में  कार्बन

 डाइआक्साइड के  बिगढ़ते  मौसम  और  नदियं  ह्रासगरों  के  प्रदूषण  की  यही  प्रवृत्ति

 45
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 जारी  रही  तो  2020  तक  बम्बई  ओर  कलकत्ता  शहर  महासागर  में  डूब  जाएंगे  जिस  का  स्तर  ध्रूवीय
 बर्फ  के  पिधलने  के  कारण  6  से  8  फूट  तक  ऊंचा  उठ  जाएगा

 बंबई  और  कलकत्ता  को  बचाने  के  लिए  पर्यावरण  में  गिरावट  रोकने  हेतु  क्‍या

 कदम  उठाए  उठाये  जाने  और

 डा०  रश्मि  मयूर  के  सुझाव  के  अनुसार  विश्व  पर्यावरण  एजेंसी  की  स्थापना  के  मामले
 में  यदि  कोई  प्रगति  हुई  तो  वह  कया  है  ?

 पर्यावरण  शोर  बम  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  बोर  :  हाँ  ।

 ग्रीन  हाऊस  इपंक्ट  जिसका  कि  डा०  रश्मि  मयूर  ने  उल्लेख  किया  है  तथा  वे
 कलकत्ता  एवं  बम्बई  के  समुद्र  में  संभावित  आप्लावन  का  कारण  मानते  वह  सिर्फ  एक  परिकल्पना

 है  तथा  यह  निर्णायक  रूप  से  सिद्ध  नहीं  अतः  इस  स्थिति  मात्र  परिकल्पना  पर  कोई  कारंवाई
 करना  संभव  नहीं  है  ।

 विश्व  पर्यावरणीय  एजेंसी  की  भारत  सरकार  के  अधिकारक्षेत्र  से  बाहर
 इसका  प्रश्न  ही  नहीं

 पुलिस  के  सहायक  कमासडेंट/पुलिस  उपभ्रधीक्षक  के  पदों  हेतु  लिखित  परोक्षा

 3288.  श्री  रामपूजन  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सी०  ओ»  एस०  में  पुलिस  सहायक  कमान्‍्डेंटों/पुलिस  उप  अधीक्षक  के

 पदों  हेतु  1983  में  लिखित  परीक्षा  और  तत्पश्चात  1983
 में  साक्षात्कार

 आयोजित  किए

 यदि  तो  प्रशिक्षण  हेतु  कितने  उम्मीदवारों  का  चयन  किया  गया
 ह

 क्‍या  चुने  गए  सभी  उम्मीदवारों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  बुलाया  गया  और

 यदि  नहीं  तो  सरकार  का  विचार  दोष  उम्मोदबारों  को  प्रषिक्षण  हेतु  कथ  बुलाने  का

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  जी  शऔमान  ।  अंतिम

 साक्षात्कार  नवम्बर  व  1983  में  आयोजित  किये  गये

 3।  को  प्रशिक्षण  के  लिए  धुना  गधा

 जी  औीमान  ।
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 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 प्रशासनिक  स्यायाधिकरणों  के  सदस्यों  धोोर  प्रध्यक्ष  को  नियुवित  हेतु  निधम

 3289,  श्री  राम  समुझावत  :  क्या  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 या  केन्द्र  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  में  गठित  किए  गए  प्रशासनिक  न्यायाधिकरणों  के

 सदस्य  और  अध्यक्ष  के  पद  पर  नियुक्ति  के  लिए  कोई  नियम  बनाए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उनकी  एक  प्रति  लिपि  संभ्रा  पटल  पर  रखी

 1984  के  दोरान  आंध्र  प्रदेश  तथा  कुछ  अन्य  राष्यों  में  गठित  किए  गए  प्रशासनिक

 न्यायाधिकरणों  के  सदस्यों  और  अध्यक्षों  का चयन  और  नियुक्ति  किस  प्रकार  की  गई  थी  और

 उनकी  सेवा  शर्त  कया  हैं  ;

 क्‍या  इन  सभी  नियुक्तियों  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की
 अनुमति

 ली  जानी

 आवश्यक  है  ;  भर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कामिक  झौर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिंह  :  ओर  प्रशासनिक  अधिकरण

 अधिनियम  1985  (1985  का  अधिमियम  संझुया  13)  के  उपबन्धों  के  केन्द्र  और  राज्यों
 के  लिए  अभी  तक  प्रशासनिक  अधिकरणों  की  स्थापना  नहीं  की  गई  फिर  केन्द्रीय

 सनिक  अधिकरणों  की  विभिन्‍न  न्यायपीढें  स्थापित  करने  से  सम्बन्धित  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 प्रशासनिक  अधिकरण  अधिनियम  1985  के  अनुसरण  में  केन्द्र  और  राज्यों  में  स्थापित  किए  जाने

 बाले  प्रशासनिक  अधिकरणों  में  अध्यक्ष  ,  उपाध्यक्ष  और  सदस्यों  के  रूप  में  नियुवित  सम्बन्धी  अहताएं

 उफ्युक्त  अधिनियम  में  मिर्धारित  की  गई  हैं  ।  प्रशासनिक  अधिकरणों  के  उपाध्यक्ष  ओर

 सदस्यों  की  सेवा  एा्तों  के  आरे  में  इस  अधिनियम  के  प्राधिकार  में  तंयार  किए  जाने  वाले  किन्‍्हीं

 नियमों  को  अधिनियम  कै  उपबन्धों  के  एंसद  के  अत्येक  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया

 आंध्र  प्रदेश  प्रशासनिक  अधिकरण  ही  एकमात्र  ऐसा  राज्य  प्रशासनिक  अधिकरण

 जिसे  संविधान  के  अनुच्छेद  371-49  के  अधीन  राष्ट्पति  के  एक  आदेश  प्रदेश  प्रशासनिक

 अधिकरण  1975)  के  अधीन  स्थापित  किया  गया  है  ।  अन्य  राज्य  प्रशासनिक  अधिकरणों
 की  स्थापना  राष्ट्रपति  के  आदेश  के  अधीन  महीं  की  गई  है  ओर  इस  कारण  यह  एक्र  राज्य  का
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 विषय  आंध्र  प्रदेश  प्रशासनिक  अधिकरण  के  सदस्यों  और  अध्यक्ष  का  नियुक्ति  और
 संदर्भित  आंध्र  प्रदेश  प्रशासनिक  अधिकरण  आदंप़  1975  के  उपबन्धों  से a |  हे  अं

 आंध्र  प्रदेश  प्रशासनिक  अधिकरण  के  अध्यक्ष  और  सदस्यों  के  भत्ते  और  सेवा

 समय-समय  पर  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।  ये  शर्ते  सामान्यतः  उच्च  न्यायालय  के
 स्याण्धीशों  पर  लागू  होने  वाली  शर्तों  की  ही  तरह  हैं  बशतें  कि  अध्यक्ष  और  सदस्यों  के  पटों  पर

 उच्च  न्यायालय  के  कार्यरत  अथवा  सेवानिवृत्त  न्यायाधीशों  को  नियुक्ति  की  सदस्यों  के
 रूप  में  नियुवत  किए  जाने  वाले  अन्य  व्यक्ति  आमतौर  पर  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  उच्चतम  स्तर  के

 अधिकारियों  पर  लागू  सेवा  शर्तों  के  समान  सेवा  शर्तों  सहित  3,000/-  रुपये  नियत  प्रति  मास

 के  वेतन  के  हकदार  होते  हैं  ।  हर

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  1928  28  के  विनयम  2  के

 थ  पठित  अनुसूची  के  मद  2  के  अनुस।र  किसी  संविधि  के  उपबन्धों  द्वारा  अथवा  उनके  अधीन

 प्रशासनिक  अधिकरण  के  अध्यक्ष  और  सदस्यों  के  जिन  पदों  का  सुजन  किया  जाता  वे  आयोग

 किसी  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  होते  है  ।

 उप॑युक्त  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  -  की  कुछ  जातिथों  को  प्रमुवुचित  जातियों  को  सूची
 में  शामिल  करना

 ]

 3290,  भो  विष्णु  मोदी
 )  ह

 श्री  शॉति  धारोबाल
 |

 बया  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  सरकार  को  राजस्थान  को  एराबल  और  लश्वरी  जातियों  को  अनुसूचित  जातियों

 की  सूची  में  शामिल  करने  के
 सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्तत  हुआ

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस-पर  अब  तक  कया  कारंवाई  की  गई  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  जातियों  को  अनुसूचित  जातियों  की  में  शामिल

 करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ग्री
 रामदुलारो  राजस्थान  में  एरावल  को

 अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  ओर  लसकरी  को  अनुस,चित  जनजातियों की  स्‌ची  में  शामिल

 करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 '
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 और  उपयुक्त  प्रस्ताव  पर  इस  प्रकार  के  अन्य  प्रस्तावों  के  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से परामश  करके  और  इस  विषय  में  अपनाये  जाने
 बालें  तैत्सम्बन्धी  मानदण्ड  के  अनुसार  अनूसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  सूचियों

 '  के  प्रस्तावित  व्यापक  संशोधन  के  संदमम  में  विचार  किया  जा  रहा  कुछ  राज्य  सरकारों  से
 टिप्पणियां  अभी  प्रत्याशित  सभी  राज्य  सरकारों  से  पूरी  टिप्पणियां  प्राप्त  होने  के  बाद  इस

 विषय  में  अन्तिम  निर्णय  लिया  जायेगा  ।  इसके  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजांतियों  की  विद्यमान  सूचियों  में  संशोधन  स  विधाम  के  अनुच्छेद  341  (2)  और  342  (2)
 को  ध्यान  में  रखकर  स  सद  के  किसी  अधिनियम  द्वारा  ही  किया  जा  सकता

 .  हम्पी  को  भारत  पर्यटल  विकास  निगम  की  योजनाप्रों  में  शामिल  करमे  का  प्रस्ताव

 ,

 हम्पी  भरी  एच०  जो०  रामुलू  :  क्‍या  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  :
 यह

 केन्द्रीय  सरकार  भूतपूर्व  विजय-नगर  साम्राज्य  की  राजधानी  हम्पी  को  जिसकी

 ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  तथा  पर्यटन  महत्व  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  योजनाओं  में
 शामिल  करने  का  विचार  है  ;

 ०

 यदि  हां  तो  पर्यटकों
 को

 आकर्षित  करने  हेतु  इस  स्थःन  को  विकसित  करने  के  लिए
 केस्तीय  पवंटन  विभाग  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  ती  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  उाज्य  मंत्री  प्रशोक  :  और
 आई०  टी०  डी०  सी०  के  स्वामित्व  में  हम्पी  में  एफ  पर्यटक  रेस्तरां  जिसका  परिचालन

 '  कर्माठक  पर्यटन  विकास  निभम  द्वारा  किया  जा  रहा  है  |

 पर्यटन  विभाग  ने  केन्द्र  और  प्राइवेट  सेक्टर  के  मिले  अुले  संसाधनों  के  साथ
 *

 बद्ध  विकास  के  लिए  हम्पी  को  पर्यटक  अभिरूचि  के  केन्द्रों  की  सूची  में  शामिल  किया
 लाख  २०  की  स्वीक्त  राशि  के  मुकाबले  पर्यटन  विभाग  ने  एक  रेस्तरां  परिसर  के  निर्माण  के  लिए

 में  राज्य  सरकार  को  7,  5  लाख  रुपये  की  एक  राशि  रिलीज  की

 पर्यटव  विभाग  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भूल  सुविधाओं  के  साथ  15.59  ;
 राष्ट्रीय  विरापत  केन्द्रों

 की
 जो  व्यवस्था  की  जानी  उनमें  हम्पी  को  भी  चुना  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  रव्ता  ।
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 3292.  भरी  रास  भगत  पासवान  :  क्‍या  संस्कृति  मंत्री  संगीत  नाटक  अकादमी में  हिन्दी के
 प्रयोग  के  बारे  में  26  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  सदया  8920  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  :  में

 प्रह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 संगीत  नाटक  नई  दिल्‍ली  द्वारा  1984  से  आज  तक

 संख्या  में  आमन्त्रण  पत्र  और  परिपत्र  अंग्रे  जी
 में  जारी  किए

 1984  से  लेकर  आज  तक  कुल  कितने  पन्र  हिन्दी  में  प्राप्त  हुए  और

 कितने  पन्नों  कां  उत्तर  हिम्दी  में  दिया

 1984  से  लेकर  आज  तक  हिन्दी  भाषी  राज्यों  को  कितने  पन्र  अंग्र  जी  में  भेजे  ५,
 शये  और  उन्हें  अंग्रंजी  में  भेजने  के  कया  कारण  और

 विभिन्‍न  समितियों  की  कार्यसूची  और  कारयंवृत्त  हिन्दी  में  तैयार  करने  के लिए  क्या

 कार्य  वाही  की  गई  ?

 .  कार्मिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  झौर  लोक  विकायत  तथा  पेंदन  मंत्रालय  तंथा
 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  पी०  सिह  :  1984  से  संगीत  नाटक

 अकादमी  द्वारा  जारी  किए  गए  सूचनाओं/परिपत्रों  और  निमंत्रण-पत्रों  की  सरूया

 निम्न  प्रकार  से  है
 हि

 ee  —  — “ की  A  ृक्‍ल्‍खऑझ

 ज्ञापनों  की  कार्यालय-आदशों  सूचनाओं
 fire

 भिमंत्रण  पत्रों

 सलया  की  सख्या  की  स  झ्या  की  सब्या

 अंग्रे  जी  |  हिन्दी  अंग्रो  जी  |  हिन्दी  अंग्रे  जी/हिन्दी  अंग्रे  जी|हिम्दी

 21  1  154  1  16  -+-  2
 गम  हृ॑ि॑ए॑ौिशाणााआआआआ  आज

 अप्र  1984  से  अब  तक  विभिन्‍न  पदों  के  लिय  229  आवेदन-पत्रों  सहित  700
 पत्र  हिन्दो  में  प्राप्त  हुए  जिनमें  से  179  पत्रों  के  उत्तर  हिन्दी  में  भेजे  गए  थे  ।  हे  १

 अकादमो  द्वारा  हिन्दी  में  प्राप्त  पत्रों  के उत्तर  सामान्यतः  हिन्दी  में  ही  दिए  जाते  हैं  ।

 कोई  अलग  से  राज्यवार  साँखियकीय  आकंड़े  नहीं  रखे  गए

 अकादमी  में  केवल  एक  हिन्दी  अनुवादक  ओर  एक,हिन्दी  टंकक  है  और  महत्त्वपूर्ण
 बैठकों  की  कार्यसूची  ओर  कार्यवृत्त  दोनों  भाषाओं  में  तेयार  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे
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 कुछ  श्रादियासी  जातियों  को  क्‍्रादिम  जातियों  के  रूप  में  माम्यता  देने  का  प्रस्ताव

 32935.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि  :

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  कुछ  आदिवासी  जातियों  को  आदिम  जातियों  रूप  में
 मास्यता  देने  का  प्रस्ताव  उनके  मंत्रालय  को  भेजा

 यदि  तो  उन  आदिवासी  जातियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकों  उड़ीसा  सरकार  ने

 आदिमजातियों  के  रूप  में  मान्यता  देने  का  सुझाव  दिया

 उनमें  से  उन  आदिवासी  आतियों  के  नाम  हैं  जिन्हें  केन्द्र  ने  आदिम  जातियों  के

 रूप  में  मान्यता  दे  दी  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम॑  दुलारी  :  (१)  जी  श्रीमान  ।

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  9  आदिवासी  जातियों  को  आदिवासी
 जनजातियों  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  राज्य  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोराव

 8  मौर  आदिवासी  समुदायों  नामतः  (1)  (2)  (3)  (4)  लम्पटापुर  खंड  के
 .(5)  भाड़िया  (6)  इरिगा  (7)  मलकान  गिरी  के  कोयास  और

 (8)  सालिया  पाराजास  को  आदिवासी  जनजातिपों  के  लिए  भा  भ्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 और  अब्व  तक  आदिवासी  जाति  के  रूप  के  मान्यता  दी  गई  जनजातियों के  नाम
 सभापठटल  पर  रखे  गए  विबरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 आदिवासी  जाति  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  अनुसूचित  जाति  के  नाम

 wade

 क्रम  सं०  आदिवासी  जाति के  रूप  में  मास्यता  दिए  गए  समुदाय
 रु

 कं््चििससस डी  5 को
 मं

 हंजग्गग्मग्म्म्भ्भ्ध्म्भाा
 ५

 बोस्डों
 5

 2.  डोंगरिया  कोष

 8.  ॥  कुटिया  कॉघ
 ॥

 है॥
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 जा  7

 है
 ।

 खारियास

 6.

 पा  ध्ण  फल 7.  करा

 8.

 पौडी
 पा

 ५.  जारा  सोरा

 |.  10
 ॥

 करी
 *

 11.  दियायो

 12.  ताघा
 ्

 1995-86 में  शराविषासी  उप-योजना  के  लिए  बन  .
 ह

 3294.  भरी  गिरधर  गोमांगों  :  क्या  गृह  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्यों  ओर  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  सोथ  योजनायें  मोर  कार्यक्रम  तैयार  करके  तथा

 जादिवासी  उप-योजना  और  संगठन-योजना  के  लिए  घन  आवंटित  करने  के  लिए  वर्ष  198  5-86  के

 लिए  विचार  विमर्श  हो  चुका

 यदि  तो  इन  योजनाओं  के  लिए  केन्द्र  का  अंशदान  बया  है

 राज्यों  द्वारा  आदिवासी  उपयोजना  ओर  संगटक  योज्मा  के  लिए  कितना  घन  दिए
 ज्ञाने  पर  सहमति  हुई  है  और  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  और

 वर्ष  1985-86  के  लिए  संशोधित  क्षेत्र  बिकास  अप्रोश्न  तथा  आदिम  जनण्गति

 माइक्रों  परियोजनाओं  सहित  जनजातीय  उप-योजना  के  लिए  कितनी  विशेष  केम्द्रीय  दी

 है
 ।

 शुह  मंत्रालय  में  राज्य  भम्जो  रामदुलारो  (1)  वर्ष  1985-86
 के  लिए  गृह  मन्त्रालय  द्वारा  9  राज्यों  तथा  2  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  मामले  में  राज्यों  से  आदिवासी

 डपयोजना  से  सम्बन्धित  विचार  विमर्श  पूरा  कर  लिया  गया  आठ  राज्यों  से  विचार-विमशे

 पूरा  करना  दोष  है  ।

 (2)  राष्यों  में  विक्षेष  संगठन  योजना  से  सम्बन्धित  विचार-विभर्श  पूरा  हो  चुका  है

 ओर  13  राज्यों  के  बारे  में  पूरा  होना शेष  है  ।
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 से  वर्ष  1985-86  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  आदिवासी  उपयोज़ना  के
 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  अनुदान  140  करोड़  रुपये  और  अनुसूचित  जाति  संघटक  योजना  के  लिए
 165  करोड़  रुपये  गृह  भारत  सरकार  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  में  वर्ष
 1985-86  के  लिए  कुल  प्रावधान  45  करोड़  रुपये  का

 भष्य  प्रदेश  में  केख  संरक्षित  स्मारक

 3295.  कुमारी  पुष्पा  क्या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  केन्द्र  संरक्षित  स्मारकों  में  रखरखाव  पर

 कितनी  राशि  व्यय  की  ओर  »

 इन  स्मारकों  की  देखभाल  कौन-फोन  से  पुरातत्व  मण्डल  कर  रहे  हैं  ?

 कामिक  झौर  प्रदा!यतिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  तथा  पेंशत  सम्भालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  के०  पी०  सिंह  :  1984-85  के  दोरान  प्रदेश

 में  केन्द्र  संरक्षित  स्‍्मारकों  के  रखरखाव  पर  खर्च  की  गई  राशि  18,54,395/-  ९०  .

 स्मारकों  की  देखभाल  आंशिक  रूप  से  भोपाल  मंडल  और  आंशिक  रूप  से  भुवनेश्वर
 मंडल  द्वारा  की  जाती  है  ।

 झमरीका  के  पध्वर  विदेश  सचिव  को  भारत  यात्रा

 बी०  वो०  देसाई  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  धताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  अमरीका  के  अवर  विदेश  सचिव  14  1985  को  भारत  के  दोरे  पर  आये

 ये  और  विदेश  सचिव  तया  कुछ  अन्य  सरकारी  अधिकारियों  के  साथ  की

 यदिं  तो  कया  केन्द्र  सरकार  ने  उनका  पाकिस्‍तान  को  आधुनिक  हथिभारों
 की  सप्लाई  से  उत्पन्त  गम्भीर  स्थिति  की  ओर  आकव्ित  किया  था

 कि
 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  सरकार  दस्तावेजीय  साक्ष्य  के  प्रकाश  में  पाकिस्तान

 परमाणु  हथियारों  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  मामले  को  प्ली  उढाया

 अमरीका  के  ज़िदेश  सचिव  इस  सम्बर्ध  में  भारत  की  चिता  से  किस  सीमा  तक

 सहमत  ओर

 (४)  अम्य  किले  मामलों  पर  विचार  किया  गया  और  उसकी  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?



 लिखित  उत्तर  14  1985

 अष्डर  सेक्रेटरी  श्री  माइकल  एच०  आर्माकोस्ट  13  से  16  1983  तक  भारत  की  यात्रा  पर

 आए  थे  ओर  उन्होंने  विदेश  सचित्र  तथा  सरकारी  अधिकारियों  से  बातघीत  की  थी  ।

 हां  ।

 हां  ।

 विदेश  विभाग  के  अण्डर  सेक्रेटरी  मे  अमरीकी  प्रशासम  की  इस  स्थिति  को  दोहराया
 कि  पाकिस्तान  को  अमरीकी  सैनिक  हथियारों  और  उपस्करों  की  सप्लाई  इसलिए  की  जा  रही  है
 क्योंकि  अफगानिस्तान  में  सोयवित  सैनिकों  की  उपस्थिति  के  कारण  उस  देश  की  सुरक्षा  को  खतरा  है
 ओर  इसलिए  भी  कि  पाकिस्तान  की  सुरक्षा  सेनाओं  को  आधुनिक  बनाया  जा  सके  ।  पाकिस्तान  के

 *  ज्ञाभकीय  कार्यक्रम  के  बारे  में  अमरीकी  प्रशासन  की  स्थिति  यह  है  कि  पाकिस्तान  को  दी  जा  रही
 अमरीकी  सुरक्षा  सहायता  का  उद्देश्य  यह्‌  कि  उस  देश  का  अपनी  सुरक्षा  में  विश्वास  मजबूत  हो  और

 उतके  द्वारा  इसके  नेताओं  को  इस  बात  से  संतुष्ट  कराना  है  कि  नाभिकीय  विकल्प  न  तो  आवश्यक

 है।भोर  न  ही  पाकिस्तान  के  व्यापक  हित॑  में  ।  अमरीकी  सरकार  मे  कहा  है  कि  इसने  पाकिस्तान

 को  ग्ह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  नांभिकीय  क्षेत्र  में  संयम  के  अभाव  से  आथिक  और  सैनिक  सहायता
 के  उस  कार्यक्रम  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  जो  1981  में  शुरू  हुआ  या  ।

 दोनों  पक्षों  ने  दक्षिण  एशिया  से  सम्बन्धित  द्विपक्षीय  क्ष  त्रीय  मसलों  तथा
 वारस्परिक  हित  के  अ  तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  विदयार-विमर्श  किया  ।

 जम्मू  भोर  कश्मीर  के  पाकिस्तान  झथिकृत  क्ष  त्र  से  ध्राए  क्षरणा्थी

 3297.  भरी  जनक  राज़  गुप्त  :  कसा  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  और  कश्मीर  के  पाक  अधिकृत  क्षत्रों  से  आए  बड़ी  संड्या  में  शरणाथियों  को

 अंभा  सक  उनके  दावों  की  अदायगी  नहीं  की  गई  और

 यदि  तो  उनके  दावों  को  निपटाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 ?

 गंह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  इुंलारों  :  जम्भू  ओर  कश्मीर  के

 पाकिस्तान  अधिक्ृत  क्षेत्र  से  आए  हुए  ब्यक्तियों  और  जो  अब  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  बस  गए
 उनके  द्वारा  पाकिस्तान  अधिकृत  क्षेत्रों  में  छोड़ी  गई  संम्पत्ति  के  लिएं  किए  गए  दावों  पर  विधारं

 महीं  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  समस्त  जम्मू  और  कश्मीर  का  अविभाज्य  अंग  है  और  इस
 समय  पाकिस्ताम  के  कड्जे  वाला  क्षत्र  केवल॑  गैरकानूनी  कब्जे  के  अस्तमंत  है  ।

 प्रश्म  ही  नहीं

 54:
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 न  बेटरी  बन

 3298.  प्रो०  कुमारी  धक्ताबत  :  क्‍या  प्रधान  सच्ची  यह  बताने  कृपा  करेंगे
 किः

 (®)  क्‍या  वर्ष  1983-84  में  संसद्‌  सत्र  के  ढ  बैटरी  बेनਂ  चलाई  जाती
 जिनको  संसद  सदस्यों  को  लाने-से  जाने  के  लिए  उपयोग  में  जाता

 यदि  तो  उक्त  वनों  को  अब  न  कक्रे  क्या  कारण

 इस  वेनਂ  को  वाणिज्यिक  .  बिक्री  हेतु  बाजार  में  कब  तक  उपलब्ध  कराने  की
 सम्भावना  ओर

 क्‍या  वंटरी  द्वारा  चालित  कार  और  स्कूटरों  का  भी  निर्माण  किया  गया  है  और
 कया  उनका  परीक्षण  किया  गया  है  और  यदि  तो  उनका  वाणिज्यिक  मूल्य  कया  है  ?

 विज्ञान  धोौर  प्रोधोगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  श्न  तरिक्ष  भ्रौर
 इलेक्ट्रोतिक्स  विभाग  में  र/ज्य  मंत्री  शिवराज  थी०  जी  हां  ।

 दो  प्रयोगात्मक  बैटरी  जिनका  प्रयोग  लोक  सभा  सदस्यों  की  यात्रा  के  लिए  किया
 जाता  उन्हें  कम  दूरी  की  यात्रा  के  लिए  संतोषजनक  पाया  उन्हें  गहन  जांच  और

 क्षेत्रीय  परीक्षण  के  लिए  अल्पकाल  के  लिए  हटा  लिया  गया  था  ।  यह  कर  लिया  गया

 है  तथा  दो  वेन  लोक  सभा  सेवा  के  लिए  द्षीघ्रही  उपलब्ध  हो  जाएंगी  ।

 अब  तक  किए  परीक्षणों  से  प्राप्त  अनुभव  बताते  हैं  कि  स्वदेशी  क्षण  बेटरियां  बेढ़री
 बैन  के  वाणिज्यीकरण  में  रुकावट  डाल  सकती  हैं  फिर  भी  तकनीकी  दृष्टि  से  स्वदेश  में  विकिसित

 उपकरणों  से  बैटरी  वैन  ने  अच्छा  कार्य  किया  उन  स्थानों  पर  बैटरी  वन  के  उपयोग  ने  अच्छा
 प्रदर्शन  किया  जहाँ  हवाई  डाक  आदि  जैसे  सुनिश्चित  स्थान  से  स्थान  तक

 वैन  चलने  का  प्रश्न  बेटरी  बन  को  अगले  3-5  वर्षों  में  वाणिज्य  रूप  में  उपलब्ध  कराया  जा

 सकेगा  |

 पांच  बंटरी  चालित  रिक्‍ताओं  का  प्रयोगात्मक  आधार  पर

 मोबाइल  बंगलौर  द्वारा  निर्माण  किया  गया  है  जो  कि  कर्माटक  सरकार  का  संमुक्‍्त

 क्षे  श्र  उपक्रम  यद्यपि  इन  रिकक्‍शाओं  का  प्रारंभिक  सन्तोषजनक  तो  भी
 बैटरियों  के  अपर्यातः  का  यं-निष्पादन  के  कारण  इन  रिक्‍्शओं  ने  अनुवर्ती  समस्याओं  को

 जन्म  दिया  ।  मे०  इलेक्टोमोबाइल  ने  वाले  बंटरी  चालित  वाहनों  का

 निर्माण  किया  परन्तु  फिर  उत्पादन  बन्द  कर  मं  ०  इलेक्ट्रो  अनिल  प्रा०  बगलोर

 हि



 लिखित  उत्तर  17  1985

 बाले  वाहनों  का  निर्माण  करता  है  जिसका  एक्स-फक्‍्टरी  मूल्य  इस  2-  पहियों
 वाले  बाहम का

 आटोमोटिव  रिसर्च  एसोसियेशन  ऑफ
 पूना  द्वारा  परीक्षण  किया  गया  है

 और  ं  सड़क  के  योग्य  घोषित  किया  गया  ।  देश  में  इस  समय  तक  बंटरी-चालित  कारों  वाणिज्यिक
 कप  में  निर्माण  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 बरनधाट  राष्ट्रीय  उद्यान  में  शेरों  की  नसबन्दी  «

 3199.  भी  झ्वार०  एम०  भोये  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दितांक  19  के  नवभारत  टाइम्म  हु  संस्करण  )  में  प्रकाशित
 समाचार  के  अनुसार  एक  अमरीकी  महिला  नेन  शैफर  ने  बंगलोर  से  20  किलोमीटर
 दूर  बेरमघाट  राष्ट्रीय  उद्यान  में  सात  श्षेरों  की  नसबन्दी  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वीर  :  और  लिंकन  पार्क
 झ्िकागो  राष्ट्र  के  पशुचिकित्सक  डा०  नैन  शेफर  ने  1985  में

 भारत  का  दोरा  इस  अवधि  के  दोरान  उन्होंने  मेसूर  और  बंगलौर  की  यात्रा  की  ।  बंगलौर
 के  निकट  बेनरषाट  शेर  सफारी  पार्क  में  चार  शेरों  का  वैसकटोमी  आपरेशन  किया  ।  आपरेशन
 सफल  रहे  सभी  चार  शेर  ठीक  ठाक  इंत  आपरेशनों  का,मुख्य  उद्देश्य  सफारी  पार्क  में
 अमरीकन  शेरों  की  अनियमित  तोर  बढ़ती  हुई  संख्या  का  नियंत्रण  करना

 प्रदूषण  फंजाने  वाले  ताप  बिजलोधरों  को  संख्या

 3300.  ओ  बज  मोहम  महम्तीं  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कोयले  पर  आधारित  ऐसे  कितने  ताप-बिजली  घर  काम  रहे  हैं  नो  सल्फर

 डाई-आक्साइड  तथा  तथा  रास  छोड़ते

 क्‍या  ऐसे  बिजली  घरों  से  फैलने  वाले  प्र  दूषण  के  कारण  स्वास्थ्य  पर  बुरा  पड़ता

 जिसके  परिणामस्वरूप  फंफड़ों  का  कंन्सर  हो  जाता

 क्‍या  इस  समय  भारत  में  कोयले  पर  आधारित  बिजलीघरों  में  उत्सजंन-नियंत्रण

 सम्तोषजनक  नहीं  हैं  ;  भोर

 यदि  तो  प्रदूषण  की  रोकथाम के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
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 पर्यावरण  धौर  वन  पंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  बोर  :  देश  में  57  प्र
 .  कोयला

 प्रज्वलित  तापीय  विद्युत  केन्द्र  हैं  ।  हु
 )  )  मुख

 ६:
 -  »  तापीय  संयंत्रों  से  उत्सजंनों  द्वारा  हुये  फेपड़े  के  कौन्सर  फी  घटना  पर  कोई

 निष्कर्षात्मक  परिणाम  नहीं
 '

 ॥  )  पुराने  विद्युत  केन्द्रों  में  उत्सजंन  नियंत्रण  सन्‍्तोषजनक  नहीं  हैँ  ।  फिर  नये  चिदयू,त
 संयंत्र  आवश्यक  उत्सर्जन  नियंत्रण  साधनों  के  युक्‍त  हैं  ।

 जल
 तथा  वायु  प्रदूषण  के  निवारण  एबं  नियंत्रण  के  लिए  अधिनियमों  के  अन्तर्गत  यंत्रों

 की  स्थापना  करने  के  निदेश  दिये  गये

 देश  में  प्रति  व्यक्ति  प्राय

 +

 “3301.  श्री  जितेर्द्र  प्रसाद  :  क्या  योजमा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 की

 देश  राज्यवार  इस  समय  औसत  प्रति  व्यक्ति  आय  क्या  और  है

 राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  में  यदि  कोई  अन्तर  तो  उसके  कया  कारण  तथा
 जिन  राज्यों  मेँ  प्रति  व्यक्त  भाय  कम  है  वहां  इसे  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  विचार  किया

 गया  है  ?

 गोलमा  मंत्रालय  में  शाज्य  संत्री  के०  भ्रार०  :  देश  में  तथा  विभिन्‍न
 *

 राण्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  प्रति  व्यक्ति  आय  के  अद्यतन  उपलब्ध  अनुमान  संलग्न  विवरण  में  दर्शाये

 ,  पये  म्‌

 राज्य  की  प्रति  व्यक्षि  आय  उसके  आधथिक  विकास  के  स्तर  पर  निर्भर  करती  है  ओर

 यह  आध्िक  विकास  अन्य  साधनों  के  साथ-साथ  उपलब्ध  संसाधनों  के  सकुशल  प्रयोग  एवं
 अबस्थापना  के  विकास  से  प्रभावित  होता  सरकार  क्षत्रीय  असंतुलन/विषमता  की  समस्या  को
 मिम्न  विभिन्‍न  उपायों  के  माध्यम  से  हूल  करना  चाहती  है  :  संसाधनों  का  स्थ।नास्तरण  जिसके

 लिए  पिछड  राज्यों  के  पक्ष  में  बल  दिया  गया  है  क्षेत्रों  विशेष  पिछड़े/समस्यापूर्ण  क्षेत्रों  क ेलिए  निर्देशित
 विशेष  क्षत्र  विकास  कार्यक्रम  और  (॥)  पिछड़े  क्षत्रों  में  गैर  सरकारी  निवेश  प्रोत्साहित  करने  हेतु

 प्रोत्साहुत उपाय । 47



 17  अडँ  1985

 विवरण

 राज्य/संष  शासित  प्रदेश
 1980-81.  1981-82.  1982-83  1983-84

 ।
 .  उड़ीसा

 '

 पंजाब

 «  राजस्थान

 .  तमिलनाडु

 .  त्रिपुरा

 .  उत्तर  प्रदेश  1272  1296  «



 27  1907  लिक्षित  उत्तेरं

 1  2  3  4  5

 21.  प०  बंगाल  1549...  1615...  1767

 22.  सिक्किस  जन  न  कि  1300

 23.  दिल्‍ली  2908  3121  3314  न

 24.  दमन  तथा  2764:  2831  3042  3458

 25.  पांडिचेरी  3160  3703  3630  3695

 26.  अरुणाचल  1323  1566  _

 ..  अखिल  भारतीय  1564  1741  1868  2201

 शीघ्र  बैनुमान
 --  उपलब्ध  नहीं

 टिप्पणी  :  राज्य  आय  अर्थात्‌  शुद्ध  राज्य  घरेलू  उत्पाद  के  सरक  अनुमान  तत्संबंधी  राज्य
 साक्षिपकीय  ब्यूरो  द्वारा  और  राष्ट्रीय  आय  के  अनुमान  केन्द्रीय॑  सांडियकीय
 वोंजना  भारत  सरकार  द्वारा  तैयार  किये  जाते  अण्डभान  तथा  निकोबार
 हीप  लक्षद्वीप  दादरा  तथा  नगर  चण्डीगढ़  ओर  मिजो  रम  अनुमान  तैयार

 नहीं  करते  ।  प्रयुक्त  स्रोत  सामग्री  में  अन्तर  होने  के  कारण  विभिन्‍न  राज्यों  के  आंकड़े
 पूर्णतः  तुलनात्मक  नहीं  है  ।

 बादरा  झौर  गगर  हुवेलौ  में  क्‍ग्रावश्यक  वस्तुश्ों  पर  से  बिक्री  कर  समाप्त  करना

 3302.  ओऔ  सी०  डो०  गासित  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  संबंशासी  दावरः  और  नगर  हवेली  क्षेत्र  के  लोगों  ने  आवश्यक  वस्तुओं  पर  से

 बिक्री  कर  समाध्त  करने  की  जोरदार  मांग  की

 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उत्त  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 संधशासी  क्षेत्र  दादर  और  नगर  हवेली  में  आवश्यक  वस्तुओं  पर  से  कब  तक

 आर  शमाप्त  कर  दिया  जाएगी

 ,  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारी  :  भौर  दादरा  और

 मगर  दबेली  के  निवासियों  से  संघ  शासित  क्षेत्र  में  बिक्रीकर  समाप्त  करने  के  बारे  में  कुछ
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 लिखित  उत्तर  17  1985 -

 प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  प्रशासन  ने  भी  भिन्‍न-भिन्‍न  मर्दों  पर  बिक्री  कर  लगाने  में  परिवर्तत  करने

 के  लिए  सुझाव  दिए

 तथा  वित्त  स्जालय  के  परामर्श से
 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा

 17  अ्रप्रंल  1985  को  होने  बाली  सदन  को  बेंठक  के  लिए  रस्तागिरि  जिले
 में  मिले  यूरेनियम  के  भस्डार

 3303.  श्री  हुसेन  बलवाई  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 गा

 कया  सरकार  को  इस  तथ्य  को  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  के  रत्नामिरि जिले  के

 फरश्चिमी  तट  पर  यूरेनियम  के  भारी  भण्डार  मिले

 सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  में  यूरेनियम  के  खनिज  स्रोतों  का  दोहन  करने  के  लिए

 अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  और

 हे  यदि  तो  इससे  पूर्व  उनका  दोहन  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं
 ?

 बिल्लान  श्लोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालंय  तथा  सहासागर  परमाणु  प्र  तरिक्ष

 .  घोर  इलेक्ट्रानिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  महाराष्ट्र  राज्य  के

 रत्नागिरि  जिले  के  पश्चिमी  समुद्र-तट  पर  अथवा  अन्य  जिलों  में  अब  तक  यूरे  नियम के  कोई  भण्डार

 नहीं  मिले  हैं  ।

 महाराष्ट्र  के  विभिन्‍न  भागों  में  यूरेनियम  का  पता  लगाने  के  लिए  अनेक  सर्वेक्षण  किए

 गए  इन  क्षेत्रों  में  और  आगे  विस्तार  से  काम  किया  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 | वतरोपण  पर  व्यय  की  गई  धंनराशिं

 3304.  भी  के०  डी०  सुह्तानपुरी ७  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वेन्द्र  सरकार  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोराम  हिमाचल  ब्देश  के  बसे

 रोपण पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  मोर

 तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?  1:
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 27  1907708)  लिखित  उत्तरे

 पर्यावरण  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वीर  :  और  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  वनरोपण  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अनुदान  तथा  ऋण
 के  रूप  में  दी  गई  वित्तीय  सहायता  के  ब्यौरे  नीचे  दिए गए 4५  पे

 ७एएएएाा  न  सा  बा  या  जिया  जभजपभप+ु

 ऋण  सं०  योजना  का  ताम  खर्ण  की  यई  रकम

 रुपए

 1.  प्रामीण  ईघन  वृक्षारोपण  सहित  सामाजिक  वानिकी  164.72

 2.  हिमालय  में  जल  तथा  वृक्ष  संरक्षण  निगरानी  -  572.23

 3.  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  60.55

 4.  नदी  परियोजना  के  ल्लवण  क्षेत्रों  में  मुदा  संरक्षण  661.00

 5.  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  श्रवण  क्षेत्रों  मे ंसमेकित  पनधारा  339.00

 योग  ;  1797.50

 सा  न्‍  े>ैअन्‍न  ह७७ढ७...8...ह..ह..ह.ह8हकऐ्०ऐे

 उपरोक्त  क्रम  संदया  4  तथा  5  में  म॒दा  संरक्षण  की  क्ोजनाओं  से  सम्बन्धित  व्यय  में

 रोपण  भी  शामिल
 ह  बोस  सत्री  कार्य  क्रम  के  क्रियान्वयन  को  पुनरीक्षा

 3305.  भ्री  नरातह्‌  सकबाता  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  क्रियास्वयन  की  पुनरीक्षा  के  लिए  राज्य  सरकारों  कौ  आरी

 किए  गए  दिंशा-निर्देशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इन्हें  कब
 जारी  किया  गया  था  ।

 ऐसे  कोन-कोन  से  राज्य  जिन्होंने  दिशा  निर्देशों  के  अनुसार  क्रियान्वयन  की  पुन»

 रीक्षा  करता  शुरू  कर  दिया  है  तथा  किन-क्षिन  राज्यों  ने  यह  पुनरीक्षा  कार्य  अब  तक  पूरा  नहीं

 किया
 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  की  उपलब्धियों  से  संम्बन्धित  क्या  और

 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  as  क्रियान्ययन  के  लिए  क्या  नए  दिशा  निर्देश  जारी  किए

 भए  हैं  ?  हर

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  झार०  17  अप्रैल  1982  को

 "1



 लिखित  उत्तर  17  1988  98  कार्यक्रम

 शाज्यों  को  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  थे  जिनमें  बताया  गया  था  कि  कार्यक्रम

 कुछ  मदों  के  लिए  जिनके  लिए  स्पष्ट  शक्ष्य  निर्धारिक  किए  जा  सकते  उनकी  निगरानी
 मासिक  आधार  पर  की  उन्हें  यह  भी  सूचित  किता  गया  था  कि  प्रगति  रिपोर्ट  के  अन्तर्गत
 शामिल  की  गई  मई  मदों  सहित  सभी  मदों  पर  भी  त्रेमासिक  आधार  पर  निगरानी  रखी

 और  यह  तिमाही  रिपोर्ट  मूल्यांकन  रिपोर्ट  की  किस्म  भी  होगी  ।  राज्यों  से  विभिन्‍न  स्तरों  पर
 सिगरानी  और  समीक्षा  की  व्यवस्था  करने  तथा  विहित  प्रोफार्मा  में  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 कहा गया सभी राज्य सरकारें मार्गदर्शी सिद्धांतों के अतुसार कार्यक्रम की समीक्षा कर रही संलग्न विवरण में और के लक्ष्यऔर उपलब्धियां दिखाई गंई हैं । कार्यक्रम को तेभी से कार्याम्वित करने के लिए कौई नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं विवरण ४ ) कार्यक्रम-बास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां :--- णआएआ/इ्४"अईण/ण/५अऊइ वन अनननगन२2र2ग नननान-ग-न अनन-«भन सामम«क न आम “८+>ल्‍मम«आ सूत्र मद इकाई लक्ष्य उपलल्धि सक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलब्धि 85 हि 2 3 4 5. 6 7. 8 9 ०५० ५०५५-०५ भवापककसा:पा सिंचाई क्षमता लोख हैक्दर 23.50 23.40 23.70 22.20 , दाल उत्पादन मिलियन ह ह ा ट्म छ०्म० तिलहन उश्त० "५2
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 1  2  3  4  $  6  7  8.  9

 एकीकृर्त  ग्रामीण  लाख
 ह

 विकास  कार्यक्रम  परिवार  31.38  32.60  30.54  36.85  30.30  31.1
 हु

 रोजगार  कार्यक्रम  असदिवस्स  3532  3378  3215  3028  3091  2849.3

 ग्रामीण  मूमिहीन
 रोजगार  गारन्टी

 नै  न +-+ --+  3000  1931,&

 4.  बेशी मूमि  000  एकड़  530.  255  284  191  200  124.3

 6.  बंधुआ  मजदूर  सब्या  35828  36019  28804  17143  31326  18739

 अनुसुचित  जातियों  साल  19.82  21.25  24.98  27.04  25.26  21.4

 जातियों के  परियार  5.50  5.20  7.32.  9.30  9.60  8.4

 8.  ग्रामीण  जल  गांवों  ल्‍
 संख्या  42342  54526*  48846*  55588*  41530  47511

 मकान  बनाने  की  लाख
 जगह  10.43  10.07  8.74  11.78  7.98.  8.98

 निमाण  सहायता  7.39  3.7  5.56  3.64  4.73.  3.3

 गंदी  बस्तियों  का
 लाख  व्यक्ति  ॥

 सुधार  "18.40  17.17  21.20  23.46  18.30  20.1

 108.  आर्थिक  रूप  से

 कमजोर  वर्गों  के  ह
 लिए  आवास  000  186.0  145.9  404.7  148.2  167.8  150.0

 प्रामीण  विद्यूतीकरण  स०  25000  23572  23631  23743  23105  16597

 $3
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 1  2  3  4  5°  6  8  9

 बिजली  चालित  किए  ,
 गए  पम्प  सैट  लाख  4.30  3.02  3.68  3.37  3.86  3.1

 पेड़  लगाता  करोड़  195.54  211.71  225.00  241.76  250.97.  259.1

 बायोगैस
 सं०  75000  57800  75000  92590  15041  120335

 13.  नसबन्दियां  लाख  45.00  39.81  58.12  45.00  59.5755-34:0  34.0

 140.  स्वीकृत  किये  जाने

 बाले  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  संख्या  209  8873  405  6773  9071  242

 उप-केख  संख्या  320  8873  200  6773  183  6707

 Low.  एकीक्त  बाल

 विकास  स्कीम  खंड  संख्या  320.  320  200  -200  ह

 प्रारम्भिक  शिक्षा  .
 ह

 में  नामांकन  000  4092  4070  4702  48.85  5029  उन्‍न्न०

 प्रोढ़  साक्षता  000.  4500  4027  4606  — नमन  उन०न०

 |  नमन बनी  पापा
 न  हु

 #  समस्या  रहित  गांव  शामिल  वि

 --  छ्लादी  तथा  उद्योग  आयोग  द्वारा  चालित  किए  जाने  वाले  30,000  बायोगर्स

 सयंत्र  शामिल  हैं  ।

 +  महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  अस्थायी  हैं  ।

 व«  तथा  रेलवे  के  लक्ष्य  दामिल  नहीं  हैं  ।

 राज्यों  में  स्याय  पालिका  को  कार्य  पालिका  से  पृथ  क  करना

 ]  वि
 न

 3306.  श्री  लाल  डहोमा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 (&)  ऐसे  कौस-कोन  से  राज़्य  और  स'घ  राज्य  क्षेत्र  जहां  कार्यपालिका  पृथक  नहीं
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 ऐसे  क्षेत्रों  में  का्यं-प्रालिका  से  स्मामापालिका  को  पृथक  न  रखने  के  वया  कारण

 और
 *

 क्‍्यां  ऐसे  क्षेत्रों  में  कार्यंपालिका  से  न्यायपालिका  को  पृथक  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 जहां  इन्हें  पथक  नहीं  रखा  गया  है  ?

 गह  संत्रालय  में  राल्य  मंत्री  रामबुलारी  से  अ  पराधिफ
 मामलों  के  विचारण  के  संबंध  में  न्यायपालिका  और  कार्यप्रालिका  दंड  प्रक्रिया  संहिता  1973  (1974
 का  2)  द्वारा  अलग  होती  धारा  की  उप-घारा  (2)  के  अनुसार  स  हिता  जम्मू  तथा  कश्मीर
 राज्य  जो  एक  अलग  कानून  द्वारा  शासित  होता  है  पर  लागू  नहीं  उप-घारा  (2)  के  परन्तुक
 के  कारण  न्यायपालिका  से  कार्यंपालिका  के  अलग  होने  के  उपबंधों  सहित  संहिता  के  कुछ  उपबंध
 नागालेण्ड  राज्य  और  आदिवासी  क्षत्र  जो  अब  मेघालय  राज्य  ओर  सघ  शासित  क्षेत्र
 अरुणा चल  प्रदेश  तथा  मिजोरम  में  पर  लागू  नहीं  हैं  पदि  इनको  विशिष्ट  तौर  पर॒  किसी

 सचना  द्वारा  उन  पर  लागू  न  किया  जहां  इन  क्षेत्रों  मे ंआबाद  सरल  और  निष्कपट  लोगों
 के  सम्बन्ध  में  आराधिक  न्याय  के  प्रशासन  से  सम्बन्धित  कुछ  साधारण  नियम  सन्‍्तोषबजनक  ढंग

 से  कार्य  कर  रहे  किन्तु  न्यायपालिका  से  कार्य  पालिका  को  अलग  करने  से  सम्बन्धित  -  संहिता
 के  उपबन्ध  इन  क्षेत्रों  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  अथवा  संघ  शासित  क्षंत्रों  द्वारा  लागू  किए  जा

 सकते  हैं  ।

 वण्ड  प्रक्रिया  1973  को  भधिनियभित  करने  के  बाद  अभी  तक  लिक्किम  र।ज्य  जो

 भारत  संघ  का  22  कं  राज्य  पर  लागू  नहीं  किया  गया  सिक्किम  सरकार  ने  राज्य  में

 संहिता लागू  करने  के  लिए  अभी  तक-अपनः  निर्णय  नहीं  भेजा  है  ।
 |

 बड़  भ्राकार  की  अहुउ॒ह शीय  तमितियों  हारा  लरोदे  गए  छोटे  बन  उत्पाद
 3307.  श्री  भ्ररविद्द  नेतास  :  क्या  ग॒हु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आदिवासी  परिवारों  के  खाद्य  और  आय  बजट  में  छोटे  बन  उत्पाद  महत्त्वपूर्ण

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  बड़े  आकार  की  बहुउद्दं  शीय  समितियों  द्वारा  इकट्ठा
 किये गये  छोटे  बन-उत्पादों  का  अ  छा  मात्र  ही  द्वारा  खरीदा  गया

 आदिवासियों  द्वारा  इकट्ठा  किए  गए  कुल  छोटे  वन  उत्पादरें  की  खरीद  सुनिश्चित
 करने  की  क्‍या  योजमनायें  हैं

 -.  क्‍या  मध्यप्रदेश
 लघु  बन  उत्पद  संघ  को  लघु  वन  उत्पाद  वस्तुओं  के  पुनरुद्धार  की

 कोई  योजना  न

 यदि
 तो  बस्तर  जिले  के  लिए  सघु  दन  टत्पाद  पुनश्द्धार  बारयंत्रम  बया  है  ?

 635
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 पु  हीलसधसनन्‍
 स>लफसओक  न  ./

 न
 पर

 -  न  जी
 दाम  ाज

 ग॒,ह  संत्रारुय  में  राज्य  मंत्री  र।सदुलारों
 :

 जी  श्रीमान॑  ।

 जी  श्रीमान  ।

 बन  विकास  निगमों/राज्य  आदिवासी  विकास  सहकारी  निगमों।एल०  ए०  एम०  पी०
 एस०  और  प्राथमिक  विपणन  समितियों  ने  वन  उत्पाद  इकट्ठा  उसकी  प्रक्रिया  और  विपणन
 के  लिए  उपाय  किए  वन  श्रम  के  सहका  रीकरण  की  गति  तेज  कर  दी  गई  है  और  सहकारी
 समितियों  तथा  एल०  ए०  एम॒०  पी०  एस०  को  रियायती  दरों  पर  लघु  वन  उत्पाद  का  दीक्षंकालीन

 पट्टा  दिया  गया  मध्य  प्रदेश  में  कानून  पास  किये  गये  हैं  जिनमें  लघु  वन  उत्पाद  की  कुछ  वस्तुओं
 का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  लघु  वन  उत्पाद  संघ  द्वारा  लघु  बन-उत्पाद  इकट्ठा  किया  जा

 रहा

 और  जी  श्रीमान  का

 सातवीं  योजना  के  दोरोन  अन्य  वृक्षों  के
 साथ  अजुन  और  शहतृत  के  वक्ष

 राज्य  में  निश्चित  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  जायेगा  ।

 वन  सें  संशोधन

 308.  श्रीमती  कृष्णा  साही  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  क्या  अनेक  जहां  खनिज  प्रचुर  मात्रा  में  पाए  जाते  वनों से  ढके

 क्‍या  वन  किसी वन  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्ष

 अनुमति  के  बिना  गैर-वन  उपयोग  के  लिए  किसी  वन  भूमि  का  प्रयोग  करने  से  निषेध  करता

 कया  केन्द्र  सरकार  कै  पूर्वानुमति  लेने  के  बाद  ही  राज्य  सरकार  वन  भूमि  को  खनन

 पट्ठं  देने  में  असाधारण  विलम्ध  होता  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  का  विचार  वन  क्षेत्रों में  में  संशोधस

 करने  का

 पर्यावरण  झोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :  वन  क्षेत्रों  में  कुछ  खनिज

 पदार्थ  पाए  जाते  हैं  ।

 जी

 ..  बन  मा्ग॑व्शो.स्ट्धांत  के  तहत  उत्पन्न  हुए  मामलों  का  शीघ्र  तिपटान
 करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  विस्तृत  मार्ग॑व्शो.स्ट्धिंत  तैयार  बिए  केन्द्रीय  सरकार

 के स्‍तर पर असाधारण विसम्ब नहीं होता है । ५ 66
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लोकसभा  झ्ौर  विध्रात  तथा  चुत।ओं  के  दौर।त  मारे  गये  लोगों  की  संश्या

 ]
 3309.  भ्री  सी०  जंगा  रेड  हो  )

 श्रो  ए०  के०  पॉटिल  >  :  क्‍या  गृह  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ‘
 ओ  पीयूष  तिरकी

 :

 पिछले  लोकसभा  और  विब्रात  सभा  चुनाओों  के  दौरान  राज्य-बार  कितने  व्यक्ति

 मारे  गये  और  कितने  घायल
 ॥॒

 इन  चुनावों  में  इससे  पहने  हुये  चूतावों  में  मारे  गये और  घायल  होने  वालेਂ

 लोगों  के  राज्य-वार  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या

 क्‍या  चुनावों  में  हिंसा  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  कि  चुनाव  में  उपद्रय
 ॥॒

 गृह  सम्त्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  रामबुलारी  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 ह॒

 इण्डिया  द्वारा  नई  उड़नों  के  लिए  धाईजंड  के  साथ  वार्ता

 ]

 3310,  श्री  बालाधाहिब  विज्ञे  १[टिल  :  क्या  पर्यटन  प्रौर  सागर  विमानन  नत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एयर  इंडिया  द्वारा  नयी  विमान  उड़ानें  शुरू  करने  के  बारे  में  बातचीत  करने

 के  लिए  हूल  ही  में  एक  प्रतिनिधि  मंडल  थाईलैंड  में  भेजा  गया
 ,

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम

 क्‍या  अन्य  देशों  के  साथ  भी  इसी  प्रकार  की  बातचीत  चल  रही  और

 यदि  तो  शत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 पर्यटन  झौर  सागर  विसासत  संजालय  सें  राज्य  प्रतोह  :  और

 67
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 हां  ।  एफ  प्रतिनिधि  मंडल  विमान  सेवाओं  सम्बन्धी  वार्ता  के  लिए  दि०  6  मार्च  से

 दि०  8  1985  तक  थाईलेंड  गया  था  ।  कलकत्ता  और  बंकाक  के  बीच  सप्ताह  में  दो  बार

 प्रचालन  करने  के  लिए  इंडियुन  एयरलाइन्स  को  भारत  के  दूसरे  नामित  वाहक  के  रूप  में  अवश्यक

 अनुमति  दिए  जाने  के  लिए  थाईलेंड  के  प्राधिकारियों  से  अनुरोध  किग्रा  गया  था  |  विमाम  सेवाओं

 सम्बन्धी  वार्ताओं  में  इस  अनुरोध  को  मान  लिया  गया  था  ।

 और  विमान  सेवा  करारों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  जब  कभी  भीਂ  आवश्यक

 होता  हैं  अन्य  देशों  से  आवधिक  विचार-विमर्श  किया  जाता

 बज़्गारिया  और  बेल्जियम  के  साथ  विमान  करार  सम्बन्प्नी  वार्ताएं  करने  के  लिए  प्रंबन्धी  को

 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  वि

 ब्रिटेन  श्लोर  पश्चिमी  जमेती  का  यूनेस्को  को  सदस्यता  से  हटना

 1.  श्री  एन०  बी०  रत्नस  :  क्‍या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ब्रिटेन  और  पश्चिम  जर्मनी  ने  एक  अल्टीमेटम  जारी  किया  है  कि  वे

 एक  वर्ष  के  भीतर  यूनेस्को  की  सदस्यता  छोड़  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 उस  पर  सरकार  री  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  क्‍या  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  के
 सच्चिव  को  इससे  अवगत  करा  दियां  और  &

 ते

 इस  रिथिति  को  रोकने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने  कया  कदम  उठाये  हैं  ओर  उस

 दिल्ला  में  भारत  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?  .

 विदेश  सत्रालय  सें  राज्य  संत्री  लखुशोंद  आलम  अमरीका  इन  कथित
 आधारों  पर  31  1984  को  से  हट  गया  कि  वहां  पर

 करणਂ  उसका  समाज  के  संस्थानों  के  प्रति  शत्रुतापूर्ण  रवेयाਂ  है  तथा  यूनेस्को

 यूनाइटेड  किगडम  ने  भी  इस  बात  का  नोटिस  दिया  है  कि  यह  31  1985  से
 से  हूट  जाएगा  |  लेकिन  यदि  वह  वर्ष  के  अन्त  तक  इस  बात  से  सन्तुष्ट  हो  जाए  कि  उन

 सुधार  कार्यक्रमों  को  चलाने  में  पर्याप्त  प्रथति  हुई  है  जो  इसने  यूनेस्को  के  लिए  सुझ्यये  थे  तो  वह
 अपने  विषय  पर  पुनः  विचार  करेगा  ।  जमंन  संघीय  जनगण  राज्य  ने  से  हुटने  का  नोटिस

 नहीं  दिया  उन्होंने  कहा  है  कि  वे  इसके  भीतर  से  ही  ओर  विशेषकर  के  कार्यकारी
 मंडल  के  माध्यम  से  सुधार  के  प्रयासों  को  जारी  रखेंगे  ।

 भारत  और  अन्य  गुट  निरपेक्ष  देशों  कों  इस  आात  का  दुःख  है  कि  सदस्य  देशों  द्वारा

 से  अपना  नाम  बापस  लिया  गया  हैया  वापस  लेने  की  दी  गई  हैं  क्योंकि  इससे
 सावंभोमता  के  सिद्धांतों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  जो  के  उद्दं  श्यों  को  हासिल  करने
 के  लिए  महत्वपूर्ण  है  ।

 *  .

 ५७68
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 धयूनेस्कों  एक  सरकारी  संगठन  है  जिसका  अपना  संजिधान  तथा  विधायी  ढांचा  है

 और  यह्‌  संयुक्त  राष्ट  के  अधीनस्थ  सं  गठन  नहीं  है  ।  हसलिए  यूनेस्को  की  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में

 सरकारों  की  स्थितियों  से  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिब  को  अवग्रत  कराने  की  अवश्यकता  नहीं  है  ।

 भारत  और  अन्य  गुट  निरपेक्ष  देशों  ने  के  प्रति  अपना  समर्थन  और  विश्वास

 व्यक्त  किया  है  ।  हमारा  यह  दृढ़  संकल्प  है  कि  हम  यूनेस्क्रों  के  आदर्शों  को  हासिल  करने  तथा

 संयुक्त  राष्ट  और  संयुक्त  राष्ट्‌  परिवार  के  सरकारी  संगठन  को  मजबूत  बनाने  के  लिए

 बराबर  कार्य  करते  रहेंगे  ।  ;

 यूनेस्को  के  कार्यकारी  मण्डल  तथा  यूनेस्करी  के  महासचिव  ने  यूनेस्को  के  काम  के  ढंग

 इसकी  प्रक्रियाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  यूनेस्को  के  कार्यकारी  मध्डल  के
 1985  में  हुए  विशेष  सत्र  में  भी  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  था  कि  अमेरिका  द्वारा

 «  अपना  नाम  वापस  लिए  जाने  से-क्या  परिणाम  निकलेगा  ।  इस  बिश्षेष  सत्र  में  यूनेस्को  के  कार्यक्रमों
 था  कर्मचारी  ढांचे  का  समंजन  करने  के  तौर-तरीकों  पर  विचार  विमर्श  किया  गया  था  ।  भारत

 ूनेस्को  के  कार्यकारी  मण्डल  तथा  इसकी  अस्थाई  समिति  के  कार्य  में  सक्रिय  भाग  ले  रहा  है
 जिससे  यूनेस्को  के  काम  के  ढंग  में  सुधार  लाने  क ेलिए  मनेक  ठोंत  कदम  तथा  रचनात्मक  उपायों

 सिफारिश  की  है  ।

 आरत  उन  40  :,245  अमरीकी  डालरों  को  छोड़  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया  है  यूनेस्को
 के  लिए  हमारे  पहले  के  अ  शदानों  पर  मुद्रा  के  उतार-बढ़ाव  के  कारण  इस  पर  उपाजित  हो  गए

 -  यूनेस्को  को  सहायता  करने  के  लिए  अनेक  अन्य  देशों  से  भी  इसी  प्रकार  के  कदम  उठाए  हैँ
 ताकि  इसकी  तात्कालिक  वित्तीय  समस्याओं  से  निपटा  जा

 हरन्टाटिका  ध्रशियान  की  उपलब्धिं
 +

 312.  श्री  प्रताप  भांसु  शर्मा  जे 331
 किशोरी  सिह  |

 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  वैज्ञानिकों  और  मौसम  विज्ञानियों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  चल/ये
 गये  अन्टार्टिका  अभियान  की  प्रमुख  उपलब्धियां  क्या

 इस  दल  द्वारा  दक्षिण  गंगोत्री  पर  कया  प्रमुख  कार्य  किए  ओर

 ह  क्‍या  सरकार  को  भारतीय  बंज्ञानिकों  क़े  चौथे  दल  जिसने  अभी  हाल  ही  में
 अपना  दोरा  सफलतापूर्वक  प्रा  किया  कोई  नये  सुझाव  प्राप्त  हुये

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महाप्तागर  परसाणु  प्रन्तरिक्ष  श्रौर

 इलेक्ट्रानिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिथ्राज  थो०  :  ओर  (a)  पिछले  दो  वर्षों
 के  दौरान  अन्टककंटिका  दो  वेश्ञानिक  अभियान  आयोजित  किए  गए  जीव  विज्ञान  और
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 मौसम  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  दो  कार्यरत  प्रयोगगालाओं  से  पूर्णतया  सज्जित  एक  मानव-चालित  स्थायी
 '

 बैज्ञानिक  स्टेशन  अण्टाकटिका  में  स्थापित  किया  जा  गया  इसके  हमारे  स्थायी  स्टेशन  से

 लगभग  70  कि०मी०  की  दूरी  पर  पहाड़ियों  में  एक  क्षेत्रीय  स्टेशन  भी  स्थापित  किया  गया

 12  सदस्यों  का  एक  दल  जिसमें  3  वेज्ञानिक  भी  15  माह  अण्टाकंटिका  में  रहने  के  पश्चात्‌
 अभी  हाल  ही  में  लौटा  इप  समय  13  व्यक्तियों  का  एक  दल  जिसमें  3  वैज्ञानिक  भी  शामिल

 ,  हमारे  स्टेशन  पर  कार्यरत  मौपम  सं  जीव  विज्ञान  और  भू-विज्ञान  करे  क्षेत्रों  में

 महत्वपूर्ण  आंकड़े  एकत्र  किए  गए  हैं  और  उनका  विश्लेषग  किया  जा  रहा  है  ।

 हि  जी  श्रीमान  ।  पांचवां  भारतीय  अण्टाकेटिका  अभियान  आयोजित  करते  समय  इन्हें '
 मार्गदर्शन  के  रूप  में  माना  जायेगा  ।

 बायोगत  सपंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  चोती  उत्पादक  कारलातों  को  प्रोत्साहन

 >  3313.  श्रो  बिजप  एन०  पाटिल  :  कया  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृतरा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  चीती  उत्तादक  कारखानों  को  उनकी  आसवनियों
 के  पास  ब्रायोगैस  संग्रंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  का  और

 '

 .  हथ  .  «
 "

 यदि  तो  उक्त  याजना  का  क्या  है  और  उन  चीडी  उत्पादक  कारखानों  की

 तथा  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  ऐसा  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  भौर  प्रोध्रोगिकों  मंत्रालय  तथा  महानगर  परमाणु  ध्रस्तरिक्ष  भ्रौर

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मम्त्री  शिवराज  :  और  जी  हां  ।
 आसवनी  वहिं:स्राब  पर  आधारित  आसवतिपों  अथवा  चीनी  उत्तादक  कारखानों  व

 आसबनियों  में  बायोगैस  संयंत्रों  के  निर्माण  को  सरकार  साहायता  देती  बायोगस  प्रणाली  के
 सम्बन्ध  में  उपचय  सम्बन्धी  पूंजी  लागत  के  33  प्रतिशत  तक  परन्तु  अधिकतम  25  लाख  रुपए  तक

 सहायता  दी  जाती  है  ।  इसी  प्रश्गर  से  सेलुलोम  प्रोडक्ट्स  अ'्लेश्वर  और
 दि  प्रावरा  सहकारी  शस्फ्गर  कारखाना  प्रावरतगर  में  दो  पूर्ण  स्तर  के  संयंत्रों

 प्रतिष्ठापन  को  सहायता  दी  गई  इस  वितीप  सहायता  का  लाभ  उठाने  वाले  चीनी  उत्पादक

 का  रखानों  व  आसवनियों  को  शामिल  करके  कई  अन्य  आउव्तिरों  द्वारा  तकनी  की  आर्थिक  सम्भावना

 रिपोर्ट  निर्माणाधीन  हैं  ।  सहापता  प्राप्त  कर  सकते  वाने  एफक़ों  पी  संछया  विभाग  को  प्राप्त  वित्तीय

 आबंटन  पर  निर्भर  करेगी  ।

 बायुदृत  की  उड़नों  के  लिए  सफदर  रजंग  हव।ई  प्रडड़े  को  अल  करता

 3314.  श्री  राजबहादूर  क्या  पर्वदन  धर  ताग र  विधानत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 0
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 क्या
 सफदरजंग  हवाई  अड्डू  को  वायुदूत  की  उड़ामों  के  लिए  पुनः  खोल  दिया

 गया  है  ;

 यदि  तो,इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या
 ।

 )  सफदरज  ग  हवाई  को  पुनः  चालू  करने  पर  कितनी  राशि  व्यय  हुई  और

 _«  (1)  सफदरज  ग  हवाई  अड्डू  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  यह  धन  व्यय  करने  का  ओऔचित्य
 क्‍या

 |

 पयंटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  भझ्शोक  :  से

 बायुदूत  ने  सफदरजंग  हवाई  अह्ू  से  डोनियर  विमान  के  प्रधालन  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।
 :

 यह  प्रस्ताव  विचांराधीन  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  व्यय  नहीं  किया  गया  है  ।

 इन्डियन  एयर  लाइन्स  एयर  इंस्डिया  हारा  विभान  की  खरीद

 श्री  ज्ञा-ताराम  पोतदुख्े  :  वया  पयंटन  झौर  नागर  दिमानम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इंडियन  एयरलाइंस  और  एण्र  इंडिया  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  1985
 के  अन्त  तक  कितने  विभान  खरीदे  गये  ;  .

 उनकी  कोमत  क्‍या  और

 किन-किन  नए  मार्गों  पर  हवाई  सेवा  शुरू  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यटन  भ्रौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ग्रशोक  :  और

 अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 इंडियन  एयरलाइन्स

 विमान  का  प्रकार  विमानों  की  संख्या  प्राप्त  करने  की  तारीख  लागत

 ए  300  बी  4  2  2.6.82  42.34  करोड़  रुपए
 2.6.82  46.75  करोड़  रुपए

 4,  12.8.82  13.84  करोड़  रुपए
 21.8.82  13  86  करोड़  रुपए
 27.8.82  13.72  करोड़  रुपए

 हैं  22.9.82  13.88  करोड़  रुपए

 *  .  न्‍्क
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 एयर  इ  डिपा  :

 विमान का  विमानों की  प्राप्त करने  की  तारीख  -  लागत  करोड़

 ए  300  बी  4  3  1982  44.36  करोड़  रुपए

 1982  46.84  करोड़  रुपए

 से ही  50.08  करोड़  रुपए

 ये  विमान  नए  2  में  प्राप्त  होने  के  समय  से  ही  विभिन्‍न  मांगों  पर  प्रचलन  में  है  ।

 नए  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  को  स्थापना  के  लिए  मानदण्ड

 श्री  मचीन  रावजी  है|  ॥

 भरी  शान्ता  राम  पोतबुले  |

 :  क्‍या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  नया  परमाणु  विद्यू,त  संयंत्र  स्थापित  करने  का  क्‍या  मानदण्ड  और

 क्‍या  परमाणु  विद्युत  संयंत्रों  मे ंउपयोग  किया  वाला  इंधन  देश  अपनी  से  उपलब्ध

 विज्ञान  धौर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  भ्रन्तरिक्ष  परोर
 इलेक्ट्रालिक  विभागों  में  राज्य  मंत्री  झिबराज  बी०  नए  परमाणु  बिजली  घर  लगाने
 के  लिए  स्थलों  का  चुनाव  करने  के  वांस्ते  अपनाए  जाने  वाले  '  मानदंड  निम्नलिखित  हैं  क्षेत्र
 बिजली  की  जल  की  कोयले  की  उपलब्धता  तथा  स्थलों  की  उपयुक्तता  ।

 इसमें  स्थल  भू-वेज्ञानिक  सामान्य  जल-विज्ञान  संबंधी  जल  की
 आबादी  के  कृषि  तथा  पशुधन  सन्बंधी  आंकड़ों  जंसे  पर्यावरणीय  और  स्वास्थ

 तथा  सुरक्षा  सुन्बंधी  मौसम-विज्ञान  संबंधी  पहलुओं  भूकृम्पीय  परिवहन  संबंधी
 समस्याओ  का  अध्ययन  करना  भी  शामिल  है  ।  देश  के  अलंग-अलग  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  पूंजी-निवेश
 को  संतुलित  रखने  की  आवश्यकता  जैसे  नीतिगत  पहलुओं  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 बिजली  संबंधी  जो  कार्यक्रम  सामने  रखा  गया  है  उसके  वास्ते  ईघन  तैयार  करने  के
 लिय  आवश्यक  यूरेनियम  उपलब्ध  है  |

 पश्चिस  बंगाल  में  इलेक्ट्रॉनिक  परियोजना"को  स्थापना

 3317.  भी  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे
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 1907  लिखित  उसर

 क्या  पश्च्षिम  बंगाल  में  कोई  इलेक्ट्रॉनिक  परियोजना  स्थापित  करने  संबंध  पर  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधीन

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  >

 a  यदि  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ध्ौर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  भ्रन्तरिक्ष

 इलेक्ट्रॉनिको  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  बो०  :  से  इलेक्ट्रानिक  से
 संबंधित  परियोजनाओं  की  आयोजना  तथा  उनका  क्रियान्वयन  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  द्वारा

 किया  जाता  उनसे  सूबना  एकत्रित  की  जा  रहो  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 प्रस्टाकटिक  ट्रीटो  कान्फ्रस  शीर्षक  से  समाचार

 3318.  श्री  बिलास  मुत्तेमवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  छ्य।न  दिनांक  28  1985  5  के  स्टेट्समेन  *

 में ट्रीटी कास्फ़ सਂ शीषंक से प्रकाशित समाचार की भोर आकषित किया गया यदि तो कया अन्टार्कटिक के भविष्य तथा उसकी खनिज सम्पदा के बारे में विचार विमर्श के लिए रिओडि जानेओरो में हुए अन्तर्राष्ट्रीय अन्टाकंटिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधयों ने भाग लिया यदि तो विचार-विमर्श का क्या परिणाम रहा क्‍या सरकार को यह जानकारी कि जनवरी है के अल्टाकंटिका के भविष्य पर ध्यक्तिगत तौर पर विचार विगश करके के लिए 28 देशों के 55 प्रतिनिध्वियों की अन्टाकंटिक में एक पांच दिवसीय बैठक हुई और (2,) यदि तो उनके विचार-विमर्श का परिणाम निकला ? विज्ञान शोर प्रौद्योगिको मंत्रालय तथा महासागर प्रन्तरिक्ष भोर इलेक्ट्रासिकी विभागों में राज्य मंत्रो शिवरज बी० : जी श्री मान । अन्टाकंटिक खनिज संसाधनों के सम्बंध में अनोपचारिक कार्यकारी दल की बेठक रिओडि ब्राजील में 26-2-85 से 8-3-85 तक हुई थी । एक भारतीय प्रतिमिधि मण्डल मे इस बैठक में भाग लिया । , यह बैठक अनिर्णायक रही । अन्टाकंटिका के खनिज संसाधनों के अन्वेषण और विकास 73



 लिखित  उत्तर  े  17  1985

 कै  लिए  वैध  शासन  प्रणाली  के  ब्यौरों  पर  सधि  बे  ५२म७  प्क्षारोंद्वारा  बातचीत  अभी  भी  चल

 रही  है  इस  प्रयोजन  के  लिए  और  बैठकें  करने  का  इरादा

 और  अन्टाबंटिक  संद्धि  प्रणाली  पर  एक  कार्यशाला  अस्टार्कटिका  में  5  से  13

 1985  तक  हुई  भारत  ने  इस  कार्यशाला  में  भाग  नहीं  लिया  ।  बी

 छोटा  नागपुर  में  एक  संस्थान  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  -

 श्री  शिव  प्रसाद  साहू  :  क्‍या  युवा  कार्य  झौर  खेल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ०

 *

 क्या  सरकार  का  विचार  पटियाला  स्थित  संस्थान  की  तरह  ही  छोटानागपुर
 क्षेत्र  में  भो  जो  जंगलों  और  पहाड़ियों  से  घिरा  खेलों  में  रुचि  लेने  वाले  इस  क्षेत्र  के

 और  युवा  एयलीटों  के  बीच  खेलों  की  बढ़ावा  देने  के  विचार  से  एक  खेल  संस्थान  शुरू  करने  का
 और

 यदि  तो
 कब  तक  ?

 युवा  कार्य  भ्लौर  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रार०  के०  जयक्षत्र  नही

 राज्यों  में  पर्याधरण  विभागों  का  गठन

 3220.  भरी  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  राज्यों  से  पर्यावरण  के  लिए  स्वतंत्र  विभाग  गठित  करने  के

 लिए  कहा  और  .
 ,

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  इस  प्रकार  के  विभाग  गठित  किए  जा  चुके  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  झार०  :  राज्य  सरकारों  से  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  तथा  पर्यावरण  के  कार्यक्रमों  को  कार्यान्बित  करने  के

 लिए  उपयुक्त  संगठनात्मक  ढांचा  बनाने  तथा  व्यवस्था  करने  के  लिए  अनुरोध  किया
 गया

 मध्य  तमिलनाडु  ओर  पश्चिम
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 27  1907} (ae)  ,  लिखित  उत्तेर

 राज्य  सरकारों  ने  पर्यावरण  बिहार  और  गुजरात  ने  वन  और  पर्यावरण  विभाग

 और  उड़ीसा  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  सरकारों  ने  विज्ञान  प्रद्योगिकी  और  पर्यावरण  विभाग  स्थापित

 किए  हैं  ।

 हू
 |  बंगों  के  बौरात  विधवा  हुई  महिलाझों  का  पुनर्वास

 “

 3321.  श्री  हमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 श्रीमती  इन्दिरा  गंधी  की  हत्या  बाद  हुए  दंगों  के  दोरान  कितनी  महिलएं  विधवा

 और
 :

 सरकार  ने  उनके  पुनर्वास  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राम  बुलारी  :  इन  दंगों  के  दोरान  संघ
 शासित  क्षेत्र  में  990  महिलांए  विपफ्या  निम्नलिखित  राज्यों  के अतिरिक्त  सभी  अन्य  संघ

 शासित  क्षंत्रों  राज्यों  के  संबंध  में  सूचना  शून्य  है  :

 क्रम  सं०  राज्य



 उत्तर  े  ह  17  अपर  1985

 इन  राज्यों  से  सूचना  की  अभी  प्रतीक्षा  है  और  जब  प्राप्त  होगी  तो  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।  नि

 निशुल्क  राहत  देने  के  अतिरिक्त  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  ऐसी  विधवाओं  के  लिए  विभिन्‍म

 अन्य  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  डी०  डी०  ए०  के  स्‍लम  फ्लेटों  का  रोजगार  अवसरों  की

 थिधवाओं  के  बच्चों  की  देखभाल  करने  के  लिए  आंगनवाड़ियां  खोलना  ताकि  विधवांए  ,

 अपने  कार्य  पर ध्यान  दे  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  केन्द्रों  द्वारा  प्रशिक्षण  देना  प्रशिक्षण  अवधि  के

 दोरान  200  रु०  से  250  रु०  तक  वजीफा  कुछ  विधवाओं  को  वुद्धावस्था  पेंशन  देना  आदि  .

 शामिल  हैं  ।

 उपर्युक्त  राज्यों  के  संबंध  में  सूचना  प्राप्त  होने  के  बाद  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।

 यात्री  लिवासों  का  निर्माण

 3322.  श्रो  चिन्तासणि  जैना  :  कया  पर्यटन  शोर  मागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  कम  बजट  वाले  स्वदेशी  पर्यटकों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 विभिन्‍न  केन्द्रों  पर  यात्री  तिवास  बन।ए  जाएंगे  ;  और

 तो  तत्सन्बंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यटन  झौर  तागर  विभानन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  प्रशोक  हां  ।

 )  ब्यौरे  अभी  तैयार  नहीं  किए  गये  ॥॒

 बन  सम्पदा  का  पता  लगाना

 3323.  ओऔमसती  साधुरो  सिंह  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रदूषण  से  समुद्री  पोधो  के  विनाश  होने  के  कारण  जीव-मण्डल  का  माजुक
 आंक्सीजन  कार्बन  सन्तुलन  बिगड़  सकता  और

 यवि  को  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुरक्षोपाय  करने  और  वत  सम्पदा  का
 पता  लगाने  तथा  पर्यावरण  सम्बन्धी  जागरुकता  में  वृद्धि  हेतु  क्या  कदम  उठाने-का  विचार

 पर्यावरण  झौर  बन
 स

 त्रालय  में  राज्य  सत्री  बोर  :  जी  समुद्दी  प्लवमान
 पौधे  जमीन  पर  पैदा  होने  वाले  पोधों  से  कई  ग्रुणा  अधिक  आक्सीजन  पंदा  करते  हैं  ।  समुद्री  जल

 प्रदूषण  का  सूक्ष्म  पादप  प्रजातियों  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़  सकता  है  तथा  उनकी  आक्सीजन  प्रकाश
 अंक्लेषण  को  कम  कर/सकता  है

 5
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 37  1907  लिखित  उत्तर
 ऊज  7८  -  ८55  ज्जज  ८

 भूमि  आधारित  स्रोत  से  होने  वाले  प्रदूषण  तथा  समुद्र  में  तेल  प्रदृषण  को
 कम  करने  का  प्रयास  कर  रही  वनरोपण  में  1980-81  में  0.4  मिलियन  हेक़्टयर से  1984-85  4-85

 मिलियन  हेक्टेयर  की  व॒द्धि  की  गई  है  तथा  इसंमें  सातवीं  योजना  के  दौरान  और  तेजी  लाई
 जायेगी  ।  राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  से  इन  प्रयाप्तों  में  जन  सहयोग  से  ष्ढ्धि
 करने  में  मदद  विद्यालय  पाठक़मों  तथा  गैर  प्रौयचारिक  शैक्षणिक  कार्यक्रमों  में  पर्यावरणीय

 प्राबलों  को  शामिल  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  पर्यांव  रणीय  जआागरू  कता  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  अग्य  उपाय  भी  किए  गए  हैं  ।

 पझनुसूचित  जाति/प्रनुसूचित  जनजाति  प्रायुक्त  द्वारा  प्राप्त  शिकायतें  ,

 32324.  श्री  लाला  राम  केन  :  कया  गश,ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :
 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  अ!युक्त  को  चालू  वर्ष  में  अब  तक  क्षनुसूचित

 जातियों  जनजांतियों  के  आरक्षण  सम्बन्धित  गितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  उन  पर  कया

 कार्यवाही  की  गई
 ह

 सोसायटी  ऑफ  डिप्रेस्ड  पीपल  फार  सोशल  जस्टिस  से  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुईं
 हैं  तथा  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 मंत्रालय  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  तथा  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  आदि  के  ऐसे  कार्यालबों
 के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  जो  अनुसूचित  जातियों/अनुसूबित  जनजातियों  के  लिए

 क्षित  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  रोस्टर  पद्धति  लागू  नहीं  करते  ?

 ग॒ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारी  :  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  के  कार्यालय  में  1056  शिकायतें  प्रोप्त  हुई  जिनमें  1042  सेवाओं

 में  आरक्षण  सद्दित  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  से  सम्बन्धित  9  शिक्षा  के  मामलों  के  बारे  में  और  5

 अन्य  मामलों  के  बारे  में  इन  सभी  शिकायतों  को  कार्रवाई  के  लिए  सम्बन्धित  विभागों/संग्रठनों

 के  साथ  उठाया  गया  है  ।

 एक  सोसायटी  ऑफ  डिस्प्र स्ढ  पीपल्स  फार  सोशल  जस्टिस  प्राप्त  हुई

 है  ओर  मामले  को  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  महप्रबन्क  के  साथ  उठाया  गया

 कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रासय
 और  प्रशिक्षण  के  अनुदेशों  के  अनुसार  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिये  आरक्षण  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  अनुदेशों/निदेशों  के  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  प्रत्येक  मन्त्रालय/विभाग  ओर  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  में  एक  सम्पर्क  अधिकारी  है  ।

 «  77
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 सम्पर्क  अधिकारी  के  लिए  अपने  विभागों/संमठनों  के  प्रति  वर्ष  रोस्टरों  का  निरीक्षण  करना  और
 ॥  मंत्रालय  विभागों  को  निरीक्षण  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करना  भी

 अनिवार्य  सेवा  में  ०
 प्रनुसू  चित

 |

 सम्बन्धित
 को  प्रस्तुत

 करना
 भी

 अनिवार्य  सेवा  में  अनुसूचित

 -जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  तथा  प्रतिनिधित्व  से  सम्बन्धित  अन्य  आदेशों  का
 कठोरता  से  पालन  करने  लिए  कामिक  और  प्रशिक्षण  विश्वाग  द्वारा  अनुदेश  जारी  किए  गए हैं
 और  भेदभाव  तथा  उक्त  आदेशों  के  जानब॒क  कर  करिए  गए  उल्लंघन  के  मामलों  को  उपयुक्त

 ९५  न  ७  ८
 रा

 है
 में

 डे
 कार्यवाही  के  लिए  उचित  प्राधिकारियों  के  ध्यान  में  लाया  जाता  जहां  तक  सार्वजनिक  .  उपक्रमों

 रे  आरक्षण  आदेशों  का  संत्रंध  हैँ  कामिकर  और  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  आदेश
 पे  बा  पे  थे  अध्यक्षता  है  समिति

 जनिक  उतपक्रमों  में  स्वतः  लागू  नहीं  होते  सार्वजनिक  उपक्रमों  में  आरक्षण  सार्वजनिक

 उद्यम  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  राष्ट्रपति  के  अनुदेशों  द्वारा
 नियमित  कियें  जाते  हैं  ।

 हि  दिल्‍ली  में  हुए  दंगों  की  जांच

 3325.  भ्री  नारायण  चोबे  ।  विधिलनधी
 श्र  वि  »  :  क्‍या  ग  हु  मन्त्री यह  बताने

 झलोमती  गीता  मुल्षर्जो  ।
 «्ई  के

 की  हूृपा  करेंगे

 क्या  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  हत्या  के  बाद  दिल्ली  में  हुए  देंगों  में  पुलिस  के
 आचरण

 की  जाँच  के  अतिरिक्त  पुलिस  आयुक्त  श्री  वी०  पी०  मरवाह  की  अध्यक्षता  में  एक  जांच  समिति

 नियुक्त  की  गई

 ः  यदि  तो  क्या  उक्त  जांच  पूरी  हो  गई  है  और  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गई  यदि

 .  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और  यदि  उस  पर  कोई  कायंवाही  की  गई  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 और  *

 यदि  उक्त  रिवोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  है  तो  उसके  कब  तक

 प्राप्त हो जाने सम्भावना है ?. े ह ग॒,ह संत्रालय सें राज्य मंत्री राम बुलारी : जी श्रीमान । और जांच रिपोर्ट अभी आनी है परती भूमि का विकास 3326. शो एड० एस० पढेल : कया प्रधान स्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार«को मालूम है कि राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के लिए 50 लाल : हेक्टेयर परती भूमि को हरा-भरा ब्रनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है "78



 27  1907  नि  ह  लिखित  उत्तर

 बया  सरकार  को  मालूम  है  कि  सम्पूर्ण  संरक्षण  कार्यक्रम  हेतु  अलग  से  राशि  निर्धारित

 की  गई  हि
 ही

 100  डेक्टेयर  पर  भमि  को  हरा  भरा  बन  ने  की  अनुमानित  लागत  क्‍या  और

 सरकार  को  उपलब्ध  परती  भूमि  को  हरा-भरा  बनाने  केस  स्पूर्ण  कार्यक्रम  को  पूरा
 करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 पर्यावर रण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  बीर  :  सरकार  ने  इंधन  तथा
 चारा  वृक्षरोपण  के  तहत  प्रत्येक  50  लाख  हेकटेवर  भूमि  ला  के  उहं  श्य  से  राष्ट्रीय  अक्लुष्य

 विकास  बोर्ड  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  ्ि

 सरकार  शुरू  किए  गए  संरक्षण  कार्य  क्रम  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  धनराशि  का  नियतन

 करती  ॒

 वक्षारोपण  को  हरा  भरा  की  मिट्टी  के  स्वरूप  तथा

 भौगोलिक  श्रम  के  उपलब्ध  ओर  प्रति  हैक्टेयर  उगाए  गए  पोधों  की  संख्या  जैसे

 तथ्यों पर  निर्भर  करती
 |

 उपलब्ध  अक्ृष्य  भूमि  इंधन  तथा  चारे  के  तहत  प्रत्येक  वर्ष  50
 लाख  हैक्टेयर  भूमि

 लाने  के  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  कवर  की  जाएगी

 गुजरात  के  सीमांवर्ती  जिलों  में  राष्ट्र-विरोधी  गतिविधियां

 3327.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपो  करेंगे  कि  :

 गुजर  तत॒  के  सीमावर्ती  जिलों  में  राष्ट्रविरोधी  गतिविधिणों  के  कितने  मामलों  का  पता

 चला

 उनमें  से  कितने  मामले  तोड़फोड़  से  सम्बन्धित  हैं  ओर  कितने  मामले  आधिक  अपराधों

 के

 .  क्‍या  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  मामलों  में  वृद्धि  हुई

 )  सीमा  सुरक्षा  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  कोई  नए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  :  से  सूचना  शकत्र

 की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आधुनिक  प्रोद्योगिकी  क्रपताने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 3328.  भरी  के०  पो०  उम्मीकृष्णन  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 3 प्््
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 क्या  उन्‍होंने  विज्ञात  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  को  आथुनिक  उच्च  प्रौद्योगिकी

 ।

 क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  करने  और  उत्पादकता  में  सुधार  करने  के  विशेष  प्रस्ताव
 तैयार  करने  के  निर्देश  दिए

 यदि  तो  बया  उनके  मंत्रालय
 ने

 उपरोक्त  की  क्रियान्विति  के  लिए  कोई
 अध्ययन  दल  गठित  किया

 कया  मेंत्रालय  ने  इत  सम्बन्ध  में  अपने  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  मंत्रालय  द्वारा  कब  तक  प्रस्तावों  को  पेश  किए  जाने  की  संभावना

 विज्ञान  प्रोर  प्रोद्योगिको  संत्रालप  महासागर  परसाणु  श्र  तरिक्ष  भ्रोर

 इलेक्ट्रालिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  *(ओ  शिवराज  बी०  :  ओर  प्रधान  मंत्री
 ने  5  1985  के  राष्ट्र  क ेनाम  अपने  प्रसारण  में  कहा  है  कि  उत्पादकता  से  सुधा  आधुनिक
 प्रौद्योगिकी  के  अवशोषण  और  क्षमता  के  पूर्ण  उपयोग  को  आवश्यक  रूप  से  राष्टीय  अमियान  का

 स्तर  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  और  उन्होंने  विशान  और  प्रौद्योगिकी  और  उद्योग  मंत्रालयों  के  इन
 लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  विश्षेष  प्रस्ताव  तेयार  करने  को  कहा

 के

 और  प्रस्तावों  तैयार  किया  जा  रहा

 एक्सप्लोरस  ट्रं  ग्ल  प्लानਂ  के  भ्रन्तग त  भारत  में  ध्ाते  बाले  पं टक

 3329.  भरी  एड्श्लार्डो  कया  पर्यटंम  भ्यौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 यंग  एक्सप्लोरर्स  टू  वल  प्लानਂ  के  अन्तर्गत  एक  वर्ष  में  कित॒ने  पर्यटको  के

 भारत  आसे  की  सम्भावना  और

 की  सम्भावना  है

 दर्यटन  झौर  सागर  विमानन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  झ्शोक  :  1985

 के  दोरान  लगभग  2,500  विदेशी  छात्रों/युवाओं  द्वारा  यंग  एक्सप्लोरस  टूंवल  प्लान  का

 हपयोग  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 (@)  इस  के  अधोन  अशोक  ग्रूप  के  लगभग  55  लाख  रुपये  की  विदेशी-मरद्रा

 श्वाय  होने का  अनुमान है  ।
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 3  मम कम-मम-न+-मकन-मननन  3  ने

 कर्माटक  में  हवाई  प्रड्टा

 ०  3330.  झ्ी  एस ०  एम०  गुरडड़ा
 :  क्या  पयंटक्ष  श्रौर  सागर  विमा  मन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  ब्रेगेकि
 .

 क्‍या  सरकार  ने  कर्नाटक  में  बीजापुर  स्थित  प्रतिध्वनित  दीर्षा  गुम्बजਂ

 पर्यटन  केन्द्र  बनाने  पर  विभार  किया  है

 क्या  हसे  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  हसके  प्रति  विदेशी  पर्यटकों  के  आकर्षण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहां  हवाई
 हवाई  अड्डा  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  झोर  सागर  बिसानन  मंत्रालय  में  र|ज्य  मंत्री  प्रशोक  :  और

 बीजापुर  को  केन्द्र  ओर  राज्य  दोनों  तथा  प्राइवेट  सेक्टर  के  मिले-जुले  संसाधनों  से  एक  पर्यटक  केस्त्र

 के  रूप  में  अवस्थावद्ध  रूप  से  विकसित  करने  पर  विचार  किया  गया  है  ।  भारत  पर्यटन  विकास

 बीजापुर  में  दस  बेड्स  वाला  एक  यात्रो  गृह  चला  रहा  है  ।

 और  कर्नाटक  के  अन्तर्गत  बीजापुर  में  एक  हवाई  पट्टी/हवाई  अड्डा  सिभित

 करने  के  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नागर  विमानन  विभाग  के  विद्वाराधीन  नहीं  है  ।

 «  एयर  इष्डिया  के  लिए  एयर  बस  धोर  इण्डियन  एयरलान्ड्स
 के  लिए  बोइंग  को  लरोद

 3331.  श्री  कम्तल  नाथ  :  कया  पयंटन  भौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  एयर  इंडिया  के  लिए  एयर  बस  ओर  इंडियन  एयरलाइन्स  के  लिए  बोहइंग  की

 खरीद  सरक्रार  के  विचाराधीन  है

 क्या  दोनों  एयरलाइन्स  व्रिमानों  और  उसके  हिस्तें-पुओों  के  लिए  अलग-अलग  आड्डर

 देने पर  विचार  कर  रही  और

 धन  की  बचत  करने  के  लिए  दोनों  के  लिए  संयुक्त  रूप  से  सौदा  न  किये  जाने  के  कया

 कारण  हैं  ?
 ह

 -  पर्यटन  झोौर  नायर  विभानन  मंत्रालय  में  राज्य  भ्रज्ञोक  :  और

 एयर  इंडिया  ने  सरकार के  अनुमोदन  से  6  एयरबस  विमान  खरीदने  के  लिए  मैससे
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 एयरबस  इंडस्ट्रीज  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  सरकार  के

 अनुमोदन  से  ।2  बोइंग  757  शिमान  खरीदने  के  लिए  मंसर्स  बोइंग  कम्पनी को  एक  आश्य-पत्र
 भेजा  सरकार  को  उनके  विमान  प्राप्त  करने  के  प्रस्ताव  पर  अभी  अन्तिम  निर्णय  करना  है

 दोमों  एयरलाइनों  के  क्विमानों  की  आवश्यकताएं  उनके  द्वारा  किये  जाने  वाले  प्रचालनों
 के  प्रकार  फर  मिर्मर  करती  इसलिए  उनसे  क्रय-विक्रय  को  करना  हमेशा  साध्य

 नहीं  होता  है  ।

 इृष्डियस  एयरसाहस्स  भौर  एयर  दृण्डिया  के  लिए  श्रतिरिक्‍त  यात्री  विभान

 3332.  श्री  भोहम्मद  महफज  प्ली  खां
 श्री  राम  बहाहुर  सिह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  .
 /  :  क्‍या  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह

 नर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  के  वर्तमान  बेड़  में

 कुछ  और  यात्री  विमान  जोड़ने  का  न

 यदि  तो  तत्सन्बंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  पर  कितना  व्यय  ओर

 इण्डिया  एयरलाइल्स  और  एयर  इंडिया  की  वतेमान  क्षमता  का  किस  सीमा  तक

 इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  और  क्षमता  का  वरतंमान  उपयोग  दो  प्रमुख  वायु  सेवाओं  के  लिए  और

 अधिक  विम।न  खरीदने  को  कहां  तक  उचित  ठहराता  है  ?  -

 वर्यटस  झौर  मागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  क्रशोक  :  और

 हां  ।  एपर  इंडिया  ने  8  अप्रेल  1985  85  को  मैमर्स  एयरबस  इंडस्ट्रीज  के  साथ  541.90  करोड़

 रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  6  एयरबस  ए  310-300  विमान  खरीदने  के  लिए  एक  करार  पर

 हस्ताक्षर  किये  जिनकी  सुपुर्दगी  अग्रेज्न  1986  से  दिसम्बर  1986  तक  रूप  में  की  जानी  है  ।

 इंडियन  एयबलाइन्स  मे  मंसर्स  बोइंग  कम्पनी  को  12  बोइंग  757  विमान  खरीदने  के  लिए आशय

 पत्र  दिया  है  जिनकी  सुपुर्दंगी  वर्ष  1985  से  1987  तक  क्रमिक  रूप  में  की  जानी  है  ।  .

 e
 इन  दोनों  एयरलाइनों  की  क्षमता  अनुसूचित  विश्वसनीयता  के  वांछित  स्तर

 बेड़े  के  आकार  और  प्रयालन  से  संरूप  के  अनुरूप  दृष्ठतम  उपयोग  किया  जा  रहा  तथापि  आने

 बाले  वर्षों  में  अनुमानित  यातायात  संवृद्ि  की  आवश्यकताओं  के  पूरा  करने  ओर  पुराने  हो  रहे  विमानों

 को  बदलने  के  लिए  और  अधिक  विमान  प्राप्त  करना  आवश्यक  है  ।

 सेवा  संधों/संगठनों  को  मास्यता  देने  संबंधी  नियम  हि

 3333.  भी  ललित  साकस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि
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 हक  ०  ०  +-  ee

 क्या  सेवा  संघों/संगठनों  को  मान्यता  प्रदान  संबंधी  नियम  बनाए  गए

 यनि  तो  यह  नियम  कब  तक  बनाए  जाएंगें

 जिन  संघों/संगठनों  को  अब  तक  मान्यता  दी  गई  है  उन्हें  मान्यता  प्रदान  करने  में  क्‍या
 प्रक्रिया  अपनायी  गई  और

 सेवा  संधों  संगठनों  को  मान्यता  प्रदान  करने  सम्बन्धी  कितने  आबेदन  मंत्रालय  के
 पास  लम्बित  पड़े  हैं  तथा  उनका  ब्योरा  क्या  है  और  आवेदन  क़ी  तारीशें  क्‍या  हैं  ?

 कामिक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा
 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  संत्री  के०  पी०  सिंह  :  और  केरद्रीय  सिविल  सेवा

 तंघों  की  1956  किन्हीं  कारणों  से  इंस  ससम  निष्क्रिय  मांती  जॉती

 हैਂ  ;  संयुक्त  परामर्शदाता  तंत्र  और  अनिवारय  विवाचन  की  राष्ट्रीय  परिषद  के  कर्म था  री  पक्ष  कै
 परामर्श  से  मान्यता  संबंधी  नए  नियम  तंयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 मान्यता  सम्बन्धी  नए  नियमों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  सेवा  एसोसिएशन/संषों
 को  वास्तविक  अथवा  तदय्थ॑  मान्यता  देने  के  प्रश्न  पर  इस  मंत्रालय  द्वारा  इस  विषय  पर  जारी  किए
 गए  माग्गेदर्शी  सिद्धांतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  किया  जाता  है  ।

 )  किसी  विशेष  मंत्रालय/विभाग  सें  कार्य  रत  सरकारी  कर्मचारियों  का  प्रंतिनिर्धित्व  की

 वाली/वाले  सेवा  एसोसिएशनों/स  घों  को  माश्यता  देने  से  सम्बन्धित  अलग-अलग  आवेदन  पत्रों  पर
 सम्बन्धित  मंत्रालय/विभाग  द्वारा  विचार  किया  जाता  चूंकि  कामिक  ओर  प्रशिक्षणु  मंत्रालय
 मान्यता  प्रदान  करने  के  लिए  नीति  निर्माण  करमे  बाली  एजेन्सो  है  इसलिए  इसके  पास  अन्य

 के  अनिर्गीत  पड़े  ऐसे  अविदन  पत्रों
 से

 सम्बन्धित  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जहां  तक  इस  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  इसमें  कोई  भी  ऐसा  आवेदन  पत्र  लम्बित  नहीं  पड़ा

 है  ।

 करुछ  झोर  भ्रहमदाबाद  के  लिए  बायूदूत  सेवा

 3334,  ,  3334.  ओऔभती  उषा  क्‍या  पर्यटन  और  नागर  थिमानन  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कव्छ  और  अहमदाबाद  अथवा  कच्छ  और  अहमदाबाद  को  वायुदूत  सैंचा
 से  जोड़ने  क ेलिए  अति  विशिष्ट  विभिन्‍न  संगठनों  और  कक्छ  अहमदाबाद  तथा  अम्बई  के

 व्यापार  मण्डलों  द्वारा  समय-समय  पर  मांग  की  जाती  रही  है

 यद्दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  भौर  उसके  क्या  परिणाम  निकसे
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 उपरोक्त  सेवा  कब  तक  घुरू  किए  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  अहमदाबाद  गुजरात  की  राजधानी  वहां पर  उच्च

 श्वायालय  है  वह  एक  औद्यो  र  है  और  कच्छ  के  लोगों  को  रेल  मार्ग  में  अहमदाबा  द

 जाना  पड़ता  है  जो  एक  लम्बा  रास्ता  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वर्तमाम  अम्बई  काण्डला  वायुदूत  सेवा  को

 अहमदाबाद  तक  बढ़ाने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यटन  श्रोर  सागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शोक  :  से
 सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  स्त्रोतों  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।  वायुदूत  पहले  ही  इण्डियन  एयरलाइन्स  से

 पटूटे  पर  लिए  गए  एवरो  विमान  से  कांडला  ओर  बम्बई  के  बीच  एक  देनिक  सेवा  का  प्रचालन  कर :
 रही  है  |  इण्डिन  एयरलाइन्स  जामनगर  होकर  बम्बई  ओर  भुज  के  बीच  एक  देनिक  सेवा  का  प्रचालन

 करती

 हां  ।

 वर्तमान  बम्बई/कांडला  सेवा  को  अहमदाबाद  तक  बढ़ाने  के  लिए  फिलहाल  कोई

 प्रस्ताव  नहीं
 ा

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।
 e  के

 यसुता  नदी  का  प्रवृंषण

 3335.  थ»री  जय  प्रकाश  श्रग्नरवाल  :  कया  प्रधान  भस्त्री  यह  बताने  की  ह्र्पा  करंगे

 '  क्‍या  सरकार
 का  ध्यान  दिल्ली  में  पूर्वी  और  पश्चिमी  दोनों  किनारों  से  यमुना  नदी

 को  निरन्तर  प्रदूषित  करने  वाले  स्त्रोतों  की  ओर  दिया  गया
 ह

 “  क्‍या  इस  समस्या  के  करने  के  लिए  दीघंकालीन  ओर  अल्पकालीन  उपाय॑  करने
 अभ्बन्धी  केन्द्रीय  घरकार  का  कोई  अ्रस्ताव  है  ;  और

 क्‍या  यमूना  नदी  के  ऐतिहासिक  और  धार्मिक  महत्त्व  को  देखते  हुए  सरकार का  विचार
 इस  योजना  का  केन्द्रीय  गंगा  नदीं  अधिकरण  से  सम्बद्ध  करने  का  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीर  :  जी  सरकार  को

 मालूम  है  कि  यमुना  के  किनारों  पर  स्थित  शहरों  से  औद्योगिक  एवं  घरेलू  बहिस्त्रावों  के  विसजेत  के
 कारण  इसके  कुछ  फंलाबों  में  यह  प्रदूषित

 है
 ।
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 प्रथुख  नालों  तथां  इनके  मलजल  उतचार  संबंत्रों  की-तरफ  दिकपरिवर्तन  से  अपशिष्ट
 जल  को  रोकने  के  लिए  कार्यक्रम  बनाये  गये  हैं  ।

 स्वतस्त्रता  सेनानियों  की  पेंशन  में  बद्धि

 3336.  प्रो०  एम०  झार०
 आओ  निर्मल  खत्री  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 शी  एन०  डेनिस  है

 भारत  में  कुल  कितने  स्वतन्त्रता  सेनानी  जो  पेंशन  सुविधा  का  लाभ  उठा  रहे  है  ?

 क्‍या  सरकार  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पेंशन  की  दर  में  बुद्धि  करमे  का  विचार  कर

 रहा

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 ह  क्या  उनको  चिकित्सा  सुविधानें  भी  उपलब्ध  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारों  दिनांक  31-3-1985

 तक  1,32  859  स्वतन्त्रता  सैनानियों  तथा  उनके  आश्रितों  को  पेंशन  मन्जूर  की  जा  चुकी  है  ।

 और  स्वतन्त्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  लागू  करने  के  बारे  में  नीति

 सम्बन्धी  मसलों  पर  विचार  करने  के  लिए  केन्द्रीय  स्तर  पर  विचार  करने  के  लिए  केन्व्रीय  स्तर

 पर  गठित  गैर  सरकारी  समिति  ने  दिनांक  21.7.84  को  अयनी  बंठक  में  पेंशन  बढ़ाकर  500  रु०
 प्रति  माह  करने  की  सिफारिश  की  सरकार  उनकी  सिफारिश  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर

 रही

 गृह  मंत्रालय  के  अनुरोध  पर  अधिकांरा  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  ने

 स्वतेंत्रता  संनानियों  तथा  उनके  परिवारों  को  नि:शुल्क  सुविधायें  प्रदान  करने  की  व्यवस्था

 की  |  +

 जिवेसम  शोर  खाड़ी  क्षत्र  के बीच  कम  किराए  को  मांग

 3337.  प्रो०  पी०  ले०  कुरियन  :  कया  पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  .

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीयों  द्वारा  त्िवेस्नम  और  क्षेत्रों  के  बीच  कम

 विमान  किराये  की  मांग  की  जा  रही  भोर

 यदि  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 पर्यटन  ओर  तागर  श्मितन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रशोक  :

 इस  मामले  की  सरकार  ने  सावधानोपरवक  जांच  की  भारत  खाड़ी  क्षेत्रक  में  विमान
 किराये  अन्तर्राष्ट्रीय  विमात  परिवहन  संघ  के  फोरम  पर  बहुपक्षीप  आधार  पर  निर्धारित  किए  गए
 हैं  और  सम्वन्धित  सरकारों  द्वारा  इनक  अनुसमयंत  किया  गया  है  तथा  इन्हें  उचित  माना  जाता
 जाता  एयर  इंडिया  को  इस  बात  की  छूट  नहीं  है  कि  वह  एक  पक्षीय  रूप  से  किराये

 झ्रनुसुचित  जाति/प्रनुतूचित  जनजाति  को  सूची  की  जांच

 -  3338.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुस  चित  जनजाति  समुदायों  की  सूची
 की  जांच  करने  की  लगातार  मांव  को  जा  रही  है

 क्या  अवुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  वर्तमान  सूची  में  संशोधन
 करने की  गुंजाइश

 सरकार  द्वारा  सूची  में  कब  तक  स'शोधन  करने  का  विचार  हि

 क्या  मंत्रालय  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  सूची  के  जातियों  को

 सम्मिलित  करने  के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किया  जाता  है  अथवा  राज्य  सरकारें  ही  अपनी

 सहमति  से  राध्ट्पति  के  अनुमोदन  हेतु  सूची  भेजती  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्यमंत्री  राम  बुलारी  :  अनुसधित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  की  सूत्रियों  में  सशोधन  करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 तथा  राज्य  केन्द्र  शासित  क्षंत्र  प्रशासनों  से  टिप्पणियां  मांगी  गयी
 वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  चार  के  अलावा  सभी  राज्यों  ने  स  जियों  में  सशोधन  करने  के  प्रस्ताव

 पर  अपनी  टिप्फणयां  भेजी  शेष  चार  राज्यों  को  अपनी  टिप्पणियां  भेजने  हेतु  स्मरण  कराया  जा

 रहा  इस  मामले  में  अन्तिम  विचार  सभी  राज्यों  से  टिप्पणियां  प्राप्त  होने  पर  किया  जायेगा  ।

 इसके  अतिरिक्त  अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  की  वर्तमान  सचियों  में  संशोधन

 संसद  में  अधिगियम  प्रस्तुत  करके  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 किसी  समुदाय  को  अनस  चित  जाति  में  शामिल  करने  के  लिये  मान  दण्ड  तथा

 अनुसूचित  जनजाति  में  शामिल  करने  के  लिए  मानदण्ड  अलग  हैं  जो  इस  प्रकार  हैं  ।  °

 प्रमुसूचित  जाति  :

 छुमाछूत  की  पारम्परिक  प्रथा  से  उत्प्न  अत्यधिक  शैक्षिक  तथा  आर्थिक

 पिछड़ापन  ।
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 पझनुसूचित  जनजाति  :

 आदिकालीन  विशिष्ट  भौगेलिक  अलगाव  समुदाय  के  साथ  व्यापक

 रूप  से  सम्पर्क  में  आने  में  संकोच  तथा  पिछड़ापन  ।
 वि  ह

 *
 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  संविधान  के  अनुच्छेद  341  (1)  तथा

 342  (1)  को  ध्यान  में  हुए  परामर्श  आवश्यक  उबत  मानदण्ड  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रश्ासनों  में  प्राप्त  प्रस्तावों  की  जांच  की  जाती  है  ।

 |

 पंजाब  में  सेनिक  कार्यवाहो  के  सम्बन्ध  सें  गिरफ्तार  किए  गए  लोग

 3339,  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  पंजाब  में  सैनिक  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  कुल  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया

 गया
 .

 उनमें  से  विद्याधियों  भौर  महिलाओं  की  संदया  कितनी

 क्या  उनके  विरुद्ध  को६  अभियोग  चलाया  गया  है  ?  नि

 गृह  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  राम  ढुलारो  :  और  30.6.84  तक

 सैनिक  कार्रवाई  के  युवकों  ओर  महिलाओं.सहित  कुल  4712  व्यक्ति  पकड़े  गए  ।
 )  .

 कानूनी  विरोधी  गतिविधियों  में  अन्तग्रंस्त  पाए  गए  पर  मुकदमा  चलाय

 श्गया  है  ।
 ः

 पर्यावरण  सम्बन्धी  नीति

 3340.  श्रो  बल्लभ  पाणिप्रही  :  क्या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  दि

 कया  पर्यावरण  सम्बन्धी  कोई  नीति  तैयार  की  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  भर  बन  मंत्रालय  में  राज्यमन्जो  :  तथा  तिवारी

 समिति.ने  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  नीति  संकल्प  एक  प्रारूप  अपनाने  का  सुझाव  दिया  की
 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  में  रखी  देखिए  संह्या  एल०  टी०

 1083/85]  इसे  एक  नीति  के  ढांचे  के  रूप  में  स्वीकृत  किया  गया  है  जिसको  निकट  भविष्य  में

 हैः



 बढ
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 संक्षिप्त  रूप  पर्वावरणीय  विधयों  के  मुख्य  क्षेत्रों  में  निम्तलिखित  शामिल  हैं  :--

 प्रदूषण  प्रबोधन  एवं

 पर्यावरणीय  प्रभाव

 जैविकोय  विविधता  का

 पदावनत  पारि-प्रणालियों  के  पुनंस्थापन  के  तकनी  कियों  का  प्रदर्शन

 पर्यावरणीय  प्रशिक्षण  को

 पर्यावरणीय  सूचना  प्रणालियों  की  जागरूकता

 अनुसंघान  तथा  विकास  अध्ययनों  को  प्रायोजित

 बतंमान  पर्यावरणीय  कानूनों  का  पुनेंअवबलोकन

 राज्यों  को  समुशित  पर्यावरणीय  प्रबन्ध  रूपरेखा  के  सृजन  के  लिए  उत्साहित  करना

 शिक्षा  की  उच्च  संस्थानों  की  स्थापना

 इस्फाल  श्रोर  दोमापुर  के  बोच  वायुदूत  सेवाएं

 3341.  प्रो०  क्रामसन  सिजिनलंग  :  क्या  पर्यटन  भ्यौर  नागर  विमानतित  मंत्री  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिनांक  20  1985  को  इस  सभा  में  विए  गए  इस
 वक्‍तअ्य  को  देखते  हुए  कि  लाभ-हानि  पर  विचार  किए  बिना  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  में  वायुदूत  सेवा  को
 विशेष  पोषक  सेवा  के  रूप  में  चलाया  जाता  है  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  उपाय

 «  यदि  तो  विशेषरूप  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  तथा  सामान्य  रूप  से  देश  के  अन्य  भागों

 में  कितनी  वायुदूत  सेवाएं  चल  रही

 क्या  इम्फाल  और  दीमापुर  के  वायुदूत  सेवा  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  और  सप्ताह  में  कितनी  बार  तथा  उसका  अनुमानित  किराया  क्‍या
 भोर

 (४)  निकट  भविष्य  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कितनी  वायुदूत  सेवाएं  शुरू  की  जाएगीं  शा

 तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?  *

 पर्यटन  झोर  सागर  विमानन  संध्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रझोक  और
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 वायुदूत  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रक  में  निम्नलिखित  मार्गों  पर  सेबाएं  प्रचालित  कए

 रही  है  :-

 (1)  कलकत्ता/शिलांग/गोहाटी/सिल्वर  और  वापसी,झ्रोर  (2)  कलकत्ता/कूच
 कलकत्ता  ।  यह  देश  के  अन्य  भागों  में  16  सेवाएं  प्रचालित  करती है  ।

 a  कि

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  हि

 वायुदृत  की  निकट  भविष्य  में  रूपसी  ओर  कमालपुर  को  जोड़ने  की

 योजनाएं  इसका  ओर  ऐजवल  को  भी  इन  स्टेशनों  पर

 आवश्यक  आधार  संरचना  का  विकास  हो  जासे  ही  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है|  इन  स्टेशनों  को  प्रचालन

 करन ेके  लिए  एक  डोनियर  विमान  को  गोहाटी  में  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।
 न

 सेवामिव्स  सरकारी  कमंचारी  को  पी०  टी०  पश्लो०  श्रवकाश  यात्रा  छूट  की  सुविधाएं

 3342.  की  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  प्राधिकारी  अपने  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  को  वर्ष  में  एक  बार  पी०  टी०

 ओ०  सुविधा  देते

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  सेवानिवृत्त  हुए  सरकारी  कमंचारियों  को

 सरकार  के  प्रति  उनकी  इस  निष्ठा  को  विचार  में  लेते  हुए  कि  उन्होंने  अपने  जीवन  का  सर्वाधिक

 महत्वपूर्ण  काल  सरकार  की  सेवा  में  लगा  दिया  एक  क्ष  में  एक  बार  अथवा  चार  वर्ष  बाद

 अबकाश  यांत्रा  छूट  आदि  के  संबंध  में  बंसी  ही  सुविधाएं  देने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  दि

 कामिक  झौंर  प्रशासनिक  सुधार  झौर  सोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संग्कृति  विभाग  में  राज्य  के०  पी०  सिह  :  नहीं  ।  नि

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राज्यों  में  चोता-उच्चान

 3343,  प्रो०  रामकृत्णे  मोरे  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने
 _

 कई  राज्यों  में  चीता-उद्यान  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया
 और  .
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 (७)  यदि  तो  तत्त॑बंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्योवरण  प्लोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  चीता  भारत  में  समाप्त

 हो  गया  है  |  चीता-ढद्य।न  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  हुए  दंगों  के  संबंध  में  विशेष  जांच  कक्ष

 3344.  श्री  राज  कुमार  राये  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  उच्ुष  न्यायालय  ने  महान्यायवादी  को  दिवंगत  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  ,

 गांधी की हत्या के पश्चात्‌ हुए दंगों से संबंध में प्राधिकारियों द्वारा गठित विशेष जांच के कार्यक्षेत्र के बारे में उसे सूचित करने का निदेश दिया तत्सम्बस्धी ब्यौरा क्या और जाँच काय किस प्रकार तल रहा है ? गृह मंत्रालय सें राज्य मंत्रो राम बुलारी : जी श्रीमान्‌ू । एक शाॉमले की सुनवाई के समय दिल्‍ली त्यायालय ने महान्यायवादों को विशेष जांच कक्ष के बारे में सूचना प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिए थे । यह सूचना न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई संयोगवश न्यायालय ने रिंट याचिका को रह करते हुए अपना निर्णय को दे दिया । सतकंता विभाग का विशेष जाँच कक्ष दिल्ली में हाल में हुए दंगों से . उत्पन्न होने वाले जटिल मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए पुलिप्त दिल्ली द्वारा गठित किया गया है । दिल्‍ली में विभिन्‍न पुलिस जिलों के जटिल पाये गए मामलों को विभिन्‍न थानों से विषेष जांच कक्ष को भेजा गया 5। मामलों की जाँच-पड़ताल के दौरान विशेष जांच कक्ष के अधिकारियों ने अपर।धियों का पता लगाने के लिए से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की विशेष जांच कक्ष ने इन मामजों की जांच-पड़ताल करते समय व्यक्तियों को गिरफ्तार किया 20 मामलों में चालान तेयार किए गए हैं और अभियोजन निदेशक के साथ उनकी जाँच की जा रही है । शेष मामले कक्ष के पास जांब-पढ़ताल के लिए लम्बित हैं । बहेभ के कारण हुई मोतों के मामलों में विनिर्णय 3345. श्लोमतो किशोरों सिंह : क्‍या गृह मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ क्‍या उनके मंत्रालय ने हाल ही में दहेज के कारण हुई मोतों के मामलों में दिए गए



 20  1907  ॒  लिखित  उत्तर

 ीाऔऔ  सर  फफ  ोसससससक  ऋ५४फ  स  5  डक  न  स  फक्‍  ४स  न-न-नतन+-+तनककक७+०-क७»नक+क  कक  सजा
 फेसलों  का  कोई  अध्ययन  किया  है  जिनमें  अभियुक्त  तकनीकी  आधारों  पर  सजा  से  बध्  गएं

 *  यदि  तो  कया  उन्हें  मालूम  है  कि  मारैतीय  दंड  संहिता  में  ऐसी  बहुत  सी
 खामियां  जिनके  कारण  अभिवुक्षतर  सजा  से  बच्च  जाते  «

 यदि  तो  इन  अभियोथों  को  प्रभावी  और  निवारक  बनाने  के  लिए  उनका  क्‍या
 -  कदम  उठाने  का  विचार  और  च

 यदि  भाग  का  उत्तर  स्वोकारात्मक  है  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  बुलारी  :  सरकार  ने  दिल्ली  उच्च

 न्यायालय  के  3  1983  के  फेसले  का  अव्ययत  क्ित्रा  जितमें  श्रोमती  सुधा  गोयल  के
 जेठ  और  जिन्हें  अतिरिक्त  सत्र  न्यावरात्री  दिल्ली  द्वारा  मृत्यु  दण्ड  दिया  गया  को

 दोषमुकत  किया  गया  है  ।  है

 भारतीय  दंड  संहिता  में  कोई  खामी  नहीं  है  ।  इसमें  सिर्फ  अपराधों  की  ध्जभाद्या  की

 गई  है  और  उनके  लिए  इंड  नित्रारित  किए  गए  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  302  बोर  306

 में  हत्या  और  आत्महत्या  अवप्रे  रणा  के  अपराधों  के  लिए  पर्थाप्त  दंड़  व्यवस्था  की  गई  संहिता

 की  धारा  498%  में  भी  दहेज  न  लाने  अथवा  अपर्याप्त  दहेज  लाने  के  कारण  किसी  विवाहित  महिला
 के  पति  अथवा  उसके  सम्बन्धियों  द्वारा  उप्तके  प्रति  ऋरता  करने  के  लिए  दंड  देने  की  व्यवस्था

 है

 किसी  व्यक्ति  को  दोष  सिद्धी  इस  बात  पर  निमंर  करती  है  कि  क्या  अभियोजन  पंक्ष

 सभी  उचित  सन्देहों  को  समाप्त  कर  अभियुकत्र  के  विरूद्ध  अपने  आरोपों  को  सिद्ध  करने  में  समर्थ

 रहा  जब  अभियोजन  पक्ष  ऐसा  नहीं  कर  अथवा  जब  अभियुक्त  के  विरुद्ध  साक्ष्य  का
 अभाव  तो  अभियुक्त  के  विरूद्ध  मुकदमा  विफल  हो  जायेगा  ।  साक्ष्य

 1872  में  एक  नई  घारा  जोड़कर  उसमें  संशोधन  किया  गया  जिसमें  यह  ध्यवस्था  की

 गई  है  कि  जहां  कोई  विवाहित  महिला  अपने  विवाह  की  तारीख  से  सात  वर्ष  के  अन्दर  आत्महत्या

 करती  है  और  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  वह  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  498%  की  श्ूष्टि
 में  अपने  पति  भ्रथवा  उसके  सम्बन्धियों  द्वारा  की  गई  ऋरता  की  शिकार  हुई  वहां  भ्यावालय

 मान  सकता  है  कि  पति  अथवा  ऐसे  सम्बन्धियों  ने  उस  महिला  को  आत्महत्या  के  लिए  अववरित

 ढिया  है  ।

 भाग  में  उल्लिखित  फेसले  के  विरूद्ध  अपील  करमे  की  विशेष  अनुमति  के  लिए
 उच्चतम  न्यायालय  में  दिल्ली  प्रशासन  की  याचिक्रा  अभी  लम्बित  है  ।

 भारतीय  परती  भूमि  विकास  निगल

 3346.  श्री  एस०  जी०  घोलप  :  क्या  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 *  (%)  ब्या  प्रस्तावित  भारतीय  परती  मूमि  विकास  निगम  स्थापित  हो  गया
 ह

 कै
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 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  है  और  विकास  निगम  की  योजना

 क्‍या
 ू  ्

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंशी  बीर  :  जी  केन्द्रीय  सरकार

 मे  राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  .

 ब्योरे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पठना  हुवाई  झ्ड़्डे  पर  रात  में  विमान  उतरने  की  सुधिषाएं
 हो

 3447.  भ्री  ललितेइवर  शाही  है
 -

 ही  विजय  कुमार  यादव  (  क्या  पर्यटन  झोर  सागर  बिसानन  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  वि

 पटना  हवाई  अड्डे  को  कब  रात  में  विमान  उतरने  की  अच्छी  सुविधाओं  से  सुसज्जित
 किया

 दिल्ली  से  पटना  के  लिएं  सायंकालीन  विमान  सेवा  कब  शुरू

 क्या  पटना  और  खुजराहो  को  बम्बई  से  विमान  सेवा  से  जोड़ने  का  सरकार  का

 विचार  और

 सरकार  का  जमझ्षेदपुर  ओर  पटना  को  कब  तक  वायुदृत  सेवा  से  जोड़ने  का

 विचार  है
 ?

 पर्यटन  झ्लोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्रश्लोक  :  इस  समय

 पटना  हवाई  अड॒डे  पर  मध्यम  तीव्रता  घावतपथ  प्रकाश  पद्धति  और  संक्षिप्त  दुश्य-उपगमन  प्रवणता

 घूचक  पद्धति  की  व्ययस्था  पद्धतियों  में  और  अधिक  सुधार  करने  और  उनका  स्तर
 -  छलत  करने  के  लिए  निम्नलिखित  सुविधाएं  मंजूर  की  गई  इन  के  पूरा  होने  की

 कम्भावित  तारीख  प्रत्येक  के  सामने  दी  गई

 (0)  मध्यम  तीब्ता  धावनपथ  प्रकाश  पद्धति  को  बदल  कर  30.9.85
 उच्च  तीवता  प्रकाश  पद्धति

 (ii)  25  धावनपथ  पर  संक्षिप्त  दृश्य-उपगमन  प्रवणता  31-8.85

 सूचक़  पद्धति  को  बदलकर  संक्षिप्त
 उपगमन  प्रवणता  सूचक  पद्धति  बनाना  और  07
 धावनपथ  पर  दृश्य-उपगमन
 णता  सूचक  पद्धति  :  हि
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 (iii)  एप्रन  फलड  प्रकाश  पद्धति  में  सुधार  करना  ।  1985-86  5-86  से  कार्य
 ््ि  ह

 |  शुरू  किया

 फिलहाल  दिल्‍ली  और  पटना  के  बीच  शाम  को  कोई  सेवा  शुरू  करने  की  कोई  योजना

 नहीं

 नहीं  ।

 ह  वायुद्रृत  की  वर्ष  1986-87  में  कलकत्ता  से  धनबाद  और  पटना  की  सेवा  शुरू  करने
 की  योजना  है  ।

 हैबराबाद  झोर  विशक्षापतनम  में  प्रस्तर्राष्ट्रीय  हुवाई  प्रड़डे  स्थापित  करना  ,

 3348.  श्री  के०  रामचसृ  रेडडी  :  क्पा  पर्वंटन  झौर  मांगर  बिसानन  मन्‍्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेगे  कि  :

 ह

 क्या  सरकार  आंध्र  श्रदेश  में  हैदराबाद  और  विशाखापत्तनम  में  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई

 अड्डे  स्पापित  करने  पर  विचार

 यदि  तो  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 पर्यटन  प्लौर  सागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रशोक  :  से

 हैदराबाद  और  विशाखापत्तनम  को  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  क्षेत्र  घोष्ति  करने  का  फिलहाल  सरकार

 के  विचाराधीन  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  तथापि  वम्बई  विमान  क्षेत्र  पर  दबाव  को  कम  करने

 के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कुछ  अन्य  विमान  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए

 जहां  से  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रचालनों  को  आरम्भ  किया  जा  हाल  ही  में  एक  समिति  का  गठन ः  है
 किया  था  ।  ॥॒  :

 बन  नोति  का  कार्यास्थयन

 3349.  श्री  बी०  एस०  बिजयाराधवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  की  वन  नीति  को  अक्षरश  :  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  इस  संबंध  में  दिशा  निर्देशों  का  उल्लघंन  किया  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  और  यह  देखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  कि  वनों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  की  कार्यान्वित  की  जाए  ?

 '

 पर्यावरण  झोौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  सरञी  थीर  :  से  राष्ट्रीय  बन
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 नीति  1952  में  तैयार  की  गई  थो  ।  यह  नीति  आम  सिद्धान्तों  की  एक  घोषणा  है  जिसके  तहत  राज्य

 सरकारों  को  अपने  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  वन  प्रशासन  के  ब्यौरे  नियमित  करने  का  विवेशाधिकार  है  ।

 यहापि  नीति  को  अमल  में  लाने  के  भरसक  प्रयास  किए  जा  रहे  तथापि  अमल  में  लाने

 में  कुछ  कमियां  जानकारी  में  आई  मध्य  उत्तर  प्रदेश  महाराष्ट्र  तथा  केरल  राज्यों  में  बन
 1980  कें  उपबंधों  का  उल्लंघन  जानकारी  में  आया

 -  जज

 वेज्ञानिक  झोर  भ्रोद्योगिक  भ्रनुसंघान  परिषद  के  कर्मचारियों  के  अच्छों  को  शिक्षा

 3950.  श्री  एम०  बी०  चनाशेलर  मूर्ति  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  प्रयोशालाओं  में  कार्यरत  कर्मचारियों
 के  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  कितने  बिद्यालय  हैं  और  इन  विद्यालयों  के  प्रबंध  की  क्‍या  व्यवस्था

 कया  वेज्ञानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  की  प्रयोगशालाओं  ने  इकत
 शालाओं  में  10-+2  शिक्षा  पद्धति  के  विद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  किया

 कितनी  प्रयोगशालाओं  में  उनके  अपने  विद्यालय  हैं  और  प्रयोगशालाएं  उन  पर  किस
 प्रकार  नियंत्रण  रखती  ओर

 जा  +
 तत्संबंधी  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रोद्योगिकी  मंशालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  ध्ौर

 इलेक्ट्रोक्सि  विभाग  में  राज्य  मन्शी  शिवराज  बी०  :  वैज्ञानिक  तथा  भौद्योगिक

 अनुसंधान  परिषद  एस०  आइ०  को  17  राष्ट्रीय  प्रयोशालाओं/संस्थानों में  26
 विद्यालय  कार्यरत  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  प्रबंधक  शिक्षा

 संस्थानों  के  कर्मचारियों  द्वारा  गठित  पंजीकृत  शिक्षा  समितियों  जैसे  भी  स्थिति  के  हाथ  में
 ,  विद्यालयों  का  प्रबन्ध  है  ।  ु

 एक  राष्ट्रीय  प्रोगशाला  से  विद्यालय  को  बढ़ाकर  10+2  शिक्षा  पद्धति  स्तर  का

 करने  और  दो  अन्य  प्रयोगशालाओं  से  उनके  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  प्रस्ताव  मिले  हैं  ।

 oa  और  प्रयोगशाला/संस्थान  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  विद्यालयों  को  चलाने  में  सीधे  रूप  से

 सम्मिलित  नहीं  ज॑सा  कि  प्रश्न  के  उत्तर  भाग  के  में  बताया  गया  विद्यालयों  का  प्रवन्ध

 विभिन्‍न  समितियों  द्वारा  किया  जाता  है  ।.  विद्यालयों  को  ठीक  ढंग  से  चलाने  के  लिये  उत्तरदायी
 प्रबन्धक  समितियों  में  प्रयोशाला/संस्थानों  के  सदस्य  के  रूप  में  प्रयोगशाला/संस्थानों  का  विद्यालयों
 पर  नियंत्रण  रखा  जाता  अधिकांश  स्थितियों  में  प्रयोगशालाओं/संस्थानों  के  निदेशक  या  उनके

 मामित  व्यक्ति  विद्यालय  की  प्रवन्धक  समिति  के  अध्यक्ष  हैं  ।

 त्रिवेगत्रम  हवाई  प्रड़ड़े  पर  नये  टर्मिनल  ूिर्माण  !

 हि  33.3;  के  है '  3351
 प्रोग्पी०  हम

 :  पर्यटन  झौर  नागर  बिसासन  मंत्री  यह  बताने  को

 क्रपा  करेंगे  कि  :
 |
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 त्रिवेन्द्रम  हवाई  पर  नए  टमिनल  भवन  का  निर्माण  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  कितना
 समय  निर्धारित  किया

 इसमें  देरी  होने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  निर्माण  कार्य  तेज  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  और  इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  **

 क्‍या  उक्त  नया  भवन  भी  भारी  यातायात्त  और  माल  की  अवश्यकताओं  के  लिए
 पर्याप्त  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डे  के  विकास  के
 लिए  अन्य  क्‍या

 उपाय  करने  का  है  ?  -
 है

 पर्यटन  और  डिमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  झ्रशोक  ओर
 :  शुरू  में  की  गई  कल्पना  के  अनुसार  त्रित्रेन्द्रम  हवाई  अड्डे  प*  एक  नए  अन्तस्थ  भवन के

 निर्माण  की  परियोजना  1983  तक्र  पूरी  हो  जानी  यात्री  यातायात्त  में  प्रत्यशित  बद्धि
 को  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  इस  परियोजना  के  क्षेत्र  विस्तार  में  काफी  परिवंतन  करनां  पड़ा  |  इस
 परिजयोना  के  अब  1985  के  अन्त  तक  पूरे  होने  की  संभावना  है  ।

 और  नया  अंतस्थ  भवन  केवल  अन्‍्तरर्राष्ट्रीय  यात्री  यातायात  की  व्यवस्था  करने
 के  लिये  ही  है  ।  इससे  यात्री  यातायात  की  आवश्यकतओं  की  पर्थाप्त  रूप  से  पूतति  होगी  ।  विमान  माल
 की  व्यवस्था  अलग  विमान-माल  परिसर  में  की  जाती  है  इस  काम  के  लिए  बनाया  गया

 महावली-पुरम  का  विकास

 3352.  श्री  पी०  चिदाम्बरम  :  क्या  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  ने  तमिलनाडु  में  मद्रास  के  निकट  महाबलीपुरम
 के  विकास  हेतु  मास्टर  प्लान  तैयार  की  है

 क्ष्या  उक्त  मास्टर-प्लान  कार्याविन्त  की  जा  रही  है  ओर  यदि  हां  तों  उस  पर  कितनी

 आएंगे

 क्‍या  एन०  ए०  सी०  ने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जो  मास्टर

 प्लान  से  काफी  श्नन  और
 ह

 भारत  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  काय्यंवाही  की  गई  है  ?

 कामिक  झौर  प्रशासनिक  सुधार  लोक  तथा  पेशन  मंत्रालय  तथा  संस्कृति

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिंह  देव  :  हां  ।  .

 मास्टर-प्लान  को  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  चरणों  में  क्रर्यान्वित  किया  जा  रहा
 जिसकी  अनुमानित  लगात  5.82  करोड़  रुपये

 9,
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 नहीं  ।

 प्रश्न
 ही  नहीं  उठता  ।

 महिलाझों  के  लिए  भेशुलिपिकों  के  पदों  का  ध्ारक्षण

 3353.  श्री  थो  ०  सोभनाद्रीश्षवर  राव  :  कया  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (se)  क्‍या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  आशुलिपकों  आदि  के  कम  से

 कम  45  प्रतिशत  पद  महिलओं  के  लिए  आरक्षित  करने  का  है  जंसा  कि  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा

 किया जा  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  कारंवाई  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 कामिक  झोर  प्रशांसनिक  सुधार  भोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंहान  मंत्रालय

 संस्कृति  विभाग  में  स्प्य  संत्री  के०  पी०  सिंह  :  नहीं  +

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ग्रामीण  विकास  योजमाधों  के  लिए  कार्य  बल

 3354.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  ग्रामीण  विकास  योजमाअं  के  लिए  सुझाव  देने  हेतु  एक
 कार्य दल  नियक्त  किया  और

 यदि  तो  विभिन्‍न  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  लिए  दिए  गए  सुझावों  का  ब्यौरा

 क्‍या
 -

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  और  हां  ।

 सांतवीं  योजना  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  स्थापित  ग्रामीण  विकास  के  विषेश  कार्यक्रमों  से  संबंधित
 कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  इसकी  सिफारिशें  आयोग  के  लिए  आन्तरिक  सुमावों
 के  रूप  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  करने  के  बारे  में  इन  सिफारिशों  पर  विसार  किया

 प्रष्डमान  झोर  निकोबार  द्वोपसमृह  में  गृह  स्थलों  का  प्रांवटन

 3355.  श्री  सनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  गृह  मंत्री  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  गृह
 स्थलों  के  आंवटन  के  बारे  में  25  के  आंतरकित  प्रशन  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने कृपा  करेंगे
 कि  :  '

 संघ  शासित  ज्षदेश
 अण्डमान  ओरं  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कार्यक्रम  के

 अन्तगे्त  तक  कितने  गृह-स्थल  आंवटित  किए  और
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 आंबटित  स्थलों  का  वास्तव  में  कितने  व्यक्तियों  को  कब्जा  दिया  गया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  5,465

 4,630

 अ्रण्डसात  झोर  निकोबार  होप  समूह  में  पर्यटन  क्षमता

 3356.  भ्री  सनोरंजन  भक्त  :  कया  पर्यटन  ध्लोर  नागर  बिसानन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  ह

 क्‍या  सरकार  को  संघ  राज्य  क्षेत्र  अण्डमोन  और  मिकोबार  द्वीप  समूह  की  पर्यटन  संबंधी
 क्षमताओं  की  जानकारी

 (&)  यदि  हां  तो  पर्युटन  को  बढ़ावा  देने  और  द्वीप  समूह  में  आंने  वाले  को  ह

 9. सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्‍या उपाय किये गए और क्या सरकार का विचार पप्रेटकों को इन द्वीपों की ओर आकर्षित करने के लिए हवाई किराए में छूट देने का है ? पर्यटन झोौर नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री क्रशोक : विभाग ये अण्डमान ओर निकोबार द्वीप समूह पर विरतण के लिए अ प्रेजी में एक ब्रोशर प्रकाशित किया है । पोर्ट ब्लेयर में एक यूथ होस्टल का निर्माण किया गया परयंटकों के प्रयोग के लिए लाख रू० की लागत पर 29 सीटों वाली एक फाइबर ग्लास मोटर-बोट अन्डमान और निकोबार द्वीप को उपलब्ध कराई गई इसके अतिरिक्त अतिथ्य कायंक्रम द्वारा यू० के[यू० एस० पश्चिम जमूनी और जापान से बहुत से यात्रा-लेखकों को द्वोपसमूह की यात्रा के लिए प्रायोजित किया गया था | यह आछ्या की जाती है कि वापस लौटने पर ये मीडियम लेखक द्वीप-समूह पर लेख जिनसे उन देशों में पर्यटक संभाव्यता को व्यापक प्रचार मिलेगा । इसके अतिरिक्त विभाग ने अण्डमान समूह में अभिकर्ताओ दलों को भी प्रायोजित किया अन्डमान निकोबार प्रशासन पयेटकों को द्वीप समूह में पर्यटकों को आवास सुलभ कराने के लिए प्रौत्माहित किया जा रहा है । नहीं । नेहरू युवक कैखों के कार्यकरण को पुनरीक्षा 3357. प्रो० नारायण चस्त्र पराशर : क्या यूवा कार्य धौर खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : - 97
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 क्या  देश  में  नेहरू  युवक  केस्द्रों  की  स्थापना  के  समय  से  उनके  कार्यकरण  की  कोई

 पुनरीक्षा  की  गई  "५

 यदि  हां  तो  पुनरीक्षा  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ओर  क्‍या  उनके  कार्यकरण  को

 सुचारू  बनाने  के  लिए  इस  पुनरीक्षा  के  पश्चात्‌  कोई  कायंक्रम  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्‍या  और

 यदि  नहीं  तो  कया  इस  प्रकार  की  पुनरीक्षा  की  जाएगी  और  यदि  तो
 कब  तक  ?

 यवा  कार्य  भोर  खेल  विश्लाग  में  राज्य  मंत्री  श्रार०  के०  जयचन्त  :  से

 नेहरू  ग़ुवक  केन्द्र  की  योजना  का  इसके  प्रारम्भ  होने  से  कई  बार  विभिन्‍न  समृहों/समितियों  द्वारा

 पुनरीक्षण  किया  गया  है  ।  सामान्य  मूल्यांकन  यह  था  कि  नेहरू  युवक  केन्द्र  ग्रामीण  युवकों  को

 भलाई  के  लिए  लाभप्रद  थे  और  इन्हें  जारी  रखना  आवश्यक  1985-86  के  दौरान  केन्च्रों
 :  को  अपने  कार्यक्रमों  के  संचालन  के  लिए  विस्तृत  मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  जारी  कर  दी  गई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 समुद्र  तट  की  भूमि  को  प्रयोग  में  लाये  जाने  योग्य  बनाया  जाता

 3358.  प्रो०  लारायण  चन्द्र  पराश्र  :  क्या  प्रधान  सस्त्रो*  यह  बताने  की  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  1984-85  के  दौरान  भारतीय  समुद्र  तट
 के  साथ  तठ  की  किसी

 भूमि  को  प्रयोग  में  लाये  जाने  योग्य  बनाया  है

 यदि  तो  वह  किस  प्रकार  की  है  उसका  क्षत्र  फल  कितना  है  और  उसके  समुचित
 विकास  और  उपयोग  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  क्या  अरब  सागर  अथवा  बंगाल  की  खाड़ी  से  उमरने  वाली  भूमि  के

 सम्बन्ध  में  कोई  योजना  तैयार  की  गई  है  और  उक्त  योजना  किस  प्रकार  की  है  तथा  उसका

 विस्तार  क्‍या  है

 .

 ह  विज्ञान  धोर  प्रद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहा  सागर  परमाणु  झतरिक्ष  शोर

 इलेक्ट्रालिको  विभागों  सें  राज्य  मंत्री  छ्षिवराज  बो०  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 98
 हि
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 जातूसो  के  मामलों  के  लिए  नए  संगठन  को  स्थापना

 3359.  भी  दिलीप  सिंह  भ्रिया  | हि  गह  मस्ती  रत «  री  राम  प्यारे  पनिका  [
 क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  के  जासूसी  के  मामलों  के  संदर्म  में  सरकार  का  विचार  वर्तमान  सभी

 गुप्तचर  एजेंसियों  और  विभागों  का  विघटन  करने  और  प्रभावी  कार्यवाही  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  एक  नया  संगठन  बनाने  का  विघार

 यदि  तो  उसका  गठन  क्‍या  होगा  और  उसके  कृत्य  कया  और

 इस  संगठन  के  लिए  किन-किन  विभागों  से  कर्मचारियों  को  लिया  जायेगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामडुलारी  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस्सेट  उपप्रह  की  क्षमता  का  उपयोग

 3360.  ओ  पीयूष  तिरंकी  :  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्सेट  उपग्रह  पर  किया  गया  ब्यय  200  करोड़  उपये  बैठता  है  और  यह  उपग्रह
 मात्र  सात  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  कार्य  करेगा  ;

 यदि  हां  तो  पहले  वर्ष  में  इन्सैट  उपग्रह  क्री  पूर्ण  क्षमता  अर्थात्‌  2000  सकिटों  का

 उपयोग  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  है  ;  केवल  1600  सक्तिटों  का  ही  उपयोग  क्यों  किया  जा

 रहा  है  ;

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  नेशनल  फ़िलाइजअर्स  लिमिटेड  भारतीय
 टिजये  डाक  और  तार  विभाग  तथा  माकाश  वाणी  और  दरदर्शत  ने  अपने-अपने  सकरिट  की

 मांग की  है

 यदि  तो  उन्हें  इन्सेट  का  सकिट  क्‍यों  नहीं  दिया  जाता  है  ;

 इन्सेट  का  पूर्ण  उपयोग  कब  तक  कर  दिया  जायेगा  ?
 *

 विज्ञान  झोौर  प्रोच्चोगिकों  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  धम्तरिक्ष  शौर

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राश्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  प्रथम  पीड़ी  के  तीन  इन्सेट

 उपग्रहों  परियोजना  तथा  कार्यक्रम  प्रबन्ध  और  प्रधान  नियंत्रण  सुविधा
 के  लिए  कुल  स्वीकृत  परिष्यय  की  राशि  225.8  करोड़  ठपये  उपयुक्त  राशि  को  पृथक-पृथक

 ह ः
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 ब्यौरों  में  तीन  उपग्रहों  :  ये  और  के  लिए  करोड़  तीन  उपग्रहों  के

 प्रमोचन  के  लिए  51.6  करोड़  रुपये  तीन  उपग्रहों  प्रमोचन  बीमा  के  लिए  25.1  करोड़

 सन  में  प्रधान  नियंत्रण  जो  सभी  इन्सेट  उपग्रहों  का  नियंत्रण  करती  की  स्थापना  के

 लिए  19.2  करोड़  रूपये  और  परियोजना  आकस्मिकताओं  सहित  कार्यक्रम  प्रबन्ध  के  लिए  10.7

 करोड  रुपये  3  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  अन्तरिक्ष  खण्ड  पर  वास्तविक

 व्यय  की  राशि  177.6  करोड़  रुपये  जो  कि  अन्तरिक्ष  खण्ड  पर  वास्तविक  व्यय  की

 राशि  178.6  करोड़  रुपये  जो  कि  ए  और  ने  दोनों  उपग्रहों  और  उनके  प्रमोचन

 की  तथा  और  इसके  में  निर्धारित  प्रमोचन  की  बाबत  आंशिक

 भुगतान  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 ए  की  क्षति  ओर  अन्य  वसूलियों  के  लिए  बीमे  के  दावे  की  राशि  के  लगभग  .

 66.86  मिलियन  अमरीकी  डालर  होने  के  कारण  आज  तक  का  कुल  व्यय  काफी  क्षम  प्रत्येक

 इन्सैट  उपग्रह  का  निर्धारित  उपयोगी  कक्षीय  जीवन
 7

 वर्ष  का

 योजना  बढ्ध  भू-खण्ड  और  अन्‍्तसंब्ंधों  के  लिए  प्रमुख  उपग्रह

 को  पूर्ण  अधिष्ठापित  दूरसंचार  क्षमता  3956  द्िक्षपी  सकिटों  की  है  और  इसे  दो  वर्षों  की  अवधि

 में  प्राप्त  किया  जाना  प्रयम  वर्य  के  लिए  2000  द्वि-पथी  सकिटों  का  लक्ष्य  में  दूरसंचार  विभाग

 द्वारा  इत्सैट  की  क्षमता  का  उपयोग  1989  द्वि-पथी  सकिटों  का  किया  गया  ।

 और  :  दूरसंचार  विभाग  इन्सैट  की  दूरसंचार  क्षमता  का  मुख्य  प्रयोक्ता  है  ।

 उच्च  शक्ति  की  एस  बैण्ड  प्रसारण  सेवा  क्षमता  के  मुख्य  प्रयोक्ता  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन

 ये  एजेंसियां  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  एम०  जो  कि  इन्सेट  की

 विज्ञान  सेवा  क्षमताओं  के  उपयोग  के  लिए  जिम्मेदार  है  साथ-साथ  इन्सैट  की  क्षमता  और  सामर्थ्यंता

 का  सक्रिय  रूप  में  उपयोग  कर  रही  हैं  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  एन०  जी०

 भी  के  दो  भू-कंन्द्रों,एक  तट  पर  और  एक  तट
 से

 का  प्रचालत  कर  रहा

 नेशनल  फर्टिलाइजस  लिमिटेड  के  लिए  दूरसंचार  विभाग  विजयपुर  में  एक  पृथक
 स्थापित  कर  रहा  जिसके  1986  तक  चालू  होने  की  संभावना  दूरसंचार

 बिभाग  का  उपयोग  करते  हुए  समपित  मू-केन्दों/स्यैतिक  संचारजाल  के  लिए  कई  अन्य

 प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 (8)  का  पूर्ण  उपयोग  चालू  वर्ष  के  अंत  तक  होने  की  आशा  है  ।

 उद्योगों  के  लिए  परमाणु  प्रमुसंघान  भ्रोर

 ' 3361.  अर  भोला  नाथ  सेन  :  गया  प्रधान  संजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भाभा  परमाणु  अनुसं
 धाम  करद्र  ने  राष्ट्रीय  ऊर्जा  कार्यक्रमों  का विकास  करने के  अपने

 प्राथमिक  उद्ंश्य  के  अलावा  हमारे  उद्योगों  के  तेजी  से  विकास  के  लिए  अपने  अनुसंधान  और

 ड़
 100  वि
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 विकास  प्रयत्नों  क ेपरिणाम  उपलब्ध  कराने  अथवा  देश  के  सामान्य  तकनीकी
 सहायता

 करने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  और/|अथवा  उठाने  का  विचार
 विकास  में  सहायता

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 .  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा  पहले  से  उठाए  गए  कदमों  के  क्या  परिणाम
 निकले  हैं  ?

 े
 विज्ञान  धर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  श्र  तरिक्ष  पश्लोर

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  थी०  :
 हां  ।

 तथा  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्‌  के  अनुसंधान  और  विकास-कार्य  सम्बन्धी

 .  प्रयास  मुख्यतः  हमारे  परमाणु  बिजली  सम्बन्धी  कार्यक्रम  की  सहायता  के  लिए  इस  दिद्या

 में  काम  कर  ते  हुए  उस  प्रयास  के  परिणाम  स्वरूप  विभिन्‍न  प्रकार  की  ऐसी  टैकक्‍नोंलॉगी  के  बारे

 में  तकनीकी  जानकारी  विकसित  हो  जाती  है  जो  ओऔद्योगिक  विक्रास  के  लिए  उपयोगी  रहती
 कार्यकलाप  के  क्षेत्र  संक्ष  प  में  निम्नलिखित  हैं  :---

 सामप्री-विज्ञाम

 सामग्री  के  निर्माण  और  परीक्षण  के  श्लत्र  में  विकास  कार्य  किया  गया
 है  ।  ऐसी  सामग्री  में  जरकोनियम  तथा  बेरिलियम  और  उनकी  मिश्र  धातुओं  जैसी

 कुछ  महत्वपूर्ण  सामग्रियां  शामिल  हैं  ।

 प्राइसोटोप

 कृषि  और  उद्योगों  में  आइसोटोपों  के  व्यापक  उपयोग  हैं  तथा  भौभा

 परमाण्‌  अनुसंधान  केःद्र  ने  न  केवल  प्राथमिक  आइसोटोप  विकस्तित  किए  है  अपितु
 इन  क्षेत्रों  में  उठ  आइसोटोपों  को  काम  में  लाने  के  लिए  उपकरण  और  विधियां

 भी  विकसित  किए  हैं  ।  ये  अनुसंधान  संस्थानों  और  उद्योगों  के  लिए
 उपलब्ध  भी  हैं  ।

 (॥)  उत्परिष्तो  तेयार  करता

 आयनकारी  विकिरण  की  सहायता  से  अनेक  उत्परिवर्ती  तेयार  किए  गए  हैं  ।  जिस

 झ्ास-खास  चीजों  के  उत्परिवर्ती  तैयार  किए  गए  हैं  बे  मूंगफली  अरहर  भादि

 (५)  पंत्रीकरण

 अनुसंघानकार्यों
 में  फाम  में  आने  वाले  बहुत  से  यंत्र  नियंत्रण-अभियांत्रिकी

 में हैं
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 काम  में  आने  वाले  इलेक्ट्रॉनिक  यंत्र  तथा  विश्लेषण-सेवाओं  में  काम  में  आने  वाले
 यंत्र  विकसित  किए  गए  हैं  और  सम्बन्धित  तकनीकी  जानकारी  उद्योगों  को  दी  गई

 है  ।  इस  बात  का  प्रयास  लगातार  किया  जा  रहा  है  कि  भाभा  पर  माणु  अनुसंधान
 केन्द्र  में वकसित  तकनीकी  जानकारी  उद्योगों  को  उपलब्ध  कराई  जाए  तथा  इसके
 लिए  एक  ओद्योगिकी-अंतरण  कक्ष  भी  स्थापित  किया  गया

 हथियारों  की  होड़  को  समाप्त  करने  के  लिए  बड़ी  शक्तियों  कौ  भ्रोर  से  श्ाइबांसन

 3362.  श्री  भोला  नाथ  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  ऋपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  को  सोशलिस्ट  इन्टरनेशनल  की  निशस्त्रीकरण  सलाहकार  परिषद
 द्वारा  किए  गए  प्रयासों  के  बारे  में  जानकारी  है  जो  बड़ी  शक्तियों  से  यह  आश्वासन  मांश  सही  है
 कि  हथियारों  का  अन्धाधुन्क  निर्माण  बन्द  किया  जायेगा  और  बाह्य  आस्तरिक्ष  तक  इनका  विस्तार

 नहीं
 ह

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया
 *  *

 इस  सम्बन्ध  में  बतंमान  स्थिति  क्या  है  और  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 बड़ी  शक्तियों  की  इसके  प्रति  कया  प्रतिक्रिया  और

 उक्त  मामले  में  सरकार  का  क्या  रवैया  है  !

 विदेदा  मम्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  लुक्षोंद  झ्रालम  :  से  भारत  सरकार  को

 इस  की  जानकारी  है  कि  समाञ्वादी  अन्तर्राष्ट्रीय  निरसत्री  करण  सलाहकार  परिषद  का

 एक़  प्रतिनिधि  मंडल  पिछले  महीने  मास्को  और  वाशिंगटन  गया  इस  प्रतिनिष्विमंडल  को  व्यक्त

 उदं श्य  अमरीका  और  सोबियत  संघ  के  नेताओं  से  इस  बात  की-अपील  करना  था  कि  वे  अपनी

 निरस्त्रीकरण  बातचीत  में  जो  12  मार्च  को  जनेवा  में  घुरू  हुई  ठोस  परिभाम  शोधें  ।

 मास्फो  में  प्रतिनिधिमंडल  ने  सोवियत  संघ  की  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  महा  सचिव  श्री  मिखेल

 मोर्बा  चोब  के  साथ  बातचीत  की  थी  जबकि  वाशिंगटन  में  प्रतिनिधिमंडल  ने  अमरीका  के  उप

 पति  तथा  विदेश  मंत्री  के  साथ  ब्रेठक  की  ।

 भा  सरकार  इस  प्रकार  की  किसी  भी  रचनात्मक  हल  का  स्वागत  करती  जो

 नार्भिकीय  होड़  को  रोकने  और  इसे  विपरीत  द्विशा  में  मोड़ने  तथा  बाहरी  अन्तरिक्ष  को  शांति  के वर  आअऔ॥  १२५७

 ञ्र्के  रूप  में  ने  में  सहायक  होगी  ।

 193
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 जोडियो  कंसेट  रिकार्डरों का  उत्पादन

 3363.  ओऔ  नरसिह  राव  सूर्यवंशी  :  गया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  टेलीविजन  इंडस्ट्रियलिस्ट  एसोसिएशन  ने  सरकार  से  अपील  की  है

 उन्हें  कैसेट  रिक्रा्ंट  और  प्लेयर्स  जैसे  संबद्ध  उत्पादों  का  विपणन  और  निर्माण  करने  के

 अवसर  प्रदान  किए  और  कया  उन्होंने  इन  उपकरणों  के  महत्वपूर्ण  पुोँ  आदि  अनुपलब्धता
 के  बारे  में  कहा  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  मामले  पर  विधार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  झौर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  भौर

 इलेक्ट्रालिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  से  नगर  के  आस-पास
 के  मुफस्सिल  क्षेत्रों  में  महातगर  क्षत्र  से  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  हकाहयों  के  नए
 विनिर्माताओं  को  पिक्चर  ट्यूबों  की  आपूर्ति  के  सम्बन्ध  में  मुफस्सिल  श्याम  तथा  इवेत  दूरदर्शन
 विनिर्माता  जगलूर  रोड़  कनाटक  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  संष  को  यह्‌
 सलाह  दी  गई  है  कि  थे  इस  सम्बन्ध  में  इलेक्ट्रॉनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेक्नोलॉजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन
 लिमिटेड  टी०  एण्ड  से  सम्पर्क  करें  ।

 धा्िक  स्थानों  पर  हथियार  एकड़  करने  के  सम्बन्ध  सें  कान  अंनासा

 3364.  भरी  बिलीप  सिह  सूरिया  है
 :  क्या  भह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 J
 1g झरी  विलास  मुत्त  सबार

 धामिक  स्थानों  पर  हथियार  के  एकत्र  करने  तथा  ऐसे  स्थानों  को  गेर-धामिक
 *  गतिविधियों  के  लिए  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  विधान  गया  और

 ल्‍

 यदि  तो  कंया  सरकार  पंजाब  की  घटनाओं  को  देखत्  हुए  ऐसा  कोई  विधान
 अनाने  पर  विचार  करेगी  ?

 4

 गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  राम  :  शस्त्र  1959
 भारतीय  दंड  संहिता  तथा  अन्य  अधिनियमों  के  द्विभिन्‍्त  उपबन्धों  में  ऐसे  प्रतिबन्धों  की  व्यवस्था  है  ।

 उपयुक्त  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  कोई  नया  विधान  बनाने  के  बारे
 में  विचार  नहीं  कर  रही
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 विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  को  भारत  के  बारे  में  जानकारी  देने  के  लिए
 विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिद्दनों  के  लिए  विदोष  कार्यक्रम

 ]  ०

 3365.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 भारत  में  राष्ट्रीय  एकता  को  मजबूत  करने  और  विधटनकारी  तत्वों  के  विरुद्ध  लड़ने
 के  बारे  में  किए  जा  रहे  प्रयासों  की  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  को  जानकारी  देने  और  उन्हें
 भी  इन  प्रयासों  में  शामिल  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  में  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  के

 लिए  क्या  विशेष  कार्यक्रम  त॑ंयार  किए
 हर

 (a)  क्‍या  कुछ  विदेशी  समाचार  पत्रों  में  भूठे  प्रचार  को  रोकने  हेतु  सांस्कृतिक
 और  संयुक्त  खेल-कद  प्रतिनिधि  मंडल  जल्दी-जल्दी  अमरीका  ब्निटेन  और  जर्मन  संघीय

 गणराज्य  का  दौरा  करते

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  किए  गए  इस  प्रकार  के  का  ब्यौर  क्या

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 है

 विदेशसंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुद्दीद  श्ालम  :  विदेशों  में  स्थित  हमारे

 मिशनों  को  खासतौर  प्र  द्विदायत  दी  गई  है  कि  वे  भारतीय  समुदाय  से  निकट  संपर्क  बनाए  रखें

 और  जातीय  भारतीय  रेडियो  और  टेलीविजन  कार्यक्रमों  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान

 दें  ।  1984  के  बाद  की  घटनाओं  को  देखते  हुए  अतिवादी  विघारों  वाले  व्यक्तियों  के

 प्रेरित  प्रचार  का  प्रतिकार  करने  के  लिए  एक  विशेष  अभियान  चलाया  गया  विदेश  स्थित

 हमारे  मिशनों  को  कुल  123  मास्टर  वीडियो  कंस्टस  और  40  मास्टर  आडियो  कंसेटस  भेजे

 हमारे  मिशनों  ने  इनके  कई  केसट्स  बनाए  और  भारत  की  घटनाओं  की  सही  तस्वीर  पेश  करने  के

 लिए  उनका  बड़े  पेमाने  पर  वितरण  किया  ।  इस  समय  हमारे  मिशनों  को  एक  साप्ताहिक  वीडियो

 कंसेट  भेजा  जाता  है  जिसमें  विविध  सामग्री  ओर  सांस्क्रृतिक  स्वरूप  की  रिपोर्ट  होती  हैं  ।

 भी  जातीय  टेलीविजन  मीडिया  वे  इत  कसिटों  का  व्यापक  उपयोग  करते  इसके

 धयापक  वितरण  के  लिए  मुब्रित  सामग्री  भी  भेजी  जाती  है  ।

 हाल  ही  में  विदेश  मंत्रालय  ने  यू०  अमरीका  ओर  कनाड़ा  के  जातीय  मीडिया  से  संबद्ध

 कुछ  व्यक्तियों  को  आमत्रित  किया  था  ।  अपनी  इस  यात्रा  से  उन्होंने  भारत  की  घटनाओं  की  प्रत्यक्ष

 जानकारी  प्राप्त  की  ।  भारत  की  यात्रा  पर  आए  विदेश  स्थित  भारत  मूल  के  समुदाय  के  कुछ  अन्य

 प्रतिनिधियों  को  भी  देश  के  विभिग्न  भागों  में  जाने  और  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  से  मुलाकात  करने  की
 ढ
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 सुविधा  प्रदान  की  गई  ।  इन  प्रयासों  का  केन्द्र  बिख्यु  भारत  की  राष्ट्रीय  एकता  को  मजबूत  बबाना
 और  विद्रोही  शक्तियों  का  अधिकतम  प्रतिकार  करना

 4

 और  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध

 परिषद  द्वारा  यू०  के०  और  जमंन  संघीय  गणराज्य  को  भेजे  गए  मंद्रीय

 कारों  के  प्रतिनिधिमंढलों  का  ब्यौरा  सचग्न  विवरण  में  दिया  गया  खिलाड़ी  दलों  की  यात्राओं

 के  ब्यौरे  एकन्र  किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 वर्ष  1983-84  3-84  और  85  के  दौरान  भारतीय  सा[स्क्ृतिक  संबंध  परिषद  द्वारा

 जित  यूनाइटेड  किगढम  ओर  जमंन  संघीय  गणराज्य  जाने  वाले  मंचीय

 मण्डलों  के  ब्योरे  :--

 संयुवत  राज्य  प्रमरीक्षा

 1.  उस्ताद  नासीर  जहीरुद्दीन  डागर  और  उस्ताद  वासिर  फैयजुद्दीन  डागर  ओर  उनके  दो
 दिल्‍ली  1983)  मि

 2:  निशात  खान  और  श्री  इरशाद  सितार  कलकत्ता  1983)  3)

 3.  श्री  सारंगी  वादक  और  श्री  जमीर  तबला  नई  दिल्‍ली
 1983)

 4.  श्री  वी०  जी०  जोग  श्रीमती  गिरिजा  देवी  ओर  श्री  ब्रज
 कब

 भूषण  कलकता  1983)  ब

 5.  श्री  शिव  कुमार  शर्मा  और  जाकिर  हुस॑  बम्बई  1984)

 6.  डा०  वेमपती  बिन्‍ना  सत्यम  द्वारा  निर्देशित  कुचीपुड्ी  कला  मद्रास

 1984)  ।

 .  4.  श्रीमती  अमला  झंकर  के  नेतृत्व  में  उदय  भारत  सांस्कृतिक  कलकत्ता

 1984)

 8.  पंडित  जसराज  ओर  उनके  तीन  साथी  बम्बई  1984)

 9.  अस॒द  अली  बीमा  नई  दिल्‍ली  1984)
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 लिक्षित  उत्तर  1985.

 1.  भी  पूर्णदास  बोल  और  उनके  दो  साथी  कलाकत्ता  1983)

 2  श्रीमती  कलानिधि  अभिनय  और  भारत  ताट्यम  के  नतंक  और  अध्यापक

 2  984)

 3.  .  बनारस  विश्वविद्यालय  रंगमंचीय  वाराणसी  को  5--]  यात्रा  अनुदान
 1984)

 4.  श्री  श्रीकान्त  गायक  और  उनके  दो  साथी  बम्बई  1984),

 संयुक्त  राज्य  श्रमरिका  झोर  कनाडा

 1.  श्रीमती  एस०  भारतनाट्यम  नई  दिल्ली  1983)

 2.  पद्मश्री  नामगिरिपट  ई  नादस्वरम्‌  वादक  और  उनके  चार
 1983)

 3.  पर्कशन  कर्नाटक  का  14  सदस्यीय  पकेह्दान  बंगलौर  1983)

 4.  श्री  के०  बी०  कर्नाटक  शैली  में  गायक  और  उनके  तीन  साथी
 बगलौर  1983)

 5.  केरल  कला  भेरूथुरुषी  की  क्रत्थकली  केरल

 1984)

 6.  श्री  एम०  वयलिन  वादक  और  उनके  तीन  मद्रास

 1984)

 श्रीमती  मीरा  सितार  कलकत्ता  और  श्री  फैयाज  तबला

 नई  दिल्‍ली  1984)

 ..  8.  श्रीमती  सरोजा  भारतनाटूयम  नर्तकी  और  उनके  चार  साथी
 ‘  "arg

 1984)

 9.  डॉ०  इमानी  शंकर  वीणा  नई  दिल्‍ली  और  श्री  येला  वेंकटेश्वर  राव

 मुदंग  मद्रास  1984  )

 10.  श्री  नरसिम्हाचारी  और  वसन्‍्ता  भरतनाट्यम  मद्रास  1984)

 यूसाइटेड  किगडस

 1.  12  सदस्यीय  राजस्थानो  संगोत  जोधपुर  1983)
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 2.  30  सदस्यीय  नया  थियेटर  मध्य  ब्रदेश  1983)

 3.  प्रोफे०  देबू
 ।
 चौ  ्  री  सिता  और  उनके  नई  1983)  3)

 4.  श्रीमती  सुत्रा  मुखर्जी  का  गीतांजली  अ्रह्मप्गोत  की  विशेषज्ञता  ओर  उनके  दो  साथी
 नई  1983)

 5.  कुमारी  माधवी  मोदगल्यम,-ओडिसी  नतंकी  और  उनकी  तीन  साथी  नई

 दिल्‍ली  1983)

 6.  श्री  के०  एन०  पशणिक्क  केरल  के  कत्थली  विशेषज्ञ  और  उनके  दो  सहयोगी
 1983)

 ह

 4.  श्रीमती  पी०  श्रीमती  नलिनी  श्री  पी०  क्ृुष्शन  और  श्रोमती  सहिया

 साध  स्तिव  1983)

 8.  श्री  आलोक  राय  की  11  सदस्यीय  जागरण  तई  दिल्‍ली  1984)

 9.  पंडित  उस्ताद  लतीफ  अहमद  खान  और  ज्वाला  प्रसाद  1984)

 10.  श्री  इमरान  सितार  वादक  और  उनके  दो  कलकत्ता  1984)

 11.  श्री  जयकिशन  कत्थक  और  श्री  अशोक  तबला  मई
 दिल्ली  1984)

 12.  श्री  एन०  तेपय्पा  और  उनके  पांच  साथी  कलाकार  नादश्वरम्‌  बंगलौर

 1984)

 13.  सुश्री  जयश्री  मुंडक  भारतनाट्यम  और  मोहिनीपत्त  म  नर्तकी  और  उनकी  पांच  सांथी
 कलकत्ता  )984)

 14.  सुश्री  नोर्मा  कारनेरों  पियानो  वादक  और  बम्बई  1984)

 15.  डॉ०  बी०  दोरेस्वामों  वीणा  वादक  वम्बई  ।

 डॉ०  टी०  आर०  नई  दिल्ली  ।

 डॉ०  ए०  वी०  मृदंगम  मद्रास  ।

 सुश्री  अनुराधा  वायलिन  मद्रांस  1984)

 16.  डा०  श्रीमती  कनक  कत्यकली  1984)

 17.  12  सदस्यी  य  राजस्थानी  संगीत  मंडली  सदस्यीय  बाडल  गान  मंडली

 1984)

 18.  श्री  मुस्ताक  हुसैन  बम्बई  1984)

 -  17
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 यूनाइटेड  किगडस  झोर  जमंनी  संघीय  गणराज्य

 1.  श्रीमती  भारती  भारतनाट्यम  और  मोहिनीत्म  नतंकी  उनके  छह  साथी
 नई  दिल्‍ली  1983)

 2.  उस्ताद  अमजद  सरोद  नई  दिल्ली  1983)

 3.  किन्‍नौर  का  18  सदस्यीय  किननौरी  हिमाचल  प्रदेश

 5  सदस्यीय  सूफियाना  कलाम  श्रीनगर  और  काश्मीर )

 सिक्किम  के  रूमटेक  मठ  के  लामाओ  की  12  संदस्यीय  मंढली  ।

 लेह  की  12  सदस्यीय  संगीत  एवं  नृत्य  मंडी  1984)

 4.  28  सदस्योय  सांस्कृतिक  जिसमें  शामिल  हैं

 1.  उस्ताद  मोंइनुद्दीन  बम्बई  ।

 2.  उस्साद  करीदुधीन  भोपाल  ।

 3.  श्री  विदुर  भोपाल

 4.  पंडित  सियाराम  तिवारी  और  1983)

 5.  कुमारी  मल्लिका  साराभाई  के  में  दपंण  अकादमी  मंच्रीय  अहमदाबाद
 1984)

 मूनाइटेड  क्णिटस  झोर  संयुक्त  राज्य  प्रसरिका  ह

 1.  श्रीमती  कत्थक  नर्तकी  और  उनकी  साथी  अम्बई
 1983)

 मंत्रियों  झौर  उनके  घेयक्तिक  कप्मंचारियों  हारा  सम्पत्ति  का  संचयत

 3366.  श्री  चित्त  महाता  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  ने  यह  जानने  के  लिए  कोई  तरीका  अपनाया  है  कि  क्‍या  मंत्रियों  और

 उनके  निम्री  सचिवों  वैयक्तिक  कर्सचारियों  द्वारा  संघयन  की  गई  सम्पत्ति  उनकी  वास्तविक  आय

 के  अनुपात  मैं  ठीक  नहीं  ओर

 यदि  तो  ततसम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  रामदुलारी  और  मंत्रियों  के

 लिए  आचार  संहिता  हैं  ।  इस  संहिता  के  तहत  केन्द्रीय मंत्री  के  में  कार्यभार  श्रहण  करने  से
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 जा  लीन  +  ननत-न  ४  “>>  >2।  आह  अकाल  आते  भनिजनीनसिीनानिनाान re

 तर
 वूवें  स्यक्ति  कों  अपनी  और  अपने  परिवार  के  सदस्यों  की  सम्पत्ति  और  देयताओं  के  ब्यौरे  प्रधानमंत्री
 को  बताने  होते  हैं  ।  कार्यभार  ग्रहण  करने  के  बाद  और  जब  तक  बह  इस  पद  पर  रहता  केस्त्रीय

 मंत्री  को  सम्पत्ति  औरं  देयताओं  के  विषय  में  प्रधानमंत्री  को  वार्षिक  रूप  से  31  मार्च  तक
 चोंषणा  प्रस्तुत  करनी  होती  उनके  ब्यौरों  को  बताने  की  प्रथा  नहीं  है  ।

 मंत्रियों  के निजी  सचिव/वैयक्ति  कर्मचारी  केन्द्रीय  सिविल  सेवाएं
 1964  भर  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लागू  सभान  नियमों  द्वारा  शासित  होते  इन
 नियमों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रत्येक  सरकारी  कमंचारी  को  अपनी  परिसम्पत्तियों  और  देयताओं  ,
 की  एक  विवरणी  प्रस्तुत  करनी  होती  है  |  इन  नियमों  के  अनुसार  प्रत्येक  सरकारी  कमंबारी  को

 एक  विनिरदिष्ट  कीमत  से  अधिक  की  अचल  सम्पत्ति  फी  बिक्री  और  खरीद  तथा  चल  सम्पत्ति  के

 अर्जन  तथा  विक्रय  के  के  बारे  में  सरकार  को  सूचना  देते  रहना  भी  अनिवार्य  इन
 नियमों  के  सख्ती  से  पालन  किये  जाने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  द्वारा
 उचित  नियंत्रण  रखा  जात्म

 झ्विषासी  उप  योजना  क्षत्रों  हेतु  योजनाभों  का  सुनिध्चिय  करने  के  आरे  में

 मंत्रालयों/विभाँगों  को  जारी  किये  गए  निर्देश

 3367.  भरी  गिरिधर  गोसांगा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ते  सरकार  के  मंत्रालयों  और  विभागों  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  उपयोजना  क्षेत्रों  हेतु  योजनाओं  और  कार्यक्रमों  का  सुनिश्रय  करने  और

 धनराशि  निर्धारित  करने  के  बारे  में  दिशा  निदंश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है ओर  उन  कंन्द्रीय  मंत्रालमों/विभागों  के  नाम

 क्या  हैं  जिन्होंने  उक्त  निर्देशों  का  पालन  किया

 कया  सातवीं  योजना  के  दौरान  भी  आदिवासी  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  उ्तके

 द्वारा  ऐसी  ही  प्रक्रिया  अपनाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उन  केसत्रीय  मम्त्राश्यों/विभागों  के  नाम  हैं  जिन्होंने  उन  मार्ग
 निर्देशों  के  आश्वार  पर  अनुपालन  करना  दुरू  कर  दिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  ः  जी  श्रीमान्‌  ।

 (a)  दिनांक  12  1980  को  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  ने  केस्द्रीय  मंत्रालयों  को  लिखे
 पत्र  में  उन्हें  धवर/शि  निर्धारित  करने  तथा  आदिवासी  उपयोजनाओं  को  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  उच्चित  कार्रवाई  करने  के  लिए  कहा  था  4  1981  को  गृह  सचिव  ते  चुने
 हुए  कैल्लीय  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  साथ  आदिवासी  उपयोजनाओं  के  परिभ्यय  की

 ५  109



 लिबित॑  उत्तर  11  1985

 घमराशि  निर्धारित  करने  के  कार्यक्रम  का  पुनरीक्षण  किया  ।  छठी  योजना  के  दौरान  निम्न  केन्द्रीय
 . मंत्रालयों  ने धनराशि  को  निर्धारित  किया  है  :--  {  ऐँ

 1.  कृषि  तथा  सहकारिता  मंत्रालय

 2.  वाणिज्य  मंत्रालय

 3.  संचार  मंत्रालय

 4,  शिक्षा  तथा  संस्कृति  मंत्रालय

 5.  खाद्य  तथा  आपूर्ति  मंत्रालय

 6.  स्वास्थ्य तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 *  3

 7.  भ्ौद्योगिक  विकास  मंत्रालय

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय

 9,  सिंचाई  मंत्रालय

 मंत्रालय

 13.  पुनवार्स  विभाग

 जहाबरानी  तथा  परिवहन  मंत्रालय

 14.  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  कार्य

 कर  समाज  कल्याण  मंत्रालय

 खाद्य  तथा  आपूर्ति  मं  त्रालय

 जी  श्रीमान्‌  ।

 सभी  संबंधित  मन्त्रालयों  ले  आदिवासी  उपयोजना  लिए  धनराशियों  का

 कार्य शुरू  कर  दिया  निर्षारण

 झ्रायल पामਂ की खेती के लिए झ्रण्डमान निकोबार हीपसमूह में बल भूमि का झाबंटन 3368. श्री मनो रंजन भक्त : कया प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : : क्‍या कुछ गेर-सरकारी पार्टियों ने संध राज्यक्ष अंहमान और निकोबार द्वीप समूह में आयल पामਂ की खेती के लिए वन-भूमि के आबंटन हेतु केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है ; यदि तो सरकार का इस मामले में क्या कायंबराही करने का विचार हब ना रत



 27  1907  लिखित  उत्तर

 ऐसी  पार्टियों  अथवा  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  और  कितने  क्षेत्र  की  मांग  की  गई
 :

 ॥॒

 पर्यावरण  झोर  बन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  वीर  जी

 इन  अनुरोधों  की  भूमि  की  उपलब्धता  पर्यावरणात्मक  प्रभाव  आदि  सहित

 दुष्टियों से  जांच  की  जा  रही

 जिस  दलों/कम्पनियों  से  इस  प्रकार  प्राप्त  हुए  उनके  नाम  नीचे  दिये  गंए  हैं  :--

 ऋ०  सं०  दल/कम्पनी  का  नाम  मांगा  गया  क्षेत्र

 OO  00...

 1.  हिन्दुस्तान  लीवर  बम्बई  5,000

 2.  शत्रुघन  बम्बई  * —  10,000

 3.  आयल  पाम  इंडिया  केरल  ।  5,000

 4.  शाह  वालेस  एण्ड  कलकत्ता  20,000

 5.  टी०  जी०  एल०  कुरनूल  10,000

 6.  टोपनदास  आयल  इंडस्ट्रीज  प्राइवेट

 ,  कुरनूल  10,000

 7,  एजिस  कंमिकल्स  इंडस्ट्रीज  लि०  वम्बई  .  आंकड़ों  का  उल्लेख

 नहीं  किया  गया

 8.  राम  बहादुर  ठाकुर  प्राइवेट

 कोचीन  10,000  0,000

 कर्नाटक  सें  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 3369.  हरी  बो०  बी०  देसाई  :  कया  योज्षमा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  कार्यास्वित  करने

 में  कर्माटक का  वां  स्थान था  ;

 कया वर्ष में यह वें स्थान पर था तथा इसका औसतन कार्यनिष्पादन निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 70 से 80 प्रतिशत के बीच था ; और
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 वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  में  कार्यक्रम  के  कोर्यास्वयन  के  सम्बन्ध  में  इसकी
 क्‍या  स्थिति है  ?

 योणना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  के०  झ्रार०  :  हां  ।

 ॥  हां  ।

 वर्ष  1984-85  के  लिए  जानकारी  1985  तक  अर्थात्‌  .11  महीनों  के

 लिए  उपलब्ध  हस  अवधि  में  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  सभी  राज्यों  में  कर्नाटक  का

 स्‍थान  छठा

 -  बानिको  के  सम्ब्ध  सें  योजना  प्रायोग  हारा  गठित  कार्यदल

 3370.  श्री  बी०  थो०  बैसाई  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  वानिकी  के  सम्बन्ध  में  एक  कार्यक्रम  का  गठन  किया  था

 जिसने  वानिकी  नया  रूप  देने  हेत  7000  क  रोड  रुपये  के  परिव्यय  की  सिफारिश
 परिव्यय

 परिव्यय  निर्धारित
 ु

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  वानिकी  के  लिए  कुल  कितना
 नि

 ॥

 किया  गया  था  ;

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  उप्तमें  से  कितनी  घनरादि  खर्चघ.की
 और  ,

 योजना  आयोग  के  कार्यदल  ने  अन्य  क्या  सिफारिशे  की  थीं  ?.

 पर्यावरण  झोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  वोर  जी  हां  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वानिकी  के  लिए  निर्धारित  कुछ  परिव्यय  692.49

 करोड़  रुपए

 अर्थात्‌  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  चौथे  वर्ष  तक  करोड़  रुपए

 खर्च  रिए  जा  चुके  के  लिए  जो  कि  योजना  का  अ'तिम  वर्ष  है  236.00  करोड़

 झूपए  का  परिष्यय  था|
 ह

 योजना  आयोग  ने  अन्तिम  राय  नहीं  दी  है  ।

 कोलार  सिंचाई  झोर  जल  पूर्ति  योजना  के  लिए  बन  भूमि  का  हस्तांतरण

 भ्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  कया  प्रधात्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 20  1907  लिखितਂ  कसर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  को  उसको  कोलोर  सिंचाई  और  जलपूर्ति  बोजगय

 के  लिए  वन  भूमि  का  हस्तांतरण  कर  दिया  है  ;  और  ह
 *

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कठिनाईयों  का  सामना  के  रना  पड़  है  ॥॒

 पर्यावरण  प्लोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :

 केन्द्रीय  पर्यावरण  विभाग  से  पर्यावरणात्मक  दृष्टि  से  परियोजना  की  मंजूरी  के
 साथ  एक  संशोधित  प्रस्ताव  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  4.12.84  को  प्राप्त  हुआ  वन

 1980  के  तहठ  इस  मंज्री  पर  विचार  किया  जा  रहा

 फुलबतो  जिले  में.सामाजिक  बानिकोी  योजमा

 3372.  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बत।/ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  फुलबनी  जिले  में  सामाजिक  वानिकी  योजना  किस  वर्ष  शुरू  की  गई

 उस  जिले  में  यह  योजना  शुरू  कर  ने  का  कया  प्रयोजन  है  ;

 उत्ष  योजना  के  कार्यान्वयन  से  अब  तक  कौत-कौन  से  विभिन्‍न  कार्य  छुरू  किए  गए

 ग
 ९

 पर्यावरण  झौर॑  वन  मंत्रासंय  में  राज्य  मंत्री  वीर  :  से  ग्रामीण  इंधन

 ब॒क्षारोपण  सहित  सामाजिक  वानिकौ  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  उड़ीसा  राज्य  के  फुलबनी
 जिले  में  नहीं  चल  रही  है  ।

 फुलबनी  जिले  में  राज्य  सामाजिक  वानिकी  जनाओं  के  ब्योरे  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से

 ऋष्त  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 टी०  बी०  संठों  का  निर्माण

 क्‍

 3373,  झली  दलीप  सिंह  मूरिया  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 उन  राज्यों के  नाम  कया  हैं  जहां  पर  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  की  सहायता  से  ढी०

 बी०  सेटों  का  निर्माण  करने  वाले  कारक्षाने  स्थापित  किए  गए

 उक्त  कारखानों में  निर्मित  टी०  वी०  सेटों  के  मूल्य  क्या
 और  ह

 क्‍या  सरकार  रंगीन  टी०  बी०  सेटों  के  ऊंचे  दामों  को  ध्यान  में  रखते हुए  राष्ट्रीय  लधु

 113
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 ग

 न

 उद्योग  निगम  से  कहेगी  कि  वह  लघु  उद्यमियों  से  ही  अधिकतम  संख्या  में  टी०  वी०  सेटों  का  निर्माण
 करने  हेतु  उन्हें  अपने  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  दे  ?

 न

 विज्ञान  झ्ौर  प्रोद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  ध्म्तरिक्ष  भौर

 इलेक्ट्रालिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  बो०  :  किसी  भी  राज्य  में  कोई
 पी  दूरदशंन  विनिर्माण  इकाइयां  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  शिगम  की  सहायता  से  स्थापित  नहीं
 की  गई

 और  प्रश्न  उत्परूा  ही  नहीं  होते  ।

 संकेनिकल  झौर  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  के  सूल्य

 [  प्रणुवाव ]

 3374  एन०  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  मेकेनिकल  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  के  मूल्यों  में  बहुत  अधिक  अन्तर

 क्या  येह  अन्तर  जापान  और  हांगकांग  से  सस्ती  और  घटिया  किस्म  की  हलेक्टॉनिक

 डिजिटल  घड़ियों  की  तस्करी  होने  के  कारण  हैं

 यदि  तो  सरकार  ने  बड़े  पैमाने  पर  देश  में  कम  कीमत  की  इलेट्रॉनिक  घड़ियों  के

 उत्पादन  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हैं  अथवा  कराने  का  विचार  और  .

 (a)  ऐसी  कम  कीमत  की  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  को  किस  कीमत  पर  बिक्री  के  लिए
 लब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  श्रौर  प्रौ्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  प्रम्तरिक्ष  झोर

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वोी०  :  हां  ।

 मूल्यों  में  जो  अन्तर  है  उसका  मुख्य  कारण  अंकीय  इलेक्ट्रॉमिक  घड़ियों  के
 क्षंत्र  में  हो

 रही  प्रौद्योगिकीय  प्रगति

 कम  कीमत  वाली  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  के  उत्पादन  तथा  उनकी  बिक्री  के

 संबंध  में  सरकार  की  नीति  की  घोषणा  से  सम्बन्धित  नीति  पर  एकीकृत  उपायਂ  के

 एक  अंग  के  रूप  में  दिनांक  2।  1985  को  संसद  में  पहले  ही  कर  दी  जा  चुकी

 )  कम  कीमत  वाली  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  का  वास्तविक  मूल्य  कितना

 बताना  कठिन  मूल्यों  को
 कम  करने के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ओर  सरकार  आशा  करती है  कि

 '
 बह  अपने  प्रयासों  में  सफल
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 राज्यों  का  पुर्नंगठन

 3375.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  गृह  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 कया  सरकार  का  ध्यान  6  1985  के  टाइम्स  में  फ्रैंस  लुक
 आन  स्टेट्स  रिआग्गेनाइजेशनਂ  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  कया  उनके  मंत्रालय  में  इसका  अध्ययन  किया  हैं  और  _  उसके  क्‍या
 परिणाम  निकले

 े  क्या  देश  को  पांच  प्रशासनिक  क्षेत्रों  में  बांटने  की  योजना  के  बारे  में  उनके  मंत्रासय
 में  अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तों  तत्संबंधी  ब्योरे  क्या  ?  हु

 है  «
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  वुलारी  :  सरकार  ने  सम्बन्धित

 समाक्षार  देखा

 किसी  रज्य  के  पुर्नंगठन  का  कोंई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 और  प्रशासनिक  दृष्टि  से  देश  का  क्षेत्रों  मे ंविभाजन  करने  की  वांछनीयता  या

 इसे  अपनाने  पर  विचार  करना  विकास  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालयों  का

 काये  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  इलेक्ट्रोंनिक  यूनिटों  की  स्पापता

 3376.  श्री  प्रमल  बत्त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  कोरवा  और  हरियाणा  में  पंचकुला  में

 इट्रॉनिक  यूनिट  लगाने  का  निर्णय  किया  है  ओर  पश्चिम  बंगाल  में  इलेक्ट्रॉनिक  यूनिट  लगाने  की
 पश्थिम  बंगाल  सरकार  की  मांग  को  छुकरा  दिया  और

 सरकाप  द्वारा  राज्य  सरकार  की  वित्तीत  रूप  से  सहायता  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  जबकि  डब्ल्यू०  बी०  ई०  आई०  डी०  सी०  ने  अपने  आप  पश्चिम  बं  गाल  में  रीधान  नगर
 हें  उपरोक्त  एकक  की  स्थापना  करने  के  लिए  पहल  की  है  ?

 विज्ञान  श्रोर  प्रौधोगिकी  मंत्रा  लय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  ध्रन्तरि क्ष  शोर

 इलेक्ट्रोंनिको  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  थो०  :  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स
 लिमिटेड  तथा  भारत  इलेक्ट्रॉनिकी  लिमिटेड  की  इलेक्ट्रॉनिकी  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए  विभिन्‍न
 राज्य  सरकारों

 से  प्राप्त  हुए  जिनमें  पश्चिम  बंगाल  सरकार  भी  शामिल  ।
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 विभिन्‍न  तत्यों  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  अंततः  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  की  एक  इकाई
 कोरवा  में  तथा  भारत

 इलेक्ट्रॉनिकी  लिमिटेड  की  दो  नई  इकाइयां  उत्तर  प्रदेश  के  गड़वाल  में  और
 हरियाणा के  पंचकुला  में  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  हैं

 ‘

 इलेक्ट्रॉनिक  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  स्तरीय  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  निगमों

 को  संहायता  प्रदान  करने  के  संबंध  में  सरकार  की  कोई  वित्तीय  योजना  है  ।

 राष्ट्रीय  बैल  संस्थान  द्वारा  प्रशिक्षित  किए  गए  कोच
 ॥]

 .

 3377.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  युवा  कार्य  झौर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  खेल  संस्थान  द्वारा  देश  में  कितने  व्यक्तियों  कों  अब  तक  कोचों  के  रूप  में

 प्रशिक्षित  किया  गया

 कया  विभिन्‍न
 खेल  संठगनों  द्वारा  इन  प्रशिक्षित  कोचों  की  सेवाओं  का  उपयोग  किम्स

 जा  रहा  ओर

 इन  प्रशिक्षित  कोचों  को  अच्छा  पारिश्रमिक  और  सुविधाये  देने  के  लिए  क्या  कदम

 छठाते का  विचार  है  ?

 युथा  कार्य  ध्लोर  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ध्रार  ०  के०  :  6,267

 हां  ।  |

 आशा  है  कि  नियोक्‍्तता  खेल  संगठन  ऐसे  कदम  नेताजी  सुमाष  राष्ट्रीय  खेल

 पंस्‍्यान  द्वारा  नियुक्त  प्रशिक्षकों  को  पहले  से  ही  अच्छा  पारिश्रमिक  दिया  जाता  है  और  उन्हें

 सांस्थानिक  भी  उपलब्ध  करोई  है  ।
 ह

 भौर  तीय  छेल  प्राधिकरण  का  खेलों  के  शीर्ष  सिकाय  के  रूप  में  कार्यकरण

 )

 3378,  श्री  हुरोश  रावत  :  क्या  युवा  कार्य  भ्ौर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  भारतीय  श्लेल  प्राधिकरण  को  देश  के  सभी  खेल  संगठनों  को  दिशा-मिर्देश  देसे  बाले

 शीर्ष  निकाय  के  रूप  में  कार्य  करने  को  कहा  है
 ?

 |
 युवा  कार्य  ौर  सेल  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  झार  ०  के०  जमचमा  :  भारतीय

 हैल  प्राधिकरण  से  आवश्यकता  पढ़ने  पर  अन्य  छ्लेल  संगठनों  के  सहयोग  से  कार्य  करने की
 जाशा
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 उत्तर  प्रदेज्ष  में  कर्शा  बेकल्पिक  श्रोतों  के विकास  हेतु  केरतीय  धनराशि

 ]
 3379.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  कौ

 सरकार  इसकी  ऊर्जा  आवश्यकताओं  और  वहां  के  बंकल्पिक  स्रोतों  के  विकास  के  महत्व
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दिये  जाने  का
 विचार  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  श्र  तरिक्ष
 धौर  इलेक्ट्रामिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  उत्तर  प्रदेश  में  ऊर्जा  के
 बैंकल्पिक  स्रोतों  के  उपयोग  को  बढ़ाने  बायो  गैस  उन्नत  प्रकार  के  चूल्हों  के  कार्यक्रम
 भ्रौर  सौर  ऊर्जा  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  राज्य  सरकारों  और  ब्राभ  विकास
 विभाग  एवं  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विकास  एजेस्तप्रियों  द्वारा  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  इसमें
 स्तैच्छिक  एजेंसियां  भी  शामिल  अपाशंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  की  वर्ष  1985-86  की
 वाधिक  योजना  के  लिए  अभी  हाल  ही  में  90.00  करोड़  रुपये  की  राशि  मंजूर  हुई  उत्तर
 प्रदेश  सहित  अन्य  राज्य  सरवारों  के  हिस्से  का  स्रोतों  की  समस्त  उपलब्धता  को

 दृष्टि  में  रखकर  ही  वर्ष  198  4-85  के  निष्पादन  के  आधार  पर  किया
 हु

 जयपुर  हवाई  भडड़े  पर  विदेशी  पर्यटकों  को  सामान  का  विवरण
 t

 ५३8  हि  ) 3381.
 हि  विष्णु  Serer  सु  >  :  क्या  पर्यटन  झोर  सागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 है

 कृपा  फरेंगे  कि  :  ५»

 कया  इंडियन  के  विमानों  में  देश  के  अन्य  भागों  की  यात्रा  करने  के  बाद

 जयपुर  हवाई  अड्डे  पर  उतरने  वाले  विदेक्षी  पयंटकों  को  हवाई  अड्डे  पर  उनका  अपना  सामान
 समय  पर  नहीं  दिया  जाता

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  शिकावत  मिली

 यदि  तो  विभाग  विदेशी  पर्यटकों  को  उनकी  तत्काल  आवश्यकताएं  पूरी  करने  हेतु
 -  कोई  वित्तीय  सहायता  देता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और रईढ

 (2)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वर्यटन  और  सागर  बिमानन  संजञासय  में  राज्य  मंत्री  प्रशोक  :

 महीं  ।  शयापि  कुछ  मामलों  सामान  गलत  बला  गया  था  और  बेर  से  सुपुर्द  किया  गया  था  ।
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 और  हां  ।  रात्रि  किट  जैसी  तात्कालिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  यात्रियों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  -

 उपयूक्त  भाग  और  के  उत्तर  को  दृष्टि  में  रखते  प्रश्न  उंत्पन्त
 नहीं  होता  ।

 विरल  मृदा  खनिजों  से  माल  तेयार  करने  वालो  फेक्टिरियां

 3382.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  क्षेत्रों  में  जिन्हें  औद्योगिक  दृष्टि से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  रखा
 गया  वहां  उपलब्ध  विरल  मृदा  खनिजों  से  तयार  माल  बनाने  रे  लिए  फैक्टिरियां
 लगाने  का  है  ;  और

 |

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रोद्योगिकी  म  त्रालय  तथा  महासागर  पर  माणु  श्र  तरिक्ष  झ्ौर
 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मत्री  शिवराज  बी०  :

 (  उपलब्ध  विरल  मुदा
 खनिजों  से  तैयार  माल  के  उत्पादन  के  लिए  मौजूदा  फैक्टरियों  के अलावा  कोई  और  फैक्टरियां  लगाने
 का  कोई  भी  प्रस्ताव  इस  समय  विचा  राधीन  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 कलकत्ता  सें  कम्प्यूटर  केरव्र

 3383.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंक्षी  :  कया  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कलकत्ता  में  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  एक  कम्प्यूटर  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई ।  पृ
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  सथा  महासागर  परंमाणु  ऊर्जा  प्न्तरिक्ष  झौर

 इक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  राज्य  संत्री  बो०  :  ओर  जी  सरकार
 '  मे  कलकत्ता  के  क्षंत्रीय  वम्प्यूटर  केन्द्र  की  बी०  6700  कम्प्यूटर  प्रणाली  के  स्थान  पर  दूसरी

 प्रणाली  उपलब्ध  कराने  के  लिए  निर्णय  किया  इलेक्ट्रॉनिक  बिभाग  के  अन्तर्गत  एम०
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 सी०  लिमिटेड  नामक  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम  इन्डोनेट  परियोजना के  अन्तगंत  कलकत्ता
 में  एक  क्षेत्रीय  केन्द्र  स्थापित  कर  रहा  है  जिसके  वाणिज्यिक  ओद्योगिक  अमुप्रयोग  की

 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  राष्ट्रव्यापी  कम्प्पूटर  नेटबर्क  के  एक  अभिन्न  अंग
 के  रूप  राष्टीय  सचना-विज्ञान  केन्द्र  सरकारी  १स्प्यूटरीकरण  के  लिए  कलकत्ता  में  एक  मझौले

 आकार  का  कम्प्यूटर  प्रतिष्ठापित
 ह  ः

 उपर्युक्त  तीनों  प्रेस्ताव  क्रियान्वयन  के  विभिन्न  बरणों  में

 कलकत्ता  में  ठहरे  विमानों  को  चलाने  के  लिए  दिल्ली  निवासो
 विसान  चालकों  पर  होने  वाला  व्यय  हैं

 3384,  श्रौ  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  पर्यटन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइन्स  के  बिमानों  का  शड्डा  कलकत्ता में

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  से  विमान  चालकों  को  लाये  बिना  उन्हें  प्राडं  होटल
 में  ठहराये  बिना  कलकत्ता  में  सम्पूर्ण  उड़ात  चलाने  हेतु  विमान  चालकों  की  कोई  फमी

 और

 दिल्ली  विमान  बालकों  को  ग्रांड  कलकत्ता  में  ठहराने  पर  बर्ष  1982,  1983

 ओर  1984  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  संदालय  में  राज्य  मम्त्री  भ्रशोफक  2  ;

 न  -

 हां  ।

 अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई
 ह

 ज्
 व्यय  .

 17

 +||||"्प्र्र्र्
 श

 1983  7.00

 1984  ह  11.29
 ह

 शायन  कला  सें  राष्ट्रीय  पुरस्कार
 1

 “.3385.  भी  प्रिय  दास  सुंशी  :  क्या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  गायन  और,संगीत  कलाओं  में  साहित्य  अकादमी  थुरस्कारों  की  भांति  ही
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 राष्ट्रीय  पुरस्कार  के  शुरू  करने  का  विचार  कर  रहा  रहा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारत  के  साहित्य  और  गौरव  के  परिरक्षण  तथा  उनको
 लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  साहित्य  भाषाओं  में  सर्वोत्कृष्ट  पुरस्कार  को  टैगोर

 संगीत  में  उस्ताद  खान  पुरस्कारਂ  ओर  गायन  में  तानसेनਂ  का  नाम  देने

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कार्मिक  ओर  प्रशासानिक  सुधार  झौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  के०  पी०  सिंहु
 :  से  संगीत  नाटंक  अकादमी

 केन्द्रीय  सरकार  से  पूर्णरूप  से  वित्त  पोषित  एक  स्वायत्त  निकाय  है  तथा  वाद्य  संगीत  सहित
 निष्पपादन  कलाओं  के  विभिनन  क्षत्रों  में  उत्कृष्ठता  के  लिए  पुरस्कार  प्रदान  करती  ये  पुरस्कार

 -  पुरस्कारोंਂ  के  नाम  से  जाने  जाते  साहित्य  अकादमी  द्वारा  विभिन्‍न  भारतीय  भाषाओं
 में  साहित्य  में  उत्क्ृष्टता  के  दिये  गये  अकादमी  वारधिक  पुरस्कारों  के  तदनुरूप  हैਂ  ।
 ये  दोनों  पुरस्कार  जिन्हें  वर्ष  1955  में  आरम्भ  किया  प्राप्तकर्ता  को  प्रदान  करने  के  लिए
 इन्हें  अखिल  भारतीय  मान्यता  प्राप्त  इन  पुरस्कारों  का  पुन:नामकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 कीटनाशो  तथा  शाकनाशी  वबाों  के  कारण  प्रदूषण

 3386.  झली  बसवारी  लाल  पुरोहित  :  बया  प्रधान  भनन्‍्त्रो  वैह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकरी  है  क्रि  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के

 कीटनाशी  तथा  शाकनाशी  दवाओं  के  अत्याधिक  उपयोग  के  कारण  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जल

 तथा  खाश्म  प्रदूषण  समस्या  में  अत्यधिक  बृद्धि  हो  रही  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार  किया

 वर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वीर  :  रिपोर्ट  मिली  है  कि  कुछ  क्षेत्रों
 में  कीटनाशकों  एवं  के  अंधाघुंध  प्रयोग  से  खाद्य  एवं  जल  में  प्रदूषण  हुआ  बहरहाल
 छाद  के  प्रयोग  से  मिट्टी/पलीय  जल  में  प्रदूषण  होने  की  रिपोर्ट  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 कीटनाछकों  के  विषले  प्रभाव  से  पर्यावरण  सभी  कीटनाशकों  में  अ

 .  विक्रय  अथवा  उपयोग  को  क्रीटनाशक  1968  के  अच्तगंत  पंजीकृत  करके

 सुनिश्चि  कीगे  जाती  इस  अधिनियम  के  तहत  गठित  पंजीकरण  खुद  की  संतुष्टि  के

 बाद  ही  पंजीकरण  की  स्वीकृति  देती  है  कि  जानवरों  तथा  पर्यावरण  लिए  प्रायः

 हानिकारक  नहीं  कई  वर्षो  के  उपयोग  के  कुछ  पर्यावरणीय  असर  देखें  गये

 कीटाना  शक  अधिनियम  के  त  एक  कॉौटनाशक  प्रयावरण  प्रदूषण  प  शेदायी  समिति  का  गठन
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 किया गया जो समय-समय पर प्रदूषण की हालात का धुनरीक्षण करती रहतो इसके फलस्वरूप देश कौटनाशी दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ का प्रयोग सीमित कर दिया गया हाल ही में कृषि मन्‍्त्रालय द्वारा नए विकल्पों अथवा उपलब्ध दृष्टिकोणों के संदर्भ में कुछ स्थाई कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग पुनरीक्षा के लिए समिति गठित की गई है । भारतीय कषि अनुसंधान परिषद तथा पर्यावरण विभांग ने सब्जियों आदि में विभिन्‍न कीटनाशियों अवशेषों के मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम आरम्भ किए भारतीय कर्मघ अनुसंधान परिषद वंज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान कृषि तथा गंर कृषि विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभ!ग तथा पर्यावरण विभाग स्थायी कीटनाशी दवाइयों के सुरक्षित दृष्टिकोणों या विकल्पों को विकसित करने में लगे हैं । केरल में वन भूमि में सोगों को बसाने के लिए केरट्रीय कानून 4387. श्री के० भोहम वास : क्या प्रधान मंत्रो यह बताने की कृपा करेगे केरल सरकार को कुछ केन्द्रीय कानूनों के कारण केरल की वन भूमि के कुछ भागों वहां के निवासियों के वेधघानिक के हितों को मान्यता देने में कठिनाईपों का सामना करना रहा कया उक्त तथ्य को केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया गया और यदि तो केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कायंगाही की गई है ? पर्यावरण झोर वन मंत्रालय में राध्ष्य मम्त्रो बोर : से केरल के वन क्षेत्रों में बैयक्तिक तौर पर बसाने के लिए कोई केरंद्रीय कानन नहीं बनाया गया बन ) के उपबंधों के तहत वन भूमि को गेर-वन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने संबंधी आदेश किसी राज्य सरकार द्वारा पारित किए जाने से पहले केन्द्रीय सरकार का पूर्व कति लेना आवश्यक वन भूमि में बसाए जाने के बारे में केरल का कोई मामला केख््रीय सरकार के पास लम्बित नहीं है । हिन्द महासागर के तल में धातुप्तों का सब क्षण प्लोर निकासी ह भरी के० मोहन दास : क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि : क्या हिन्द महासागर के तल में विभिन्‍न धातुओं की मात्रा का कोई अनुमान लगाषा गया यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ु कया इन धातुओं के सर्वेक्षण और उन्हें निकालने को काई याजना
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 क्‍या  भारत  में  इस  संबंध  में  अपेक्षित  प्रोद्योगिकी  विशेषशता  उपलब्ध  और
 है

 यदि  तो  क्या  अन्य  देशों  की  सहायता  मांगी  है  और  अब  तक  की  गबेषणा

 भर  भिष्कषंण  के  क्या  परिणाम  रहे  -

 हु  विज्ञान  भोर  प्रौद्चोगिको  सन्‍्भालय  तथा  सहासागर  परमाणु  श्नतरिक्ष

 झौर  इलंवट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  भन्त्रो  शिषराज  वीौ०  और  जी
 महीं  श्रीमान  |  हिन्द  महासागर  का  समुद्र-तल  बहुत  विस्तृत  है और  इसमें  विद्यमान

 विभिन्‍न  खनिजों  अथवा  धातुओं  की  मात्रा  का  सही  अनुमान  लगाना  कठिन  है  ।  राष्ट्रीय

 समुद्र  विज्ञान  गोआ  ओर  अन्य  संस्थाओं  द्वारा  महाद्वीपीय  शेल्फ  और  समुद्र  ज॑से  चुने

 हुए  क्षेत्रों  में  विस्तृत  संर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  सर्वेक्षण  के  परिणाम  अत्यन्त  आशरांप्रद

 जी  श्रीमात  |  कई  कच्ची  धातुओं  के  भण्डारों  से  धातुएं  निकाली  जा  रही

 उदाहरणार्थ  प्लेसर  भण्डारों  के  रूप  में  प्राप्त  रूटाइल  और  जिरकॉन

 खनिजों  से  थोरियम  आदि  निकाले  जा  रहे  हैं  ।

 गहरे  समुद्र  में  सब  से  आशाजनक  भण्डार  बहुधात्विक  पिण्डों  के  हैं  |  पिष्डों
 में  तीन  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  घातुएं  अर्थात्‌  निकल  और  कोबाल्ट  प्रयोगशाला  पैमाने  पर

 जिकाली  गई  इसे  प्रयोगिकीय  पैमाने  पर  विकसित  करने  के  प्रयास  जारी  हैं  4

 जी
 श्रीमान  ।  भारत  में  अपेक्षित  प्रौद्योगिक  विशेषज्ञता  है  जिसे  और

 आगे  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 समुद्री  सर्वेक्षण  और  धातुओं  की  निष्कर्षण  के  क्षेत्र
 में  अब

 तक  किसी  अन्य  देश  से

 कोई  सहायता  नहीं  मांगी  गई

 _  कार्यालय  संबंधी  प्राधुनिक  मशीनों  भ्रौर  उपकरणों  की  ध्यवह्ारिता  की  जांच  के
 *

 लिए  गठित  सम्तिति  की  रिपोर्ट

 3389.  श्री  के०  राममू्ति  )
 का  े  >:  क्या  प्रधान  मम्न्री  बताने श्री  बोौ०  सोमना  ड्रीसवराव  राव  /

 प्रघान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 नै

 करेंगे  कि  :
 बहा

 मंत्रालयों/विभागों  में  कार्यालय  सम्बन्धी  आधुनिक  मशीनों  और  उपकरणों  का  प्रयोग

 शुरू  करने  की  व्यवहारिता  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  उक्त  रिपोर्ट  में  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  क्या  और

 432  वि
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 उन  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यदाही  की  गई  है  ?

 कारमिक  झौर  प्रशासनिक  सुधार  धोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह  :  से  समिति  ने  अपनी
 को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  समिति  के  कहने  पर  उपथोग  में  लाए  जा  रहे  कार्यालयी

 नकरों  और  मशीनों  का  पता  लगाने  तथा  और  आगे  आधुनिकी  रण  की  सम्भाव्यता  कीं  जांच
 करने  के  लिए  चुनिन्दा  मंत्रालयों/विभागों  में  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।  हु  त

 प्रबन्धकीय  पभ्रध्ययनगों  को  सिफारिशों  की  क्रियान्विति

 3390,  भरी  के०  रामभूतति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विंभाग  द्वारा  ब्ष  19  के  दोरान

 शुरू  किए  गए  27  प्रबन्धकीय  अध्ययन  पूरे  हो  गये
 रु

 यदि  तो  उक्त  प्रबन्धकीय  अष्ययनों  में
 की  गई  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की

 गई
 '  ि

 क्‍या  कामिक  ओर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  1983-84  में  पुरे  किए
 गये  18  प्रबंधकीय  अध्यनों  में  की  गई  महृश्वपूर्ण  सिफारिशों  को  विभिन्‍न  संबंधित

 विभागों  द्वारा  क्रिया  न्विल  किया  गया  और

 )  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 कार्मिक  शोर  प्रशासनिक  सुघार  तथा  लोक  शिकायत  झौर  पंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  के०  पी०  सिंह  :  ओर  प्रत्येक  अध्ययन  की
 स्थिति  दशनि  बाला  विवरण  एक  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  में  रक्षा  गया  देशिए
 संब्या  एल०  टी०  1084/85] ]  के

 और  अध्ययन  रिपोर्टों  में  दी गई  सिफारिशों  पर  शीघ्र  निर्णय  लेने  के  लिए
 संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  को  अधिकार  प्राप्त  समितियों  का  गठन  करना  होता  है  भौर  की  थईਂ

 रंवाई  पर  निगाह

 कण

 काम  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  दिभाग  का  होता
 रिपोर्टों  में  गई

 हे

 से  सम्बन्धित  कार्रवाई  और  कार्यान्वयन  में  हुई  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  विवरण  दी  गई  [  ग्रन्यालय  में  रला  गया  ।  वेलिए  संदपा  एन०  टी०
 *

 1084/85]  ]

 धलिल  भारतोय/केसरीय  ग्रप  ”  सेबाप्रों  में  भ्रमुतुचित  धनुशूचित
 जनजातियों  के  प्रघिकारियों  का  प्रतिनिधित्व

 3391.  भरी  के०  शामगूति  :  क्या  प्रधान  भम्जी  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :
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 कमीज  / टली  ॥ा्छ्व क्‍या  अखिल  भारतीय/केन्द्रीय  प्र  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  के
 कारियों  का  प्रतिनिधित्व  सम्बन्धी  अध्ययन  और  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  सरकारी  उपक्रमों
 विश्वविद्यालयों  और  स्वायत्त  संगठनों  में  वैज्ञानिकों  के  स्थानान्तरण  को  सुचारू  बनाने  सम्बन्धी
 उपायों  के  बारे  में  किया  जाने  वाला  अध्ययन  पूरा  हो  चुका  और

 यदि  तो  इन  अध्ययनों  से  क्‍या  बातें  सामने  आई  ?
 .

 कामिक  शोर
 *

 प्रशासनिक  सुधार  शोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय
 लंबा  संस्कृति  विभाग  में  राज्यमंत्री  के०  पी०  सिंह  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोणाक  मदिर  के  हद  को  सुन्दर  बनाना

 3392.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  प्रातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  आरम्भ  किए  गए  कोणार्क  मन्दिर  के  इदं-गिर्द  स्थल  को

 सुन्दर  बनाने  ओर  प्राकृतिक  भू-छटा  का  सृजन  करने  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 कामिक  झौर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  के०  पो०  सिह  :  कोणार्क  मन्दिर  परिसर  की  7  एकड़
 में  घास  के  फूलों  की  क्‍्यारियां  और  भाड़ियों  के  पोषे  लगाकर  उसे  सुन्दर  बनाया  जा

 रहा  मन्दिर  के  इ॒र्द-गिदं  की  26  एकड़  मूमि  में  प्राकृतिक  मू-छटा  का  सृजन  करने  का  कार्य  शुरू
 करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 न  ०  संरक्षित  स्मारक

 3393.  श्रमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  और  संध  शासित  प्रदेशों  में  उन  स्मारकों  की  संछ्या  कितनी  है  जिन्हें

 क्ैन्द्र  का  संरक्षण  प्राप्त

 (=)  उन  पुरातत्व  मण्डलों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  इन  स्मारकों  की  देखभाल  कर  रहे

 और

 इन  स्मारकों  के  उचित  संरक्षण  के  लिए  विभिस्न  पुरातत्व  मंडलों  को  क्या  माग्गं-निदेश

 दिये  गये  हैं  ?  '  ह

 कामिक  धौर  प्रशक्षिण  सुधार  श्र  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह  !  (१)  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों

 श्र  स्वज्नों की  कुल  संब्या

 ह
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 पुरातत्व  मण्डलों  के  नाम  इस  प्रकार  है  :---

 1.  आगरा  आगरा

 2.  औरंगाबाद  ओरंगाबाद  ,

 3.  बंगलौर

 4.  भोपाक्ष  भोपाल

 5.  भुवनेश्वर  भुवनेश्वर  ..

 6.  कलकत्ता  कलकत्ता

 '7,  चण्डीगढ़  चण्डीगढ़

 8.  दिल्‍ली  नई  दिल्‍ली  «

 9.  गौहाटी  गोहाटी

 10.  हैदराबाद  हैदराबाद

 11.  जयपुर  जयपुर

 12.  मद्रास  मद्रास

 13.  पटना  पटना

 14.  श्रीनगर
 श्रीनगर

 15.  बड़ोदरा  बड़ोदरा  रा
 का

 स्मारकों  का  परिरक्षण  और  संरक्षण  नियम-पुस्तिका  में  उल्लिखित

 बुसतत्व  सम्बन्धी  नियमों  के  अनुसार  जाता  है  ।

 सिचाई  झोर  विद्युत  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलस्य
 7

 3394.  भीमती  जयम्ती  पटतायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्हें  यह  पता  है  कि  नई  सिंचाई  और  विद्यू,त  परियोज  नोओं  के  लिए  बनों  को

 हटाने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  की  मंजूरी  में  विलम्ब  होने  के  कारण  उक्त  परियोजनाओं  के  कार्यास्वयन  में

 देरी  हो  रही

 उड़ीसा  से  इस  आशय  के  अब  तक  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ओर  केन्द्रीय

 शरकार  ने  कितने  प्रस्तावो ंको  मंजूरी  दी  और
 और

 धय
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 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  -

 पर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  वीर  :  बिजली

 तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  निपटाने के  लिए  प्राथमिकता  के

 क्षाह्ार  पर  सभी  प्रयास  किए  जाते  इस  प्रयोजन  के  लिए  विस्तृत  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  तैयार  किए

 प्षू
 आमतौर  केन्द्रीय  स्तर  पर  विलम्ब  नहीं  होता

 हे

 और  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  सिंचाई  तथा  बिजली  परिश्लोजनाओं से  सम्बन्धित
 क  प्राप्त  सभी  14  प्रस्ताच  निपटा  दिए  गए  हैं  ।

 भौतिकी  भुवनेश्वर  में  केरद्रीय  सहायता

 3395.  श्रोमतीਂ  जपरती  पटनायक  :  कया  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मै
 क्या  भौतिक  मुबनेश्वर  को  अनुसंघान  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 मंचूर  की  गई

 यदि  984-85  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  संस्थान  कितनी  राशि  मंजूर  की

 उपरोक्त  बर्ष  में  कितनी  अनुसंधान  परियोजनाएं  आरम्भ  की  गई  हैं  ;  और

 तत्संबंधी  ब्योरां  क्या  है  ?

 fawn  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  झ्रस्तरिक्ष  भौर

 इलेक्ट्रालिको  विभागों  में  राज्य  मस्त्री  शिवराज  बी०  :  तथा  हां  ।

 विभाग  से  1984-85  में  भौतिकी  म॒वनेश्वर  के  के लिए  26  लाख  रुपये  का  तथा  उस

 संस्थान  के  भवन  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  लिए  10  ल्लांख  रुपये  का  आवर्ती  अनुदान  दिया

 5
 $

 तश्रा  यह  अनुदान  पूरे  संस्थान  के  काम  के  लिए  दिया  गया  है  न  कि  किन्हीं

 बिधेष  परियोजनाओं  बिए  ।

 नेपालो  उपग्रह  भू  केन्द  को  इम्सैट  एक  थो०  से  जोडना

 3396  अतीश  खन्द  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .:

 क्या  नेपाली  उपग्रह  भू  केन्द्र को  भारतीय  उपग्रह  इनसंट  एक  बी०  से  जोड़ने  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  हु  GF

 126
 ह
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 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  झ्लोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  भ्न  तरिक्ष  श्रोर

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवशज  थी०  :  नहीं  ।

 प्रएन  उत्पन्न  नहीं  होते  ।
 ह

 हु  कै
 योजना  में  भ्रनुतृचित  जातियों/झ्रमुसृचित  जम-जातियों  ।

 के  सलाहकार
 -

 ४.  5

 3397.  श्रीमतो  सुन्‍्दरवती  नवल  प्रभाकर  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे
 किः

 योजना  आयोग  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने
 घिकारी  उपसलाहकार  और  पंयुक्त  सलाहकार  और  सलाहकार  के  रुप  में

 कया  उनकी  संख्या  निर्धारित  कोटे  के  अनुसार  ०]

 यदि  तो  उसमें  कितनी  कमी  है  औड़  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 इस  कमी  को  कब  तक  पूरा  किया  जाएगा  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  झार०  :  योजना  में

 मूल्यांकन  संगठन  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 संयुक्त  सल्ाहकारों  ओर  सलाहकारों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 हां  एणाआछणणआआआ  न  लय  कण  ता  जलती  कल  लत  न  कनन  लत  आम

 प्रनुसूचित  जाति  झनुसूचित  जनजाति

 न्‍  नमन  वन  नी  निननीन--वनिनन-न  कम  निननन  पिन  कननननन  वा  न  न  हनन  समन  अमम«»» कम

 1.  उप  सलाहकार  7

 2:  संयुक्त  सलाहकार  3

 8:  मे  सलाहकार  ता

 7

 रूस  सडक  सलाहकार  और  तमाहक उप  संयुक्त  सलाहकार  ओर  सलाहकार  के  ग्रेड  में  नियुक्ति

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कोई  आरक्षण  नहीं  न

 और  प्रएन  ही  नहीं
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 च७िि--+्भपभ.भभपपफप।”प/प०/»थथण/:/:///क्‍क्‍्न्‍न्‍_तह।#/॥ह॥0त  के

 विद  लालडंगा  रन  इन ;  टुबलਂ  शोर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 ].

 3398.  श्री  सनत  कुमार  संल  है|
 भी  रास  बहादर  सिह  |  न

 श्र  सी०  माधव  रेडडी  >
 :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे
 श्री  जेनल  बगशर  |

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  हक्‍ताबत  ]
 किः

 हे
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  »र  श्री  लाल़डेंगा  की  अध्यक्षता  में  तीन  सदस्यीय  भिजो

 मेशनल  फ्रन्ट  के  शिष्ट  मंडल  के  बीच  होने  वाली  वर्तमान  वार्ता  में  गतिरोध  पैदा  हो  गया  है  ज॑सा  |

 कि टाइम्स आफ नई दिल्‍ली दिनांक 2] में प्रकाशित हुआ यदि तो उसके क्‍या कारण हैं ; और उक्त गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? गृह मंत्रालय सें राज्य मन्त्री रास बुलारो और श्री लाख डेंगा के साथ बातचीत अभी जारी है । प्रश्न ही नहीं उठता । पोल्लीमेटालिक माडयूल की वाणिण्यिक स्तर पर श्लोज धौर प्रोसेसिंग 3399. श्री प्रताप भानु दार्मा : क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने की क्षपा करेंगे कि : क्‍या सरकार महासागर से पोल्लीमेट/लिक नाड्यूल की वाणिज्यिक स्तर पर'खोज ओर प्रोसेसिग की सम्भावनाओं का पता लगा रही यदि तो इस दिशा में पिछले तीन वर्षों में हुई प्रगति क्रा ब्योरा क्या और क्‍या इस मामले में सरकार ने उपयुक्त तकनीकी जामकारी के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों से बातचीत की है ! वि विज्ञान झौर प्रोद्योगिको मंत्रालय तथा महासागर परमाणु शोर इलेबट्रानिको विभागों में राज्य मंत्री शिवराज वो० : जी हां । महासागर विकास विभाग ने बहुधात्विक पिडों ले सम्बन्धित एक कार्यक्रम शुरू किया भारत को भग्रगामी निवेशक के रूप में मान्यता दी गई है
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 पिंडों  के  विस्तृत  सर्वेक्षण  और  अन्वेषण  के  बाद  दो  खान  स्थलों  पता  चला  है  जिनमें  से  प्रत्येक
 का  क्षेत्रफल  150,000  वर्ग  किलोमीटर  भारत  ने  खनने  के  लिए  हिन्द  महासागर  में  एक

 अग्रगामी  क्षेत्र  आबंटित  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्र-तल  प्राधिकरण  के  प्रारम्भिक  आयोग  को

 पहले  ही  आवेदम-पत्र  दे  रखा  पिंडों  के  खनन  से  सम्बन्धित  अनुसन्धान  और  विकास
 शि्समें  पर्यावरण  आंकड़ों  के  एकत्रीकरण  से  सम्बन्धित  कार्य  भी  शामिल  भारत  को  प्रारम्भिक
 आयोग  द्वारा  एक  खनन  स्थल  आवंटित  किए  जाने  के  बाद  शुरू  किया  जायेगा  ।  बहुधात्विक  पिंडों  से
 प्रयोगशाला  पैमाने  पर  घातुए  निकल  और  निकालना  भी  सम्भव  हो  गया  है  और

 इस  प्रक्रिया  को  अधं-प्रायोंगिक  पैमाने  पर  प्रोन्‍्नत  किया  जा  रहा  है  ।

 जी  भारत  के  पास  अपेक्षित  प्रौद्योगिकीय  विशेषज्ञता  उपलब्ध  है  जिसे
 ओर  आगे  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 राज्यों  में  जिला  स्तर  के  योजना  बोर्ड

 3400.  श्री  प्रताप  भानु  हार्मा  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  र  को  निर्देश  दिए  हैं  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि  के  दौरान  जिला  स्तर  के  योजना  बोढों  और  जिला  स्तर  के  जनरल  आयोजना  केन्द्रों  का

 गठन  करें

 यदि  तो  क्या  सभी  राज्यों
 ने

 जिला  स्तर  पर  इन  बोर्डों  का  गठन  कर  लिया

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  सम  त्रालय  में  राज्य  मत्री  के०  झार०  :  रोज्य  सरकारों  को

 जिला  योजना  बोईड  |परिषदें  और  जिला  जनष्क्ति  आयोजना  और  रोजगार  सृजन  परिषदें  स्थापित

 करने  की  सलाह  दी  गई  थी  ।

 और  हरियाणा  भौर  त्रिपुरा  को  सभी  राज्य  सरकारों  ने  जिला

 योजना  बोडड  स्थापित  किए  हैं  जो  जिला  योजना  बोर्ड/परिषद,  जिला  विकास  बोर्ड/समिति/परिषद,

 जिला  योजना  विकास  जिला  योजना  और  सभिति  और  जिला  समन्वय  समिति

 जैसे  भिन्‍न-भिग्न  नामों  से  जाने  जाते  हैं  ।

 ,  विभिन्‍न  राज्यों  में  जिला  जनशक्ति  आयोजना  और  रोजगार  सृजन  परिषदें  स्थापित  करने

 ,  के  सम्बन्ध में  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 ट्री०  1085/85]
 मि
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 नव  कलनीनीनीृनीनी-नीनीीणःयनीययनकनीनी-त-->#-म  +'तफन""षक्‍्रफकककअऋकइअऋफकफकऋसससफफसफजअसफक्‍क्‍5फकक  सी  बसइद के

 समुद्र  तटों  का  पर्यटक  स्थलों  के  रुप  सें  विकास

 3401.  ओर  विजय  एन०  पाटिल  :  :  क्या  पर्यटन  योर  नागर  विमानन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  कुछ  समुद्र  तटों  को  पर्यटक  स्थलों के  रूप  में

 विकसित  करने  की  कोई  योजना  औरਂ

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  सी  बीचिस  के  नाम  कया  हैं  और  उन्हें  पर्यटक  स्थलों  के
 रूप  में  विकसित  करने  की  योजना  की  विहित  रूप-रेखा  कया  है  ?

 पर्यटल  झौर  टागर  विसानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रशोक  और

 सातवीं  योजना  के  अंतर्गत  विभाग  ने  अपनी  सातवीं  योजना  के  एक  भाग  के  रूप

 में  भारत  में  और  अधिक  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  तथा  साथ  ही  साथ  स्वदेशी  पर्यटन  का
 संवर्धन  फरने  लिए  समुद्र-तट  विकास-पयंटन  के  विकास  करने  का  निर्णय  किया  पहले
 मुख्य  समुद्र-त॒टਂ  विहार-स्थलों  यथा  महाबलीपुरम  ओर  पुरी-कोणांक  क्षेत्र  का

 विकास  करने  पर  प्रयास  केन्द्रित  किए  जाएंगे  ।  यद्यपि  समुद्र-तट  पर्यटन  को  विविधात्मक  रूप  से  नए
 समद्रं-तट  केन्द्रों  तक  लाने  के  प्रयास  भी  किए  जाएंगे  ।

 समुद्र-विहारों  के विकास  का  काये  राज्य  सरकारों  तथा  प्राइवेद  सेक्टर  के  साथ  मिलकर

 संयुक्त  रूप  से  सम्पन्न  और  मध्यम  आयवर्ग  समूहों  के  लिए  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करते  किया

 जाएगा  जिसके  अन्तर्गत  सस्ता  काटेज-टाइफ  आवास  शामिल  इस  उहूं  श्य  के  लिए  विभाग  ने

 198  .-५6  की  वार्षिक  योजना  में  25.00  लाख  रुपए  का  आंवंटन  किया  विस्तृत  राज्य

 सरकारों  से  पराभर्श  करते  हुए  तैयार  किए  जाएंगे  ।

 ईरान  झौर  इराक  सें  काम  कर  रहे  भारतीयों  की  संख्या

 3402.  श्री  राम  बहावुर  सिह  :  वया  विदेधा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ईरान  और  इराक  में  कितने  भारतीय  क्राम  कर  रहे

 क्‍या  इन  दोनों  में  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  ध्यान  में  हुए  सरवार  ने  इन  दो
 देशों  से  भारतीयों  को  निकालने  के  लिए  कोई  प्रयास  किये  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 कया  औरं  ०

 यदि  नद्वीं  तो क्या  ईरान  और  इराक  को  सरकारों  से  यह  आश्वासन  लिया  गया  है
 कि  भारतीय  दल  के  लोगो ंकी  सुरक्षा  सुनिश्चित  की  जाएगी  ?

 साहुक्ाकमभा
 विदेश  मंत्रालय  में  राध्य  सत्री  लुशींद  ग्रालम  :  इन  दोनों  ईक्ों  में
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 मन

 रत  भारतीयों  की  संख्या  सर्वोत्तम  प्रक्‍क्लन  के  अनुसार  इस,प्रकार  है  :

 ईरान--लगभग  3,000

 इराक--लग  भग  40,000

 जी  हां  ।  इस  बात  की  कोशिश  की  गई  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  भारतीय  राष्टिकों
 को  ऐसी  जगह  पर  पहुंचा  दिया  जाए  जहां  युद्ध  का

 खतरा
 कम  कुछ  भारतीय  भारत  चले  आए

 हैँ  और  कुछ  पड़ोसी  देशों  में  भी  चले  गए  हैं  ।  ह

 हमारे  मिशनों  ने  मेजबान  सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  भारतीय  राष्टिकों

 की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाते  हुए  या  तो  उन्हें  सुरक्षित  स्थानों
 पर  भेजें  अथवा  उन्हें  वहां  से  चले  जाने  की  अनुमति

 दें  |  बगदाद  और  तेह  रान  स्थित  हमारे  मिशनों
 को  ये  स्थायी  अनुदेश  हैं  कि  वे  उसकी  सहायता  करें  जो  परिस्थितियों  की  मजबूरी  में  यापस  लौटना

 चाहते  -

 महाराष्ट्र  में  पर्यटक  रुचि  के  स्थानों  का  चयन

 3403.  श्री  क्षांता  राम  पोटवुल्े  :  क्‍या  पयंटन  और  गागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  पर्यठन  विकास  निभम्त  ने  महाराष्टु  में  पर्यटक  रुचि  के  किस-कित  झ्थानों  का
 नयन  किया  और

 वहां  पर्यटकों  ओर  विधेष  रूप  से  विदेशी  पर्ंटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  क्‍या

 सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  ?  '

 पर्यटन  श्ौर  मागर  विमानन  से  त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रशोक  :  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  ने  अभी  तक  महाराष्ट्र  के  अन्तर्गत  केवल  बम्बई  ओर  ओरंगाबाद में  ही

 ब्रुतिधाएं  प्रदान  की

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  पर्यटकों  को  आकृषित  करने  के  लिए  इन  दो  स्थानों  Ie

 निम्नलिखित  सुविधाएं  प्रदान  करता  है

 बस्मई--वम्वई  हवाई  अह्डू  के  आगमन  एवं  प्रस्थान  विश्वाम-कक्षों  में  घुल्क-मुक्त

 दुकानें  और  एक  परिवहन  एकक  ।

 पझौरंगाबाद--ओरंगादाद  हवाई  अड्डूं  पर  88  कमरे  वाला  एक  परिवहत

 एकक  ओर  एक  रेस्तरां
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 पसबिजली  बांधों  के  कारण-महाराष्ट्र  श्रांभ्र  प्रदेश  झ्ौर  मध्य  प्रदेश  में  बतों  को  हानि

 3404.  श्री  शांता  राम  पोटवुखे  :  क्या  प्रधान  सं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्‌  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  प्रस्तावित  इंचेम्पल्ली  और  भोपालपत्नम
 पन-बिजली  बांधों  के  कारण  राज्य-वार  कितने  हेक्टेयर  वन  भूमि  की  हानि  हुई  भीर

 इसके  फलस्वरूप  राज्यवार  जनजातियों  को  कुल  कितनी  जनसंख्या  प्रभावित  हुई

 जनजातियों  के  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिये  किये  जाने  वाले  प्रयासों  का  ह््यौरा  क्या

 ओर

 इन  परियोजनाओं  के  कारण  वन्य  जीवों  को  कितनी  हानि  और

 उक्त  हानि  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  शोर  वन  सत्रालय  में  राज्य  सत्रो  बीर  :  वन

 1980  के  तहत  विचार  दरने  के  लिए  अब  तक  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठ्ते  ।

 लिर्धारित  समय  सीमा  के  भीतर  बनकर  तेयार  न  होने  वाले  होटलों  को  दण्डित  कर  मे
 झ्रथवा  उनका  भ्रथिप्रहण  कर  ने  की  योजनाएं

 405.  श्री  झ्ानन्‍्द  पाठक  :  क्‍या  पर्यटन  झौर  सागर  थिसानन  मन्‍्त्री  सरकारी  सहायता  से

 होटलों  के  निर्माण  के  बारे  में  10  अगस्त  1964  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2880  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ््

 क्‍या  सरकार  की  मंजूर  शुदा  योजना  के  अन्तर्गत  ऐसे  कुछ  नियम  हैं  जिनके  माध्यम  से

 निर्धारित  समय  सीमा  के  भीतर  बनकर  तैयार  न  होंने  वाले  होटलों  को  दण्डित  किया  जा

 अथबा  उनका  अधिग्रहण  किया  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 उन  पार्टियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  विदद्ध  अब
 तक  कार्यवाही  की  जा  चुकी

 भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 पर्यट  न  झौर  नागर  बिसानन  सज्ालय  में  राज्य  सत्रो  प्रशोक  :

 हीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 किसी  पार्टी  के  खिलाफ  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गईं  है  ।

 होटलों  का  उनके  द्वारा  कुछ  विनिथामक  शर्तों  का  अनुपालन
 करने  परियोजना-स्तर  पर  करता  इन  शर्तों  के  अनुपालन  में

 होने  पर  अनुमोदन
 को  वपिस  किया  जा  सकता  शर्तों  का  पालन  न  करने  वाले  होटलों  के  अधिग्रहण  का  अनुमोदन
 की  शर्तों  में  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 केख्रीयप  तथा  राज्य  सरकार  सेवाप्रों  में  भर्री  के  लिए  प्रधिकतम  प्र।य

 3406.  श्री  जितेख  प्रसाद  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारी  उपक्रमों  और  बैंकों  आदि  की  सेवाओं
 में  भर्ती  की  अधिकतम  सीमा  पृथक-पृथक  है  जिसके  १रिणाम-स्वरूप  रोजगार  के  अवसरों  में

 नता  उत्पन्त  होती  भर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  एकरूपता  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कार्मिक  धोौर  प्रशिक्षण  ,  प्रशासनिक  सुधार  झ्लौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  म  त्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन

 विभिन्‍न  सेवाओं/पदों  में  भर्ती  के  लिए  ऊपरी  आयु  सीमा  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सम्बन्धित
 सेवाओं  पदों  के  लिए  निर्धारित  अर्ट्ताओं  और  अनुभव  की  प्रकृति  तथा  सीमा  को  देखते  हुए  नियत

 की  जाती  राज्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  और  डोॉंक  अपनी  आवश्यकताओं  और  विशेष

 परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपने  नियंत्रणाधीन  पदों  में  भर्ती  करने  के  लिए  ऊपरी  भायु
 प्तीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।  तदनुसार  इस  मामले  में  कोई  एकरुपता  लाए  जाने  की

 -
 आशा  महीं  की  जा  सकती  है  ।

 प्रहन  ही  नहीं  उठता  ।

 शंगा  का  प्रदूषण

 3407.  भ्री  जितेस्द  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिल्दु  धाभिक  प्रथा  के  अनुसार  हिन्दुओं  द्वारा  मृतकों  की  अस्थियों  को  गंगा  में

 अवाहित  इस  नदी  के  प्रदूषण  का  एक  कारण
 और

 ह
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 अनीता  **  5  ौ२  ४5  --  कओ  +  अनफिल्अ>णनणा  +  क्‍नशशिभनल+थीनी  अनाज अमन>-मनभन_न-म-ा-  नी  तन  तभी  लि

 यदि  तो  क्या  हाल  ही  में  गठित  गंगा  प्राधिकरण  ने  हिन्दुओं  की  धामिक

 नाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  मुद्दे  की  जांच  की  थी  और  नदी  में  की  .  अस्थियों को
 प्रवाहित  करने से  रोकन ेके  लिए  मार्ग  और  स,धन  सुकाये  थे  जिससे  कि  प्रदूषण  न  हो  ?

 पर्यावरण  शोर  बन  मत्रालय  में  राज्य  संत्री  बोर  :  मृतकों  की  अस्थियों
 के  प्रवाह  के  कारण  होने  वाले  प्रदूषणਂ  की  मात्रा  तथा  स्वरुप  का  वैज्ञानिक  ढंग  से  जांच  नहीं
 की  गई

 हु

 केन्द्रीय  गंगा  प्रधिकरण  ने  अभी  कार्य  करना  आरम्भ  नहीं  किया  है  ।  प्रश्म  -

 नहीं  उठता  है  ।

 सागर  तल  से  खनिज  पिड

 3408.  श्री  जो०  जो०  स्वेल  :  क्या  प्रधान  मत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :  .

 क्या  समुद्र  अभिसमय  कानून  के  अन्तगगंत  भारत  को  अग्रणी  राष्ट्र  का  दर्जा  प्राप्त

 कया  सरकार  अपने  जलपोत  से  सागर  तल
 से  प्रायोगिक  आधार  पर  '

 खनिज  पिंड  प्राप्त  कर  सकी  थी  ;
 -

 )  क्रिस  क्षेत्र  में  ऐसा  किया  गया  था  ओर  किस  प्रकारःके  और  कितनी  मात्रा में  खनिज

 एकत्र  किए  और

 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रोद्योगिकी  में  आगे  कोई  प्रगति  आप्त  की  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  प्रंतरिक्ष  झौर

 इलेक्ट्रानिको  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  बो०  :  30  1982
 को  अपनाए  गए  समुद्र  अभिसमय  कानून  के  अन्तर्गत  भारत  को  अग्रणी  निवेशक  के  रूप  में  माम्यता

 दीगई  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 1981  में  राष्ट्रीय  समुद्रविज्ञान  संस्थान  के  अनुसंधान  जलयान

 ने  अरब  सागर  के  समुद्र  तल  से  20  किलोग्राम  से अधिक  के  ओर  मध्य  हिन्द  महासागर  के  समुद्र
 तल  से  30  किलोग्रा  से  भी  अधिक  के  बहुधात्विक  पिंडों  के  नमूने  प्रायोगिक  आधार  पर  एकत्र  किए

 :
 इन  पिडों  लोहे  और  मेग्नीज  के  अलावा  निकल  और  कोबाल्ट  जैसी  महत्वपूर्ण  धातुएं

 विद्यमान  ि

 जी  श्रीमान  |  वी०  गवेषणीਂ  के  सीमित  आकार  थओर  क्षमता  तथा

 बहुधात्विक  पिडों  से  सम्बन्धित  कार्यक्र  मैं  तेजी  लाने  की  आवश्यकता  को  देखते  महाश्वागर

 134



 27  1907  लिखितਂ  उत्तर

 विकास  विभाग  ने  एक  परिष्कृत  समुद्र  अनुसंधान  जलयान  कन्याਂ  का  उपयोग
 किया  और  वर्ष  1982-84  के  दौरान  दो  अतिरिक्त  जलयान  भी  जिराए  पर  लिए  ।  इन  जलयानों

 में  गहरे  समुह-्तल से  पिडों  के  नमूने  एकत्र  करने  की  उसने  प्रौद्योगिकी  होने  के  40  लाख
 वर्ग  किलोमीटर  से  अधिक के  क्षेत्र  से  ओर  1334  स्टेशनों  पर  पिंड  प्राप्त  गए  हैं  ।  अब  हक

 एकत्रित  किए  गए  पिडों  के  बड़े  नमूनों  की  कुल  मात्रा  ग्यारह  टन  से  भी  लधिक  है  ।

 हिन्दी  सलाहरार  समिति  को  बेंठक

 ह

 3409.  भी  कृष्ण  प्रताप  क्‍या  योजना  मंत्री
 यह  बताने  की  क्ृथा  करेंगे  कि  :

 ...  वर्ष  1984  के  दौरान  मंत्रालय  की  हिल्दी  सल।हुकार  समिति  की  कितनी  बैठक

 इन  बैठकों  में  पारित  संकल्पों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  स्ंकल्पों  के  कार्यास्वयन  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  ध्रार०  :  वर्ष  1984  में

 योजता  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  की  कोई  बैठक  नहीं  हुई  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
 रा

 ट्रेंड  इन  ए०  यू०  इस्पोर्ट  लाइसेंसिजਂ  शीर्षक  से  समाक्षार

 3410.  श्री  मूल  चन्द  डागा  ;  कया  प्रधान  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  ए०  यू०  आयात  खाइसेंसों  के  कथित  दृरुपयोग  के  बारे  में

 दिनांक  20  1985  के  इलेक्टोनिक्स  बम्बई  ट्रेंड  इन  ए०  यू०

 इम्पोर्ट  लासेंहसिजਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  लाइसेंसों  को  जारी  करने  में  खामियों  को  द्रूर  करने

 लिए  क्‍या  कार्यवाही  को  ताकि  लाइसेंसों  का  उपयोग  एव  पात्र  लोगों  द्वारा और

 उन  लोगों  द्वारा  किया  जाये  जिनके  पास  तकनीको  क्षमता  ही  ?

 बिजशञात  और  श्रौद्योगिको  सःत्रालय  तथा  महासागर  परमाण  श्र  तरिक्ष  भौर

 इलेक्ट्रॉनिकी  वि  भाग  में  राज्य  स  श्री  क्षित्र
 रज

 बो०  :  हां  ।
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 गुजरात  में  अनेक  जाली  इकाइयों  को  आयात  लालसेंस  दिए  जाने  के  आरोप  से

 निधत  प्रेस  रिपोर्टों  के  आधार  पर  इस  मामले  में  जांच-पड़ताल  शुरु  कर  दी  गई  है  ।  जाँच-पड़ताल
 के  बाद  यदि  किसी  को  दोषी  पाया  गया  तो  आयात  तथा  निर्यात  1947

 तथा/अथवा  आयात  (  1955  के  अन्तर्गत  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 ऐसे  दुरुपयोग  के  मामले  अन्य  स्रोतों  से  जब  कभी  सरकार  के  ध्यान  में  लाए  जाते  तब

 कार्रवाई  शुरु  की  जाती  है  ।  अधिक  मूल्य  के  लाइसेंसों  के उपयोग  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  स्वयमेव

 जांच  करने  की  भी  व्यवस्था  है  ।

 पिछले  दो  वर्षों  में  सरकार  ने  इलेक्ट्रॉनिकी  के  यंत्र  में  उपायों  से  सम्बन्धित  अनेक  नीतियां

 घोषित  की  जिनके  कारण  यदि  ए०  यू०  आयात  लाइसेंसों  का  कोई  दुरुप्रयोग  होता  हो  तो  उसमें

 काफी  कमी  आ  जाएगी  ।

 राजस्थान  में  पर्यटन  की  सूची  के  स्थान  का  विकास

 3411.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्ताबत  :  क्‍या  पर्यटन  झौर  नागर  विभानन  मंत्री  यह्‌
 बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 विदेशी  पर्यटकों  को  देश  में  आकर्षित  करने  के  लिए  विभाग  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  में

 क्या  कार्यवाही  की  गयी  ओर

 राजस्थान-में  सर्वाधिक  आकर्षक  रेगिस्तानी  फीलों  का  शहर

 बहादुरी  ओर  स्वमिभक्ति  का  ऐतिहासिक  नगर  चितौड़  गढ़  जैसे  पर्यटकों  की  रूचि  के  स्थानों

 का  विकास  करने  के  लिए  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 पर्यटन  झोर  नागर  णिमानन  स  त्रासय  में  राज्य  मंत्री  क्‍्रशोक  :

 और  :  पयंटन  विभाग  ने  राज्य/संघ  शासित  क्षत्रों  की
 सरकारों  से  परामर्श  करते  हुए

 केन्द्रीय  राज्य  सरकांरों  और  प्राइवेट  सेक्टर  के  मिले-जुले  संसाधनों  से  441  केन्च्रों  (61

 यात्रा  परिषथों  में  समूह  को  अवस्थाबद्ध  विकास  के  लिए  अभि  निर्धारित  है  ।  राजस्थान

 में  अवस्थाबद्ध  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  तीन  यात्रा  परिपथों  को  अभिनिर्धारित  किया  गया

 1.  जयपुर-जोधपुर-ओसयां-पोलरण-जँ  समलेर-वी  काने  र-जयपुर
 ।  +

 2.

 3.  जयपुर-अजमेर-पुष्कर-चित्तोड़-3दयपुर-ऋषभदेव-एकलिगजी-नाथद्वा  माउन्ट

 ।
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 सातवां  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्यटन  का  विकास  और  संवर्धत  करने  के  लिए  राज्य  सटकार
 से  परामर्श  करते  हुए  चित्तोड़गढ़  आदि  जैसे  पर्यटक  अभिरुथि  के  स्थानों

 को  समाहित  करते  हुए  काफी  स्कीमों  के  प्रारम्भ  किए  जाते  की  संभावना

 सौर  ताप  ऊर्जा  केस्द्र  स्थापित  करना

 3412,  प्रो०  निर्मला  छुसारी  शक्तावत  :  क्या  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 .  ः

 कया  सरकार  का  विचार  दि  ज़ी  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सौर  ताप  ऊर्जा

 क्रेल्ड  स्थापित  करने  का

 ry
 यदि  तो  उसकी  स्थापना  पर  आने  वाली  लागत  और

 प्राप्त  होने  बाली  क्षमता
 4-4 ह्‌ का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  ने  ्नोर  ताप  ऊर्जा  उपकरणों  के  निर्माताओं  और  प्रयोक्ताओं  को  आधिक

 प्रोत्साहन  देने  का  निर्णय  किया  है  ?

 विशान  ध्ौर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय”तथा  महापत्ागर  परमाणु  ध्न्तरिक्ष  झौर
 इलेक्ट्रालिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  व०  :  और  सामग्री

 के  भादि  रूप  सोर  उर्र  युक्तियों  की  जांच  और  मानकीकरण
 के  लिए  हरियाणा  के  गुड़गांव  जिले  की  खाल  पहाड़ी  में  एक  सोर  ऊर्जा  केन्द्र  की  स्थापना  जा

 रही  है  ओर  अन्य  अनुसंधान  एवं  विकास  संगठनों  तथा  उद्योगों  के  मष्य  आवश्यक  सम्पर्क  उपलब्ध
 किया  जा  रहा  है  ।  केन्द्र  के  लिए  भूमि  हरियाणा  सरकार  ने  दे  दी  है  ।  इस  केन्द्र के लिए
 ऊर्जा  के  अतिरिक्त  स्रोत  आयोग  द्वारा  3.25  करोड़  रुपए  को  राशि  और  विदेशी  मुद्रा में  3.73

 मलियन  डालर  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 हां  ।

 उड़ीसा  में  पर्यटक  ८चि  के  स्थान

 ॥

 5413.  श्वी  सोममाय  कया  पर्यटन  झौर  नायर  विमानन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ह

 उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  पयंटकों  की  रुचि  में  कौन-कौन  से  स्थान

 क्‍या  सरकार का  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के लिए  उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  एक



 .
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 पर्यटक  परिसर  की  स्थापना  का  विचार  भी

 गंजम  जिले  में  पयंटन  को  बढ़ाषा  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्रशोक  :  से

 विभाग  ने  राज्य  सरकार  से  परामश्श  करते  हुए  राज्य  और  प्राइवेट  सक्टरों  में  अवस्थाबद्ध
 विकास  के  लिए  उड़ीसा  के  गंजम  ज़िले  में  चिल्का  तप्तपानी  और  गोपालपुर  समुद्र-तट  को

 प्यंटंक  अभिरुचि  के  स्थानों  के  रूप  में  अभिनिर्धारित  किया  गंजम  जिले  में  एक
 पर्यटक  कॉम्पलैक्स  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  तथापि  विभाग  द्वारा  नगर  व

 ग्राम  आयोजना  संगठन  से  चिलल्‍का  झील  का  विकास  करमे  के  लिए  एक  मास्टर  योजना  तैयार

 करने  के  लिए  पहले  ही  कहा  जा  चुका  राज्य  का  पर्यटन  विभाग  भी  उड़ीसा  के  गंजणम  जिले

 के  विभिन्‍न  स्थानों  के  प्रचार  हेतु  ब्रोशर्ज  प्रकाशित  कर  रहा  राज्य  के  पयंटन  विभाग  ने  राम्भा

 और  बरहामपुर  में  एक-एक  पर्यटक  कार्यालय  छोला  उन्होंने  राम्भा  और  तप्तपानी  में

 एक  पर्यटक  बंगले  काਂ  भी  निर्माण  किया  चिल्का  झील  के  निकट  राम्भा  में  तीन  नौकाएं
 थालन-रत  हैं  जिनमें  एक  नौका  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  गई  थी  ।  सातवीं  योजना

 में  संसाधनों  पर  निर्भर  करते  हुए  राज्य  सरकार  का  गंजम  जिले-में  पर्यटक  अभिरुचि  के  अन्य  स्थानों

 के  विकास  का  कार्य  प्रारम्भ  कंरने  का  प्रस्ताव  है  ।

 करुछ  में  लेष्ड  सॉलग  सपोर्ट  को  बढ़ावा

 3414.  दिग्विजय  सिंह  :  क्‍या  युवा  कार्य  भौर  छेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 ह

 क्‍या  सरकार  को  सेलिगਂ  पहिए  वाली  पाल  नौका  में  क्रीड़ा  के  रूप

 में  को  बढ़ती  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  लोकथपता  की  जानकारी  है  ;

 क्‍या  इस  ख्लेल  को  बढ़!वा  देने
 के  लिए  विश्व  का  सर्वोत्तम  क्षेत्र  गुजरात  में  कच्छ

 की  खाड़ी  का
 ह

 क्‍या  पर्यटन  मंत्रालय  को  अन्तर्राष्ट्रीय  नौका  के  लिए  हस  खेल  को  बढ़ावा  देने

 की  सलाह  दी  गई  और

 भारत  में  इस  खेल  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्‍या  उठाने  का  विचार

 युवा  कार्य  भौर  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झधार०  के०  जयचन्दर  :  सरकार

 को  जानकारी  है  कि  ऐसे  खेल  का  विदेशों  में  अभ्यास  होता

 इस  विषय पर  सरकार  को  कोई  सूचता  नहीं  है  ।
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 जी

 ये  देश  में  खेल  की  लोकप्रियता  पर  निर्मर

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  विसानों  का  उच्चित  रसरलाव

 3415.  श्री  चित्त  महाता  :  कया  पयंटन  शोर  नागर  घिमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  का  समुचित  रखरखाव  नहीं  किया  जा  रहा

 है  जिसके  परिणामस्वरूप  प्रायः  विमान  दुघंटनाएं  हों  जाती  और

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रशोक  :

 नहीं  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  का  रखरखाब  अनुमोदित  अनुरक्षण  अनुसूची  के

 अनुसार  किया  जा  रहा  है  ।
 ह

 इंडियन  एयरलाहन्स  में  विमान  इंजन  के  खराब  हो  जाने  के

 प्रतिशत  बहुत  कम  अधिकतर  दुर्घेटनों  का  कारण  मुख्य  रूप  में  भौसमी  खराबी  और  मानवीय
 गलती  है  ।

 संध  राज्य  क्षंत्रों  को  राज्यों  में  बबसना  .

 3416.  श्री  चित्त  महाता  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  :  *

 क्‍या  सरकार  ने  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्यों  में  बदलने  का  निर्णय  किया

 और
 '

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ह

 गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  राम  बुलारी  :  जी  श्रीमान्‌

 प्रश्न  ही  नहीं

 भारतीय  दंड  संहिता  को  धारा  364  के  प्रन्तगंत  दर्ज  किए  गए  बहेज
 सम्यस्धी  सोतों  के  मामले

 ओऔ  राम  भगत  पासवान  :  क्या
 गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 प्रश्न  नहीं  से  ।5  के  के  दौरान  दिल्ली  के  यपृनापार  क्षेत्र
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 में  सामान्य  रूप  से  तथा  नन्‍्द  नगरी  पुलिस  थाने में  विशेष  रूप  से  भारतीय  दंड  सहिता  की  धारा

 364  के  अन्तगंत  दर्ज  किये  गये  प्रत्येक  मामले  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनकी  जांच  के  कया  परिणाम

 निकले  ;  .
 ड़

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  उक्त  अवधि  में  यमुनापार  क्षंत्र  के  कुछ  पुलिस
 थानों  में  और  विशेष  रूप  से  नन्‍्द  नगरी  पुलिस  थाने  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  364  के

 अन्तर्गत  दहेज  सम्बन्धी  मौतों  के  कुछ  मामले  दर्ज  किए  गये  थे  और  उन्हें  बिना  किसी  कारंवाई  के

 बन्द  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राश्य  स्त्री  रासदुलारी  :  (%)  से  नस्द  गंगरीं

 पुलिस  स्टेशन  सहित  दिल्ली  के  यमुना  पार
 के

 क्षंत्र  में  दं०  सं०  की  धारा  364  के  तहत

 15-1-84  से  15-2-84  तक  की  अवधि  के  दौरान  कोई  मामला  दर्ज  नहीं  किया  गया

 नेसिशिक  अ्रमिकों  को  नियमित  करना

 3418.  भरी  राम  भगत  पासवात  :  क्या  पर्यटन  झोौर  नागर  बविसामन  मंत्री  यह  बताने  की

 पा  फरेंगे कि
 :  ‘

 )  विछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  उनके  मंत्रलय  ओर  इसके  अधोनस्थ/संबद्ध  कार्यालयों

 में  कितने  नैमित्तक  मजदूरों  को  तिर्या  या  गया  र
 हु

 ऐसे  कितने  नेमित्तिक  मजदूर  हैं
 जो

 दो  वर्ष  से  अधिक  समय  से  कार्य  कर  रहे  हैं  और

 नियमित  नहीं  किए  गये  हैं  तथा  इसके  क्या  फारण

 क्ष्या  सरकार  ने  उन्हे  नियमित  करने  के  लिए  कोई  समय-बद्ध  कार्यक्रम  तैयार  कियो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 *
 पर्यटन  भ्लौर  तागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ्रशोक  :  ।  (8)

 सूचता  एकत्रित  की  जा  रही  है  भोर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 झण्डमान  झोर  निकोबार  हीप-समूह  में  विदेशी  नोकाप्ों  का  पकड़ा  जाता

 3419.  भी  सनोरंजन  भक्त  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  सभूह  में  भारतीय  जल  क्षेत्र  में  पिछले  तीन  ब्षों  के
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 नी  ननतो  नी  नी  तन  +

 दौरान  कितनी  विदेशी  नौकाएं  पकड़ी  गई  और  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है

 बग्रा  बहुत  समय  पहले  बुंग  व्‌  नामरू  एक  जहाज  पकड़ा  गया  था  ओ  अब  मत्स्य

 पालन  प  र्ट  ब्लेयर  में  लगभग  डबने  व
 ला

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  राम  दुलारी  :  बाद  पकड़ी
 *  शयी  नावों/जहाजों  की  संख्या  नीचे  दो  गई  है  :--

 1982  4

 1983  4
 *  1984  6

 1985  8  (11  अप्रै  1985

 ब्यौरे  और  की  गई  कार्रवाई  का  विवरण  संलग्न

 तथा  (7)  दिनांक  27  1983  को  एक  नोौसेनिक  जहाज  द्वारा  भारत  के

 अनन्य  आिक  क्षेत्र  में  ताइवान  के  एक  जल  पोत  को  घेरा  गया  और  अगले  दिन  काफी  पीछा  करने

 के  बाद  पकड़ा  लिया  मुख्य  न्‍्यायिक्र  दण्डाप्रिकारी  के  पोर्ट  ब्लेयर में  एक  मामला

 दायर  किया  जिन्होंने  50,000  र०  की  राशि  मछलियों  के  लिए  तथा  50,000  रु०  की  राशि

 जुर्माने  के
 रूप  में  अदः  करने  के  बाद  जहाज  को  मालिक  को  सौंप  देने  का  आदेश  दिया  ।  मुल्य

 क््यायिक  दण्डाधिकारी  पोर्ट  ब्लेयर  के  निर्णय  के  विरुद्ध  कलकत्ता  उच्च  म्यायालय  में  अपील  की

 गई  जिसने  मुख्य  न्यायिक  दण्डाधिका री  पोर्ट  ब्लेयर  के  निर्णय  की  कार्रवाई  को  स्थगित  कर  दिया

 परन्तु  जहाज  के  मालिक  के  अविदन  करने  प्र  सर्वेक्षण  और  मुरम्मत  के  लिए  दे  दी  ।
 -  उच्छ  न्यायालय  यह  भी  आदेश  दिया  कि  को  इसके  सर्वेक्षण  तथा  मरम्मत  के  अतिरिक्त

 उसके  वर्तमान  स्थान  से  न  हटाया  दिनांक  27  1985  को  सर्वेक्षण  किया  गया  था

 ओर  जहांज  की  मरम्मत  की  जा  रही  यह  सब  नहीं  दे  कि  जहाज  डब  रहा

 विवरण

 क्र०  सं०  संख्या  औरु  ब्यौरा

 पोतों  का  प्रकार  न
 —— ंऋहम-त_+5+  “-  उफनन>+>+  ३७५७-५०

 2  3:

 Na  नमन  न  नी  वननननीननननक-+-_-_--.-++-ीनहझप।अअाझझ  कक
 पु  1982

 t.  एक  एक  थाई  राष्ट्रिक  पकड़ा  अभियुक्त पर  मुंकदंमा
 लाया  गया  और.नाव  जब्त  कर  ली  गई
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 17  1985
 नी या  भी  ताण  अयनिानओनणा  पल  नीता  ह  जन  जन

 8  थाई  राष्ट्रिक  और  4  बर्मी  राष्ट्रिक  पकड़े  गये  ।

 युक्‍तों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  और  नावू  जब्त  की  गई

 बर्मी  राष्ट्रिक  पकड़े  गये  लेकिन  मामला  नहीं  बना  !

 राष्ट्रिक  पकड़े  गये  ।  सभी  अभियुक्तों  पर  मुकदमा

 6  बर्मी  राष्टिक  पकड़े  अभियुक्तों  पर  मुकदमा  चलाया

 5  बर्मी  राष्टिक  गिरफ्तार  किये  अभियुक्तों  पर

 मुकदमा  चलाया  गया  और  बेड़ा  जब्त  किया  मया  ।

 एम०  एस०  युंग  यू  और  25  ताईवान  राष्ट्क  पकड़े  गये  ।
 पोर्ट  ब्लेयर  के  मुख्य  न्यायांयिक  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जहाज  के

 मास्टर  पर  मुकदमा  चलाया  गया  लेकिन  अन्यों  के  विरुद्ध
 कोई  मामला  नहीं  बन  सका  ।  सटरक्षक  दल  ने  कलकत्ता
 उच्च  न्यायालय  के  फैसले  के  विरुद्ध  अपील  की  ।

 थाई  राष्ट्रक  पकड़े  गये  ।-  अभियुकक्‍तों  पर  मुकदमा

 दो  पश्चिमी  जमेनी  एक  एक
 यनः  और  एक  ब्रिटिश  राष्टिक  पकड़ा  अभियुक्तों
 पर  मुकदमा  चलाया  गया  लेकिन  न्यायालय  द्वाशा  नोंका

 याच  सिलपनिर  और  चार  पश्चिमी  जमैनी  राष्ट्रिक  पकड़े
 गये  थे  ।  अभियुक्तों  पर  मुकदमा  चलाया  ग॑या  था  लेकिन

 स्थायालय  से  नौका  को  जब्त  करने  के  नहीं  दिए  ।

 2  3

 2.  एक  नाव

 9,  एक  ताव

 4.  एक  नाव
 ह

 अबलाया  गया  और  नाव  जब्त  की

 5.  एक  बांस  बेड़ा
 गया  और  बेड़े  को  जब्त  किया

 6.  एक  बांस  बेड़ा

 १.  मछली  पकड़ने
 का  एक  पोंत

 8.  एक  नाव
 चलाया  गया  और  नाव  जब्त  की

 9  एक  नौका

 वापिस  कर  दी

 एक  नौका

 ।

 एक  मोटर  टग  दो  डच  ओर  पिलिपाइनस  राष्ट्कों  के  साथ  पकड़ा
 गया  ।  अभियुक्तों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  और  ठग  को
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 15.

 दो  डोंगी

 एक  नोका

 दो  नाव

 3  हे
 .

 उस  व्यक्ति  को  लौटा  दिया  गया  जिससे  यह  जब्त  की  गई

 14  बर्मी  राष्ट्रिकों के  साथ  पकड़ी  गयी  ।  मामला  नहीं
 बना ओर  डोंगियों  को  वापिस  लौटा  दिया  गया  ।

 1985

 दो  छोड़ी  हुई नाव  पकड़ी  गई  ।

 दो  बर्मी  राष्ट्रिकों  के  साथ  पकड़ा  मामला  नहीं
 बना  ।

 24  थाई  राष्ट्रिकों  ओर  बर्मा  मूल  के  चार  ध्यक्तितयों  के
 साथ  पकड़ी  मामला  विचारण  के  लिए  लम्बित

 संयुक्त  राज्य  के  दो  राष्ट्रिकों  क ेसाथ  पकड़ी  गई  ।  मामले
 की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही

 ह

 बिना  नाविक  के  पकड़ी  मामले  की  जांच  पड़ताल  की
 जा  रही  है  ।

 झ्राथिक
 .  झ्राथिक  विकास  तथा  बनों  के  संरक्षण  हेतु  कृतिक  बल

 3420.  ओ०  नारायण  अन्द  पराहर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केस्द्र  सरकार  द्वारा  आधथिक  विकास  तथा  वनों  के  संरक्षण  हेतु  कोई  कृतिक  बल

 स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  उसके  कार्यों  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्‍या  है  और  उनके  गठन  सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  देश  में  हिमालय  क्षेत्र  मे ंआधिक  व्यवस्था  के  संरक्षण

 को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  ऐसा  कोई  कृतिक  बल  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीर  :  जी  हां  ।

 और  उत्तर  प्रदेश  तथा  राजस्थाम  में  1983  से  पारिस्थितिक  र  के
 लिए  भूतपूर्व  सैनिकों  के  दो  कृतिक  बल  भू  चरागाह  विकास  तथा  बालू-रेत

 स्थिरोक गे  न्‍  जलसंसाधन  वकास  से  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  कार्य  करते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  तथा  राजस्थान
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 कतिक  बलों में  क्रमशः  243  तथा  643  पुरुष हैं  जिनमें  से  प्रत्येक  में  स े43  कार्मिक  मुख्यालयों  -  में

 भ्रविष्य  में  अन्य  राज्यों  में  और  कतिक बलों
 की

 स्थापना  करने  का  प्रस्ताव ह्‌  ।

 केन्टीप  प्ासूचना  विभाग  में  प्रमुसूचित  जाति/प्नृसूचित
 3421. ft ध्रनादि खरणवास : क्‍या ग्‌हु

 नस  सृ
 जनजाति  का  कोटा  भरना

 भरी  श्रनादि  चरणवास  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1982  तथा  1  1985  य  आसूचना  विभाग  में  कर्मचारियों

 की  कुल  संख्या  कितनी

 उनमें  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजांति  के  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  आरक्षण

 नियमों  का  पालन  किया  जाता  है  भौर  उस  प्रयोजन  हेतु  रोस्टर  बनाए  जाते

 यदि  तो  इसमें  कमी  यदि  कोई  है  तो  उसके  कया  कारण  हैं  तथा  इन  समुदायों  के

 लिए  आरक्षित  कोटे  को  पूस  करने  के  लिए  क्‍या  ऋदम  उठाए  गए  और

 इस  अवधि  के  दोरान  कितने  आरक्षित  पद  व्यपगत  हुए  ?

 गशह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  और  आसूचनां
 जो  एक  संवेदनशील  सुरक्षा  संगटत  में  कमंचरारियो  की  संख्या

 से
 सम्बन्धित  ब्यौरा  देना

 लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।  परन्तु  ]  1982  को  और  19  कौ  अनुसूनित  जातियों

 तथा  अमुसूचित  जनजातियों
 के  कर्मचारियों  का  प्रतिशत  इस  प्रकार  है  :--

 बच  नजजनयन  पअभू++ न्‍नीनीननना।।-ता-++7+7*  +  _+

 अनुसूचित  जाति  «  अनुसू शित  जनजाति

 प्रतिशत

 >-+-स्‍स्‍ैस्‍ै3ैान्‍स्‍्त्न्भपपप:/५/््भघ»भ/ैपै  ्  2 >मरममम
 ञक्रीक्तष 1  1982  को  8  प्रतिशत  6.31  प्रतिशत

 1985  9.83  प्रतिशत  6.28  प्रतिशत

 (")  जी  हां  श्रीमास  ।

 कझ्नी  सुझयतः  पर्याप्त्न  संख्या  में  अनुसूचित  जातियों/क्नुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीद

 मारों  की  कनुपऩह़घता  है  ।  अनुसूचित  जांतियों/अनुसूचित  जनतातियों  के  लिए  आरक्षित्र  रिक्तियों

 को  इन  सपुद्तयों  के  उम्मीदवारों  से  झरने  के  सभी  प्रयास  किए  जाते
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 ”
 अवधि  के  दोरान  जो  आरक्षित  रिक्तियां  व्यपगत  उनकी  संड्या  अनुसूचित

 घातियों  के  बारे  में  4  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  बारे  में  13  थी  ।

 केग्त्रीय  सेचाओ्नों  में  भर्तों  के  लिपरे  प्रत्याशियों  का  प्रति  सत्मापन

 3422.  श्री  सुरेश  कुरुप  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  वि

 केम्द्रीय  सेवाओं  में  प्रत्याशियों  की  भर्ती  के  लिए  पुलिस  द्वारा  की  जाने  वाली

 पड़ताल  की  सामान्य  प्रक्रिया  सम्बन्धित  राज्य  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  पूरी  की  जाती

 क्‍या  केरल  सहित  कुछ  राज्यों  के  प्रत्याशियों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  को  पुलिस  के  बाद

 के  न्द्रीय  असूचना  एजेंसियों  द्वारा  भी  उक्त  जांच-पड़ताल  कराई  जा  रही

 यदि  तो  इस  प्रकाश  की  पुन:पुष्टि  कराने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कामिक  भोर  प्रशासनिक  सुधार  झौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंद्न  मंत्रालय  तथा

 संरकृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह  :  हां  ।  वि

 और  उम्मीदवारों  के  पूर्ववृत्तों  का  सत्यापन  कराने  की  पद्धति  को  एक  ऐसी

 सामान्य  परिपाटी  के  रूप  में  अपनाया  गया  है  जिससे  कि  सरकारी  सेवा  में  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति
 के  उहदं  श्य  से  उनको  जांच  की  जा  सके  ।  उम्मीदवारों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  निर्धारित

 कन  प्रपत्र  को  राज्य  सरकारों  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  जिला  प्राधिक!रियों  का  भेज  विया

 जात  फिर  भी  जहां  व्यक्तियों  की  उपयुक्तता  को  निर्धारित  करने  के  लिए  प्राप्त  सूचना  अपर्याप्त

 होती  तो  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  को  अपनी  किसी  एजेंसी  के  माध्यम  से  भतिरिवत  सामग्री  अथवा

 सूचना  प्राप्त  करनी  पड़ती  नियोक्‍ता  प्राधिकारियों  को  इस  आशय  के  अनुदेश  जारी

 किए  गए  थे  कि  वे  केरल  सहित  कुछेक  राज्यों  के  उम्मीदवारों  के  चरित्र  ओर  पूबंवत्तों  को  आसूचता

 ब्यूरों  के  माध्यम  से  भी  सत्यापित  करवारयें  ।

 हा  तूफान  के  कारण  शञार  परियोजना  को  हुप्ला  नुक्सान

 3429.  श्री  चिन्ता  मोहन  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1984  में  आए  तूफान  के  कारण  भीहरिकोटा की
 शार  परियोजना  को

 +  कोई  नुकसान  पहुंचा  है  ;

 इस  नुकसान  को  पूरा  कस्ने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए
 गए

 हैं  ;

 क्‍या  श्रीहरिकोटा  एकक  को  कहीं  दूसरी  जगह  से  जाया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
 *
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 लिखिंत  उत्तर
 ,

 17 BSR,  1985

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  झन्तरिक्ष

 इलेक्ट्रॉलिको  विभागों  में  र  शिबराज  बो०  :  और  नवम्बर

 1984  में  आए  तूफान  के  कोरण  शार  श्रीहरिकोटा  में  नुकसान  हुआ  मूल्यांकनानुसार

 तूफान  के  कारण  शार  में  हुए  नुकसान  का  विवरण  इस  प्रकार है
 :--

 निज  ऊज+ाा+  75  नशा  जप++

 रु०

 1.  भवनों  और  सेवाओं  को  हुआ  नुकसान  ।  12130

 2..  वकिघम  नहर  के  आरपार  आर०  सी०  सी०

 पुय  सहित  सुल्लुरपेंट  श्रीहरिकोटां  मार्गे  ॥
 की  मरम्मत  और  पुनर्निर्माण  ।  102.28

 3.  उपस्कर|साज-सामान|प्रतिष्ठानों  को  हुंआ  ..  35:34
 नुकसान  ।

 कुल  359.52

 विभिनल  क्षेत्रों  में  पुनः  स्थापन  का  कार्य  चल  रहा  है  और  केन्द्र  में  सभी  कार्य -
 और  गतिविधियां  हाल  ही  में  प्रारम्भ  हो  गई

 और  शार  केन्द्र  श्रीहरकोटा  से  किसी  भी  यूनिट  को  कहीं  दूसरी
 जगह  ले  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भारतीय

 सुदूर
 संवेदन  उपग्रह  आर०

 ,  एस०  सी०  के  लिए  नया  अन्तरिक्ष  यान  नियन्त्रण  केन्द्र  और  इस्टूक  मुख्यालय  पूरी  तरह
 »  तकनीकी  अद्ध्धार  पर  बंगलौर  में  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।  इसमें  शार  केन्द्र

 स ेकिसी  भी  सुविधा
 का  स्थानान्तरण  शामिल  नहीं  है  ।

 ;

 बिलल्‍ली-सदास  साग  पर  शोह ग  सेवा

 3424.  श्री  लिता  सोहम  :  क्‍या  झौर  नागर  विसानम  मंत्री  यह  बताने  कपा  हु
 करेंगे  कि  :

 है

 क्‍या  राष्ट्रीय  महत्व  के  तीर्थ  स्थल  तिरूपति  हवाई  अह्ड  से  होते  हुए  दिल्ली  मद्रास
 मार्ग  पर  ब्रोइंग  सेवा  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  इस  बारे में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि
 तो

 उप  पर  क्या  कार्यवाही की  गई

 पर्यटन  भौर  नागर  विमानन  मंत्र[लय  में  राज्य  मंत्रो  प्॒शोक  :

 नहीं  ।  .
 ॥

 मश्न  नहीं

 नहीं  ।

 प्रश्त  उत्पन्न नहीं  होता
 ।

 _..  सणिपुर
 में

 एक  युवा  होस्टल  की  स्थापना

 3425.  प्रो»  कामसन  सिजिनलंग  :  क्या  युवा  कार्य  झौर  खेल  मंत्री  युद्ध  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  निकट  भविष्य  में  युवाओं  के  लिये  कुल  कितने  होस्टल  बनाने  का  विचार

 क्‍या  इस  प्रकार  युवाओं  के  लिये  प्रस्तावित  होस्टलों  में
 से

 कम  से  कम  एक  मणिपुर
 राज्य  में  भी  बताया  और

 यदि  तो  उसके  लिये  कितनी  घन  राज्ि  आवंटित  को  गई  है  ?  वि

 यंवा  कार्य  भौर  लेल  विभाग  में  राज्य  मत्री  क्रार०  के०  जयचसा  :

 पहले  पै  ही  कार्य  कर  रहे  18  युवा  छात्रावासों  के  अतिरिक्त  निकट  भविष्य  में  ऐसे  10  और  छात्रा

 धास  निरममित  करने  की  सम्भावता  है  ।

 और  जी  इम्फाल  में  26.29  लाख  र०  कीं  लामत  से  निभमित  किए  जाने
 जी  है

 बाले  एक  युवा  छात्रावास  की  पहले  ही  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रोडेनर  होटल  के  साथ  सहयोग  की  म  जूरो

 3426.
 शो

 राम  झृष्ण
 शक  ;

 )

 क्या  पर्यटन  भर  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 * -



 इलखितत  उत्तर  ॥॒  १  1985

 क्‍या  सरकार  ने  भारत  पर्यटन  बिकास  नियम  के  ओडेनर  होटल  समूह  के  साथ '
 सहयोग के  प्रस्ताव  को  मन्‍्जूरी  दे  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  योरुप  स्थित  एक  प्रमुख  एजेंसी  के  साथ  इसी
 .  प्रकार  के  समझौते  के  लिये  भी  कोई  अस्य  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  फी  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मत्रालय  सें  राज्य  स्त्री  अ्शोक  गहलोत  |  ओर
 :  जी  हां  ।  समझौते  के  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  :  सरकार  ने  भारत  पर्यटन  विकास  मिगम  के  म॑ंससं  ट्रस्ट  हाउस  फोर्टी

 भ्र्प  आफ  होटल्ज  एच०  लन्दन  के  साथ  बंगलोर  और  कलकत्ता  स्थित  अपनी

 छह  होटल  सम्पक्तियों  के  बारे  में  प्रबंध  में  सहयोजनਂ  करने के  प्रस्ताव  को  भी  अनुमोदित
 कर  छिय है

 ।
 है

 भारत  फ्य'टन  विकास  निगम  द्वारा  टी०  एच०  एफ०  के  साथ  करार  को  अभी  अन्तिम  रूप
 दिया  जाता  है  ।

 के  साथ  विपणन  ओर  आरक्षण  करार  करने  सम्बन्धी  भारत  पर्य टन  विकास
 निगम  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 विवरण

 द्वारा  मंसप्ते  ओडेनर  होटल  रिप्रजेंटटेटिब्स  लिमिटेड  हांगकांग के
 साथ  किए  जाने  वाले  विपणन  ओर  आरक्षण  करार  के  र्यौरे

 (1)  25  होटलों  के  सम्बन्ध  जिनमें  ग्रंट  इण्डियन  रोवर  ट्रेन  प्रोजेक्ट  और  अशोक

 ट्रेवल्स  एण्ड  टुअर्स  शामिल  अपने  क्षेत्र  में  पूर्णछपेण  कवरेजਂ  करने
 के  लिए  5000.00  डालर  को  मासिक  फीस  की

 (2)  समभौते  के  अम्तगंत  बाद  में  प्रत्येक  अतिरिक्त  होटेल  के  शामिल  किए  जाने  पर  प्रति

 होटल  100.00  डालर  की  अनुपूरक  फीस  की  प्रतिमास  कक्षायगी  की

 (3)  मात्र  सिस्टमਂ  द्वारा  किए  ग़ए  आरक्षणों  के  सम्बन्ध  में

 बुकिस्सਂ  पर  9  प्रतिशत  श्रत  बुक्चिस्स  पर  4  प्रतिशत  की

 अधिभाबो  छूट  की  अनुमति  दी  -
 ह
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 फशिखित  हर

 a  a  जन  धन  जलन  तल  कि

 (4)  उक्त  फीस  में  प्रतिमास  500  कक्ष  राति  तक  की  बुकिस्स  के  सम्बन्ध  में  टेलेक्स  लत  .

 शामिल  500  कक्ष  रात्रि से  अधिक  की  बुकिंग्स  लिए मेश्नर्स
 को  प्रत्येक  तिमाही  में  500.00  डालर  की  अतिरिक्त

 अदायभी  की  जाएगी  ।  न

 तीन  वर्ष  की  प्रारम्भिक  अवधि  पूरी  हो  जाने  पर  करार  की  वैधता  का  प्रतित्र्ष  मवीकरण

 किया

 ,  पाकिस्तान  को  धरती  पर  ऋश्त  कार्यबाही  बल  के  शिए
 उतरने  की  सुविधाएं

 3427.  ओऔी  बी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तान  के  निर्वासित  प्रमुख  नेताओं  ने  क्रह्दा  है  कि  फफिस्ताब  ने  अमेरिका

 के  त्वरित  कार्यवाही  बल  को  पाकिस्तान  की  धरती  पर  उतरने  की  सुविधाएं  दी

 तो  बया  उन्होंने  यह्‌  भी  कहा  है  कि  अमेरिका  को  पेशावर  और  स्रिन्प  के

 परिपाथों  के  स्थान  पर  भी  कुछ  सुविधायें  दी  गयी  हैं  और  इन  क्षेत्रों  में  उनका

 नियन्त्रण  है  ;

 )  यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  अमेरिका  ने  बलूब्रिस्तास  के  तट  पर  पवाडार

 में  रेडार  प्रणाली  भी  स्थाषित  कर  ली  है

 तो  क्‍या  भारत  सरकार  ने  इन  समाचारों  की  जांच  की  भौर

 उक्त  समाचार  कहां  तक  सच  है  ?

 विदेश  संत्रालय  सें  राश्यमंत्री  लु्शोद  पालम  खां  )  :  (१)  (=)  और

 मे  इस  आशय  की  खबरें  अखबाश  में  देखी  हैं  ।

 (  भी  र  ):  सरकार  किसी  भी  दैश  में  अड्डे  करने  के

 विरुद्ध  पाकिस्तान  की  सरकार  ने  औपचारिक  तौर  पर  इस  बात  से  इंकार  किया  है  कि  उसने

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  अडू  दिए  हैं  ।

 राज्यपालों  की  शवितयों  को  नियंत्रित  करना

 3428.  औ  बो०  वो०  देसाई  :  क्या  तह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रधान  मन्त्री  ने  राज्यपालों  की  शक्ष्तियों  को  नियंत्रित  करने
 का  सुझाव  दिया

 छः  न  ॥  ५  49



 लिकित  उत्तर  ह
 :
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 क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  कुछ  दिशा-निर्देशों  की  जांच  करने  और  शीघ्र  ही  एक  रिपोर्ट

 तैया-र  करने  का  काम  अपने  विधि  विशेषज्ञों  को  सौंपा

 तो  क्या  रिपोर्ट  प्रधान  सन्‍्त्री तर  को  प्रस्तुत  कर  दी  गई

 क्या  राज्यपालों  की  शक्षितयों  को  नियंत्रित  करने  हेतु  कोई  कानूत  पुर:स्थापित  किए
 जाने  की  सम्भावना  ओर

 यदि  तो  उसकी  मुश्य  विशेषताएं  कया  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  रामबुलारों  तथा  जी
 है  हे  ः

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस
 समय  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तदर्ण  क्यवा  प्रतिनियुक्ति  के  भ्राधार  पर  हिस्दी  प्रनुवादकों  को  नियुक्ति

 3429,  श्री  राजकुमार  राय  :  कया  गुह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 नी

 कया  गृह  मंत्रालय  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ग्रेड  दो  और  तीन  के  पदों  के
 सम्बन्ध  भें  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभांषा  सेवा  के  काडर  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  नियुक्ति  की  मूल
 तिथि  पर  विचार  किया  जाता  है  और  तदनुसार  पदोन्नति  दी  जा  रही  है

 यदि  तो  कया  ग्रड  चार  और  पांच  के  पदों  के  लिये  उपरोक्त  काडर  में  वरिष्ठता
 निर्धारित  करते  समंय  यही  मानदण्ड  अपनाये  गये  थे  ओर  तदनुसार  पदोन्‍्नतियां  की  गयी

 क्‍या  19  सितम्बर  1981  से  पहले  नियुक्त  किए  गये  कुछ  कंनिष्ठ/वरिष्ट
 हिन्दौ  अंनुवादक  जिन्हें  केन्द्रीय  सचिवालय  राजश्राषा  सेवा  में  लगाया  गया  उन॑  अनुवादकों  से

 हुत  कनिष्ठ  हो  गए  जिन्हें  बाद  में  उन्हीं  आधारों  पर  टदर्थ  अथवा  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर
 किया  गया  था  ओर  उपरोक्त  तारीछं  से  पहले  उनफे  अपने  मूल  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा

 नियमित्त  किया  गया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  सरकार  का  विचार  इस  असंगति  को  दूर
 करनमे  के  लिए  कया  कार्रवाही  करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  रा्यमंत्री  रामदुलारो  :  केन्दीय  सचिवालय
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 जज  ्््््््ण्ण्च्छ्छे  पीजी  अमल  का

 भाषा  सेवा  क  तथा  समूह  ख  में  समाहृत  किये  जाने  वाले  विभागीय  अभ्यर्थियों  की
 बरीयता  भारत  के  राजपत्र  के  उपरझण्ड  (1)  में  696
 के  अन्तर्गत  24  1983  को  प्रकाशित  केन्दीय  संचिवालय  राजभाषा  सेवा  क

 ख  1983  के  नियम  6  (1)  से  नियम  6  किये  गये  प्रावधान  के  अनसार
 निर्धारित  की  जानी  अपेक्षित  है  ।  इसके  अनुसार  सेवा  की  ओर  में

 के  पदों  पर  नियमित  आधार  पर  नियुक्त  विभागीम  अभ्यर्थी/प्रतिनियुक्ति  के आधार  पर  नियुक्त
 :  विभागीय  अध्यर्थियों  से  वरिष्ठ  माने  गये  परन्तु  के  पदों  पर  नियमित

 आधार  पर  नियुक्त  विभागीय  अभ्यर्थी  तथा  तदर्थ|प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  उस  तिथि  तक  तियुक्त
 ऐसे  विभायीय  अभ्यर्थी  जिस  तिथि  को  अन्तिम  विभागीय  अभ्यर्थी  नियमित  आधार  पर  नियुक्त
 किया  गया  वरीयता  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  एक  समान  माने  अपेक्षित

 जी  हां  ।

 तदसथे/प्रतिनियुक्ति  के आधार  पर  नियुक्त  व्यक्ति  नियमित  आधार  पर  नियुक्त
 ड्यक्षिययों  से  नियमानुसार  कनिष्ठ  माने  गये  हैं  ।

 सेवां  की  और  में  शामिल  विभागीय  अध्यार्थियों  की  वरीयता

 भारत  के  राजपत्र  के  उपखण्ड  (1)  में  842  के  अन्तर्गत

 19.9.81  को  प्रकाशित  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  ग  1981  के

 नियम  6  में  किये  गये  प्रावधान  के  अनुसार  निर्धारित  की  गई  इसके  अनुसार  नियमित  आधार

 नियुक्त  विभागीय  प्रनिनियुक्तित/तदर्थ  आधार  पर  नियुक्त  विभागीय  अभ्यर्थियों  से

 वरिष्ठ  माने  जाने  अपेक्षित  हैं  ।  हसमें  कोई  असंगति  नहीं  है  ।  .

 भारत  में  श्रावथणिक  विद्युत  संयंत्र  क ेलिए  सोवियत  संघ  की  पेशकश

 3430.  ओऔमती  किशोरी  सिह  :  कया  प्रधात  संत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  आणविक  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  रूस  द्वारा  की

 गई  पेशकश  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  निर्णय  लेने  में  विशम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  प्लौर  प्रोश्चोगिकी  मंत्रालय  सहासागर  परमाणु  श्र  तरिक्ष  भौर

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  सें  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उठता  ही
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 ह  झ्  हि  न

 इस  पेशकश  के  बारे  में  सोबियत  प्राधिकारियों  के  साथ  बातचीत  भारत-सोधिसलਂ

 सहुंकार की  सीमाओं  में  रहते
 हुए  चल  रही

 इलेक्ट्रासिक्स  क्ष  त्र  में  रोजगार  का  विस्तार

 औजती  किशोरी  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गया  सरकार  को  उम्मींद  है  कि  नई  इमेक्टो निक्स  नीति  के  परिणाम  स्वरूप

 निक्स  क्षेत्र  में  बड़े  निपर  रॉजगार  के  अवसर  प्राध्त  होगे  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  संभावनाएं  हैं  ;  ओर

 क्‍या  कार्य  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं  का  बड़े  पैमाने  पर  विचार  किया  जा

 रही  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाण  भ्नन्तरिक्ष  भोर

 इस्लेक्ट्फ्रीको  दिभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :

 वर्ष  लगाया  तक  प्रतिवर्ष  प्रतिथ्यकित  2  लाख  रु०  की  अनुमानित  उत्पादकता के
 पर  यह  अनुमानें  लगाया  जा  रहा  है  कि  सातवीं  पच्रवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  *  के

 90)  में  लगभग  करोड़  रु०  के  अनुमानित  उत्पादन  के  लक्ष्य  को  हासिल  करने  के

 उक्स  अवधि  तैक  3  से  4  लाख  अतिरिक्त  जनशक्ति  जुशाई  जा  सकेगी  ।

 जनशकित  विकास के  क्षेत्र  में  जो  विभिम्न  पहल  की  गई  है  तथा  कदम  उठाए  जा  रहे

 हैं  और  कार्यक्रम  अपनाए  जा  रहे  हैं  उनकी  घोषणा  इलेट्रानिकी  नीति  से
 सम्बन्धित  एकीकृत

 उपायों  के  अंग  के  रूप  में  दिनांक  को  संसद  में  की  गई  है  ।

 प्राशीन  बौद्ध  केसदों  का  विकास

 3432.  श्री  ललितेशवर  शाही  :  क्या  पर्यटन  झ्ौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सारनाब  इत्यादि  जेश्ले  अनेक

 स्थानों  की  विदेशों  से  विशेषतः  दक्षिण  पूर्व  तथा  दूरस्थ  पूर्वी  देशों  बुढ्ध  धर्म  के  अनुयायी  पर्यटकों

 की  आकर्षित  करने  की  अंत्याधिक  क्षमता  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  उन  देशों  से  हमारे

 सांस्कृतिक

 तथा आर्थिक सम्बन्ध भी मजबूत होने कौ अत्याधिक सम्भावना है कया उनके मंत्रालय ने उक्त स्थानों तथा अन्य पर्यटन स्थलों को अच्छी सड़कों से



 लिखित 1907  श्र
 नने  ee  eM ...  ee

 जोड़कर  तथा  होटल  सुविधाएं  उपलब्ध  कराकर  उनके  विकास  करने  की  कौई  योजना  तैयार  है

 हा

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  कया

 हि

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रशोक  से

 दक्षिण  पूर्व  एशिया  तथा  दूरस्थ  पूर्व  से  मुख्यतः  बुद्ध  धर्म  के  अनुयायी-पयंटकों  को  आकर्षित  करने  के

 लिए  ,  विभाग  ने  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करते.हुए  लौरिया

 तथा  बनारस  के  समीप  सारनाथ  राज्य  और  प्राइवेट  सेक्टर  के  .  मिले-जुले  संसाधनों  से

 अवस्थाबद्ध  विकास  के  लिए  अभिनिद  रित  किया  विभाग

 कुशीनगर  ओर  श्रावस्ती  की  मास्टर  योजनाएं  पहले  से  ही  तंयार  कर  ली  छठी  योजना
 के  दोरान  विभाग  ने  इन  क्षेत्रों  में  बहुत  सी  स्कीमें  प्रारम्भ  की  ये  निम्नलिखित  हैं  :---

 1.  बोघगया  में  एक  ध्यान-स्पल  पार्क  का  विकास  और  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम  के  यात्री-गृह  का  विस्तार  ।

 2.  राजगीर  ग्रें  एक  कैफेटेरिया  का  निर्माण  ।

 3,  भारतीय  होटल  निगम  और  होके  क्लब  ऑफ  जापाने  के  बीच  संयुक्त  उच्चम  केरूप  में

 राजगीर  में  होटल  ।

 4.  होंके  कलम  और  भारतीय  होटल  निगम  द्वारा  कुशीनगर  में  संतुक्त  सेक्टर  होटल  के

 लिए  प्रस्ताव  ।

 5.  उत्तरप्रदेश  के  अन्तगंत  श्रावस्ती  में  एक  पर्यटक  कम्पलेक्स  का  निर्माण  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  मैं  विभाग  कुशीनगर  में  एक  पर्यटक  कम्पलंक्स के  निर्माण  और

 भारत  में  अन्य  बौद्ध  स्थलों  के  विकास  की  स्कीमें  भी  झारम्भ  करेगा  ।

 राष्ट्रीय  पर्यटक  परामश्ंदात्री  बोर्ड  की  स्थापना

 3433.  क्री  दिग्विजय  क्‍या  पर्यटन  धर  मागर  विमानन  मं  त्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  एक  हाध्टीय  पर्यटक  परामर्शदात्री  बोडे  स्था  किया  गया

 (a)  इसकी  अब  तक  कितनी  बैठक  हुई  हैं  ;

 वे  कोन  से  कारण  हैं  जिनकी  वजह  से  इस  बोर्ड  को  सक्रिय  बसाना  आंजश्यंक  नहीं

 और
 ॥
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 नए  बोर्ड  का  पुनगंठन  कब  किया  जाएगा  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विभामन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  भ्रशोक  :

 3  1984  को  एक  बार  इसकी  ब्ेठक  हुई  थी  ।

 और  इसकी  अगली  बंठक  शीघ्र  ही  बुलाए  जाने  की  सम्भावना  है  और

 सूची  तैयार  की  जा  रही  फिलहाल  बोर्ड  के  पुनर्गठन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  मये  हवाई  झड़डे  स्थापित  करना

 3434.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  पर्यटन  झोर  सागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुछ  नए  हवाई  अड्डे
 पित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  क्तिने  नऐ  हवाई  अड्डे  स्थापित

 करने  का  विचार  और

 इन  नये  हवाई  अड्डों  की  के  लिए  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया

 ओऔर  ७

 तत्सम्बन्धौ  ब्यौरा  कथा  है  ?

 दर्यटल  झ्ौर  भागर  विमानन  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  भ्रशोक  :  और

 सातवीं  योजना  के  लिए  परिव्यय  को  अभी  अन्तिम  रूप  नही  दिया  गया  इसलिए  उक्त  योजना

 की  अवधि  में  विकसित  किए  जाने  वाले  हवाई  अड्डों  की  अवस्थितियों/स्थानों  की  निश्चित  संख्या

 बताना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 दिल्‍ली  में  क्रपराधों  के  मामले

 3435.  श्री  ध्रम्र  राय  प्रधान  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  $

 संघ  शासित  प्रदेश  दिल्ली  में  वर्ष  1983,  1984  भौर  आज  तक  अपराधों  की  कितनी

 घटनायें  .

 उतमें  से  कितने  मामलों  में  स्यायाक्षयों  में  आरोप-पन्र  दालिल  किये  गये  और  कितने

 मामलों  में  दिर्णय  हुआ  और  कितने  मामले  अभी  लम्बित  पड़े

 हि



 27  1907  हि  शिक्षित  रत्तर

 कया  सम्बन्धित  प्रधिकारियों  द्वारा  गलत  प्रक्रिपा  अपनाये  जाने  के  कारण  कुछ  मामलों
 को  खारिज  कर  दिया  गया  है  ;  और  *

 यदि  तो  उन  प्रधिकाटियों  के  विरद्ध  सरकार  का  विद्यार  क्या  कार्यवाही  करने
 का

 ह  ह

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम
 बुलारी  :  तथा  ब्यौरे  इस

 प्रकार है  :--

 वर्ष  -  मामलों  वे  मामले  निणित  न्यायालय  में

 संख्या  जिनमें  आरोप  मामले  लम्बित
 पत्र  दायर  किए  मामले

 गए  है

 1983  34593  17470  5019  12451

 1984  37941  ,  15843  2895  -  12948

 1985  9596  1255  331  924

 [71-3-85
 a

 और  (७)  सड़क  दुर्घटनाओं  के  कुछ  मामलों  में  जिनमें  छः  महीने  के  अन्दर  आरोप  पत्र

 दायर  नहीं  किए गए  अपराधी  तकनीकों  आधारों  पर  दोष  मुक्त  हो  गए  उच्च  न्यायात्रय  के

 निर्णय  के  विरूद्ध  उच्षततम  न्यायालय  में  विशेष  अनुमति  याचिका  दायर  की  गई  है  ।

 उड़ान  संख्या  409  भोर  410  में  विलम्ब

 3436.  श्री  शिव  प्रसाद  कया  पर्यटन  क्लौर  विमांतन  मंत्री  यह  बताने  कौ

 क्पो  करेंगे

 क्‍या  कलकत्ता
 ओर  दिल्ली  के  बोच  पटना  होकर  चलने  वाली  उड़ान  संदया  410

 और  कलकत्ता और  दिल्‍ली  के  बीच  पटना  और  रांची  होकर  अलने  वोली  उड़ान  संक्या

 409  हमेशा  विलम्ब  से  चलती  है
 ओर  कभी-कभी  तो  इन  उड़ानों  में  सात  घंटे  का  बिलम्ब  हो  जाता

 है  जिससे  यात्रियों  को  भारी  कठिसाई  का  करमा  पड़ता है  ;  ओर
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 यदि  तो  उक्त  उड़ानों  के  समय  में  कब  तक  सुधार  होने  की  सम्भावना  है  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानने  मंत्नालय  में  राज्य  संत्रो  झ्रशोक  गहलो

 तथापि  सर्दियों  में  मुक्य  रूप.से  श्रतिकूल  मौसम  के  कारण  कभी-कभी  इन  उड़ानों  में  देर  ह्दो
 जाती  है  ।

 इस  सेवा  के  समय  पर  निष्पादन  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  इंडियन  एयरलाइन्स  ने

 दिनांक  11.2.1985  से  आई०  सी०  410  कलकत्ता  से  प्रस्थान  करने  के  समय  को  निर्धारित

 किया  गया

 रांची  हवाई  झड़डे  पर  रात  में  क्मिन  उतारने  की  सुविधा

 3437.  श्री  ज्षिव  प्रसाद  साहू  :  क्या  पर्यटन  भ्रौर  सागर  विभानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ः

 जे  के

 ढ्ष्या  रांची  हवाई  अड्डे  पर  रात  में  विमानों  के  उततारते  और  एक  नये  भवन  के

 निर्माण  को  कई  वर्ष  पहले  मंजरी  दे  दी  गई

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 है  ;  और

 उपरोक्त-बकाया  काम  कब  तक  पूरे  हो

 पर्यटन  शोर  नागर  विमाभन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रशोक  :  से

 रांची पुर  नए  अन्तस्थ  भवन  के  निर्माण  कार्य  और  रात्रि  अवतरण  सुविधाओं के  सम्बन्ध  में  दीਂ गई

 मंजूरी की  तारीखें  अब  तक  हुई  और  जिन  तारीखों  तक  इनके  पूरे  होने  की  आशा  है  वे  नीचे

 क्ताई  गई  हैं  :--
 नभथण  पपपप+ +  —

 पे  बभूरीकी  हु  प्रणोत  पूरा  होने की  लक

 तारीख  तारीख

 यू  2  3  4

 अंतस्थ  4-679...  निर्माण  कार्य  घल  रहा  «30-9585  30-9+85

 फश्नत  8-12-81  भूमिगत तार  प्राप्त  किया  30-9-85:

 प्रक्राप्  जा  चुका  फिडिंग  के

 लिए  कोटेशन  मंबवाए  गए

 तोरणो ंके
 डिजाइत

 का

 /  66  !



 20  (we)  सिखिक  उधर

 कफ

 2  +
 ठठ  4“

 न्‍ीन्‍ीीनतलईऊलनीननन न  ि  नस घन

 कार्य  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग
 के  चल

 रहा

 प्रकाश्त  13.9%  तार  बिछामे  का

 व्यवस्था  काये  और'टैक्सी  पथ  पर
 निर्माण  कार्य  चल  रहा  है| कैब

 बसस्‍्तुगत  प्रमतिਂ  55  फ्रतिशत्त  ।!

 धावनपथ  प्रमतिਂ  के  वि

 12-4584
 '  के  लिए  तार  39०8-84;  .

 दृश्य  उपगमन  हो  गई  वस्तुगत  प्रगति

 प्रवणता  संसूचक  35  प्रतिशत  ।

 साधारण  सामग्री  के  लिए  पूर्ति  साधारण SI 10-11-83 सामग्री के लिए पूर्ति rar |  *31-12-85

 प्रणाली  को  मांग  पत्र  भेज  दिया
 गया  तारों  के  लिए

 हर  आदेश  को  अन्तिम  रूप
 दे  दिया  गया  है  ।

 #  पूरा  होने  की  लक्ष्यित  तारीख  अस्पाई  है  और  भूमि  अधिग्रहण  से  सम्बद्ध  जो  काफी

 समय  लेने  काली  प्रक्रिया
 श

 .
 शाष्यों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  धोडों  की  स्थापना

 3438,  श्री  नरासहुं  सकवाना  :  कम  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  हपा  कि  :

 क्या  राश्य  सरकारों  ने  अपनै-अपने  राज्यों  में  प्रदूषण  मियंत्रण  बोर्ड की  शकक्‍ता  की  है
 और  किस-कित  राज्यों  में  परिपूर्ण  बोर्ड  कार्य  करे  रहे  न्‍

 प्रदूषण  फैलाने  वाली  फेकिटरयों  को  प्रदूषण  नियंत्रण  बीर्ड  हारा  कितने  मिंदैंश॑  भारी
 किए  थए  हैं  भोर  राज्य-वार  कितने  निदेशों  कद  किया गया  है  ;  और

 नर  137
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 विदेशों  का  पालन  न  करने  पर  न्यायालय  में  कितने  मा  मले  दर्ज  कराए  गए  हैं  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  7?

 वर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बोर  :  अभी  तक  18  राज्य

 सरकारों  ने  प्रदूषण  बोर्ड  स्थापित  किए  ये  आंध्र

 हिमाचल  जम्मू  और  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिमी  बंगाल  हैं

 4109  उद्योगों  को  बहिस्राव  उपचार  संयंत्र  स्थापित  करने  के  निदेश  जारी  किए

 गए  थे  ।  अभी  1966  इकाइयों  ने  निदेशों  का  अनुपालन  किया  राज्य  वार  स्थिति  विवरण

 एक  से  दर्शायी  गयी  है  ।

 हु  देश  के  विभिन्‍ल  स्थायालयों  में  516  मुकदमे  दायर  किए  इनमें  से  105  मामले
 ”

 बोर्ड  के  पक्ष  में  तथा  10  विपक्ष  में  निणित  क्रिए  400  मामले  स्यायालय  में  लम्बित  37
 मामलों  में  निषेधादेश  प्राप्त  किए  गए  तथा

 विधरण-एक

 राज्यबार-ओऔद्यौगिक  प्रदूषण  नियन्त्रण  स्थिति

 ~  ज्जः  जता  जज  जया  प्पपापथायपभापप  गा

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रदूषक  उद्योगों  की  बहिल्लाव  उपचार
 संख्या  तथा  सुविधा  वाले

 .  उच्चोगों  की  संझ्या

 गण  रू  as  ः  3

 1.  आंध्र  प्रदेश

 382
 352

 ह
 112

 2.  असम  13  12

 3.  बिहार  106  21

 4.  गुजरात  419  366

 5.  हरियाा  302  49

 6.  हिमाचल  प्रदेश  30  30

 १.  कर्नाटक  281  274

 8.  केरल  134  60

 9.  मध्य  प्रदेश  238  53

 >'..158
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 2  3

 महाराष्ट्र  835  673

 10.  उड़ीसा  835  20

 11.  113  37

 12.  राजस्थान  129  37

 15.  तमिलनाडू  ह  307  50

 14.  उत्तर  प्रदेश  246  50

 15.  पश्चिमी  बंगाल  246  22

 संघ  दासिल

 चंडीगढ़  -  5

 दिल्‍ली  14  5

 18.  गोंवा  20_
 16

 20.  पांडिचेरी  20.  8

 15
 ह

 8

 विवरण-ोो

 विभिन्‍न  प्रदूषण  नियन्त्रण  बो्ों  की  स्थिति

 क्र०  सं०  राज्य  बोर्ड  का  माम  जठाये  मये  सिलित  मामलों  सम्बित
 .  *  प्ामलों  की  की  संख्या  मामलों

 संख्या  की संख्या  +--+  की  संक्ष्या

 बोर्ड  के  पक्ष  बोर्ड  के  विपक्ष

 में  में

 2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रदेक्  3  5  2  6

 2  असम  न+  5  न+
 न



 1  2  3  4  5  6

 3  बिहार  6  ध््ा
 न  '

 6

 4...  गुजरात  52  6  46

 5.  हरियाणा

 न्‍
 109  24  बन  85

 6...  हिमाचल  प्रदेश
 ना

 _
 ना

 नः

 केरल  ह॒  7  1  5

 आर्नाटक  3  2  न

 9.  |  मध्य  प्रदेश  21  त+
 न  21

 10.  महाराष्ट्र  12  _  न  12

 11...  पंजाब  78  2  +-  76

 12...  राजस्थान  109  6  7  96

 13...  तमिलनाडु  ये  न+
 न  1

 14...  उत्तर  प्रदेश  31  10  न+  21

 15...  पश्चिम  बंगाल  6  _  न+  6

 बोर्ड  0  49

 योग

 ओ  515

 105  10 8...  405...  400
 a

 विबरण-सीन
 ः

 प्रदूषण  निशेक्षक  कानूनों  के  उल्‍्लंघतनम  करने  के आलख्यक्षप अन्द
 की  गई  ओऔद्यौधिक  छकाईवां

 क्रम०  सं०  राज्य  बोर्ड  का  नाम
 ..

 मामलों  की  संस्या  जिसके  विरूद्ध
 म  हि  _  निषंधादेश  प्राप्त  किया

 है  2
 रा

 3,

 आंध्र  प्रदेश
 हुछ  नहीं

 असम  कुछ  हीं

 बिहार  बुछ  नहीं  .
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 1  "2  3

 4  *  गुजरात  ह॒  8

 °  हरियाणा  कुछ  नहीं

 6  हिमाचल  प्रदेश  कुछ  नहीं

 7  केरल  2

 8  कर्नाटक  1

 9  मध्य  प्रदेश  कुछ  नहीं

 10  महाराष्ट्र
 7

 11  पंजाब  कुछ  नहीं

 12.  राजस्थान
 2

 13  तमिलनाडु
 |

 14  उत्तर  प्रदेश  9

 15  पश्चिमी  बंगाल  .,  कुछ  नहीं

 16  केन्द्रीय  बोर्ड  7

 भोपनीय  पंजीकाों  के  रक्रक्षात्र  का  कार्य  संभालने  बाले  गृह  मंत्रालय

 के  कर्मचारियों  को  विज्वेष  धतन

 ]

 ९439.  ली  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  गह  मंत्री  गोपनीय  पंजिकाओं  के  रक्षरक्षाव  का  कार्य

 सम्भालने  बासे  को  विशेष  वेतन  के  बारे  में  25  1984  के  अता  रांकित  प्रश्न  संख्या  558

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  तक  गोपनीय  पंजिकाओं  के  रखरखाव  का  कार्य  सम्मालने  बाले  सगृह  भंत्रालय

 161
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 के  कितने  कर्मेणारियों/'घिकारियों  को  विशेष  वेतन  दिया  गया  है  और  कितने  क्रमंचारियों  के
 मामले  में  तीन  वर्ष  या  उससे  अधिक  समय  के  लिए  मगतान  किया  गया  विशेष  वेतन  कमंर्चारियों
 की  अग्न  तर  पदोन्नति  में  वेतन  मिर्धारण  कैरते  समय  हिसाब  लगाया  ग़य

 क्या  संबद्ध  अधिकारियों  की  पदोन्नति  के  समय  उक्त  विशेष  वेतन  को  विलय  -  करना

 मस्यायोचित  था  ः

 यदि  तो  कितने  मामले  विलय  किए  गए  विशेष  वेतन  को  उनके  वेतन  से

 अलग  कर  दिया  गया  और  ऐसे  कितने  मामले  शेष  हैं  जहां  अभी  तक  विलय  किये  गये  विशेष '
 बेतन  को  वेतन  से  अलग  नहीं  किया  गया  और

 ह

 उन्हे  क्रभी  तक  विशेष  वेतन  प्रोप्त  करने  की  अनुमति  दिये  जाने  के  क्या  कारण
 है

 ग॒ह  संत्राल्य  में  राज्य  मंत्री  रामशुलारी  :  से  गोपनीय

 पंजीकाओं  के  रखरखाव  का  कार्य  संभालने  के लिए  1-7-1984  से  आज  तक  गृह  मंत्रालय  संवर्ग
 के  सात  कर्मचारियों  को  विशेष  वेतन  दिया  गया  7  व्यक्तियों  में  से  केवल  2  व्यक्तितयों

 को  3  वर्ष  से  अधिक  विशेष  वेतन  दिया  है  ।  विशेष  बेतन  श्राप्त  करते  समय  इनमें

 से  कर्मचारी  की  पदोन्‍नति  नहीं  की  इसलिये  संबंधित  अधिकारियों  की  पदोन्नति  होने

 पर  उनके  विशेष  वेतन  के  विलय  करते  का  प्रश्न  उठता  ।

 उच्छ  अआणी  लिपिक  प्रड़  से  पदोग्नत  सहयकों  को  दिया  गया  विकल्प

 3440.  भरी  सी०जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गृह  मंत्रालय  तथा  कारमिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  के  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा

 संवर्ग  के-बहुत  से  सहायकों  को  जिन्हें  उच्च  श्रेणी  लिपिक  ग्रेड  से  दीर्धावधि  आधार  पर  सहायक  प्रेड

 में  किया  गया  कामिक  के  8  1983  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  -

 एफ पी० ] के अनुसार अपना विकल्प चुनने का लाभ दिया गया 4 यदि तों उनकी संकृया कितनी ग्रह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक प्रड.से दीर्घावधि आधार पर सहायक ग्रेड में पदोन्‍नत होने वाले कितने सहायकों को अपना विकल्प चुनने का लाभ देने से इंकार किया गया ओर गृह मंत्रालय/का्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कुछ सहायकों को उक्त विकल्प का लाभ देने के क्या क।रण न । 6३ *



 27  1907  ,...  लिखित  उत्तर

 कससककससससकफऊफस  नल  अत  स  स अउक्‍७:&सक्‍अअसससत न  ऑसफरक्‍  क्‍च का

 यह  मंत्रालय  में  राज्य  रामबुलारी  :  से  गृह  मन्त्रालय

 के  कुछ  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  को  उनकी  सहायक  के  रूप  में  आधार  पर  पदोन्नति  होने
 पर  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  कामिक  और  प्रशिक्षण  के  दिमांक

 सं० Who  के  का०  ज्ञा०  सं०  एफ  के अनुसार वेतन  और  दिनाक  प्रयोजनों के लिए  के  का ०  ज्ञा०
 सं०  एफ०  के  अनुसार  वेतन  निर्धारण  के  प्रयोजनों  के  लिए  विकल्प  का

 लाभ  दिया  गया  था  ।  कांमिक  और  ग्रशिक्षण  विभा  ने  बाद  में  स्पष्ट  किया  कि  उक्त  ज्ञापन  के

 अधीन  विकल्प  का  लाभ  चयन  सूची  में  शामिल  होने  के  बाद  केवल  नियमित  नियुक्ति  होने  पर
 दिया  जा  सकता  तथा  दीर्धावधि  आधार  पर  नियुक्ति  को  नियमित  नियुक्ति  नहीं  समझा  जा

 -  सकता  ।  यह  स्वष्टीकरण  प्राप्त  होने  पर  इंस  मन्त्रलय  के  दीघविधि  पर  नियुक्त  किए  गए  सहयकों
 को  दिया  गया  विकल्प  का  लाभ  रोक  दिया  गया  है  और  पिछले  मामले  जिनमें  लाभ  दिया
 गया  की  समीक्षा  कौ  जा  रही  है  ।

 तंजाबूर  स्थित  कला  संग्रहालय  का  प्रबन्ध

 श्री  पी०  चिदाम्बरम  :  कया  सं&कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ः  क्‍या  सरकार  का  विचार  वाशिगटम  में  होने  वाले  भारत  महोत्सव  में  प्रदर्शित  करने

 हेतु  तांजवू  र  के  कला  एंग्रहालय  और  तमिलनाडु  के  अजहीपुर  बकारलैदूर  स्थित
 की  मूल  प्रतिमायें  भेजने  का

 कया  तांजाबर  स्थित  कला  संग्रहालय  के  प्रबन्धकों  ने  इस  प्रस्ताव  पर  अपत्ति  कौ
 ओर

 क्‍या  इन  प्रतिमाओं  की  प्रतिकृतियों  को  वाशिंगटन  भेजने  से  उक्त  प्रयोजन  लिद्ध  नहीं
 होगा  ?

 कामिक  झौर  प्रशासनिक  सुधार  झोर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तंथां
 संस्कृति  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पौ०  सिंह

 :
 उ्स्ताव  विचाराधीन

 तांजाबूर  कला  वीथी  ने  शु&-शुरू  में  आपत्ति  कीं  फिर  भी  तमिलनाडु
 ने  तंजाबूर  कला  वीथी  सहित  सभी  संबंधितों  से  परामर्श  करके  मामले  की  समीक्षा  की  थी  भोर

 कांसे भेजने के लिए अनुमति प्रदान की । अन्तर्राष्ट्रीय रुपाति-प्रांप्त संग्रक्षालय इस प्रकार के कांसे की प्रतिकृतियाँ को महत्वपूर्ण प्रदर्शनी में प्रदर्शित नहीं करेंगे । +
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 जम्पू  भ्ौर  काइमीर  में  पाकिस्तानो  जासूसी  करते  बाले  गिरोह
 का  पकड़ा  जाता

 3442.,  भी  सो०  साधव  रेड्डो  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३

 सरकार  का  यान  दिनांक  4  अप्र  1985  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकांशितं
 उस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  जम्मू  तथा  काइमीर  के
 साम्बा  सीमा  क्षेत्र  में  पुलिस  ने  तस्करी  के  समान  और  दस्तावेजों  सहित  चार  पाकिस्तानी

 राष्ट्रिकों  को
 गिरफ्तार  करके  पाकिस्तानी  जासूसों  का  एक  गिरोह  पकड़ा

 प्रदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कर्यवाही  की  गई  ?

 म  त्रालय  में  राज्य  मत्रो  राम  दुलारी  जी  हूं  श्रीमान  ।

 और  तथ्य  मालूम  किए  जा  रहे  हैं  ।
 ह

 भारतोय  साल्यिकीय  सेवा  के  प्रंड  ly  में  वदोस्तति  के  लिए  सामदण्ड

 3443.  भी  चित्त  महाता  :  क्या  योजना  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  भारतीय  सोडियिकी  सेवा  के  प्रंड  19  में  अपर  1985  को  कितने  रिक्त  स्थान

 ु

 विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  1984  में  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  के  पग्रंड  Iv

 मैं  पदोष्मति  के  लिए  चयन  सूची  तेयार  करते  के  लिए  क्‍या  मामदण्ड  प्रक्रिया  अपनाई  मई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभागीय  पदोन्नति  सीमति  द्वारा  वर्ष  1984  में  अपनाई  गई
 कार्यविधि  के  अनुसार  विभांगीय  पदोन्नति  समिति  मै  1982  में  भो  भारतीय  .

 सांछियकीय  सेवा  के  ग्रेड
 में  पदोन्नति

 के  लिए  चयन  सूची  को  अंतिम  रूप  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 (३४)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 घोजना  सम्त्नालय  सें  राज्य  मस्त्रो  के०  धार०  :  34

 से  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  ग्रंड  1९  में  पदोल्तति  के  लिए  चयन  भूची
 समय  पर  संशोधित  भारतीय  सांड्यिकीय  सेवा  नियमावली  1961  के

 तियम
 8  के  उंपय्थों  के

 164



 1907,  लिखित  उतरे

 अनुसार  समय  समय  पर  तैयार  की  जाती  उक्ल  नियम  में  भा०  सां०  से०  के  1V  में  कम  '

 *से  कम  75  प्रतिशत  रिक्त  स्थान  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  आयोजित  प्रतियोगिता  परीक्षा  के

 माध्यम  से  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरने  और  अधिक  से  अधिक  25  प्रतिशत  रिक्त  स्थान  सम्भरक
 पंदधारियों  की  एको  कृत  पात्रता  सूची  से  चयन  आधार  पर  पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाने  की  ध्यवस्था

 1981  में  हस  नियमावली  में  60  प्रतिशत  प्रद  संघ  लोक  सेवा  आयोंग
 *

 जित  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  माध्यम  से  सीधी  भर्ती  द्वारा  और  40  प्रतिशत  पद  सम्मरक
 की  एकीकृत  पात्रता  सूची  से  चयन  के  आधार  पर  पदोन्नति  द्वारा  भरने  की  ध्यवस्था

 करने  हेतु  संशोधन  किया  गया  63  अधिकारियों  की  (30.9.78  तक  रिक्त  ह्यानों  के

 982  में  तैयार  और  34  अधिकारियों  की  से  रिक्त  स्थानों  के

 1984  में  तैयार  चयन  सूचियां  उस  समय  लागू  उक्त  नियम  8.  के  उपबन्धों  के  अनुसार  हैं  ।

 ०  स्थ॒सत्ता  सैतानियों  के  पेंशन  के  भामले  *

 3444.  श्रीमती  कृष्णा  साही  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चार  लाल  चोबीस  हजार  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पेंशन  के  मामले  उनेके  मंत्रालय
 में  लंबित पड़े  ह

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  निर्णेय  लिया  था  कि  सभी  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पेंशन  के
 मामले  1985  के  अन्त  तक  निपटा  विए  और

 यदि  उपयुक्त  भाग  और  का  उत्तर  हां  में  है  तो  इस  सम्बन्ध  मैं  सरकार
 द्वारा  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  राम  बुलारी  :  से  (7)  1972  ओर
 1980  की  योजनाओं  के  अन्तर्गत  अब  तक  प्राप्त  कुल  4,30,414  आवेदन  पत्रों  में  से  1,32,859
 ह्वत्नतन्ता  सेनानियों  और  उनके  आश्रितों  को  पेंशीवरृ  स्वीकृत  की  गयी  31-3-8 5  को  ।  1,01,187

 भामले  रद  किये  विज्वेष  मामले  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  से  रिपोर्टों  और/या  आवेदकों
 सै  अप्रेक्षित  सूचना  के  अमाव  में  लम्बित  पड़े  चूंकि  मामलों  पर  अंतिम  निर्णय  संबंधित  राज्य
 सरकारों  की  सत्यापन  रिपोर्टों  के आधार  पर  लिया  जाता  सभी  आवेदन  पत्रों  पर  अन्तिम
 निर्णय  लेने  के  लिए  कोई  निश्चित  तारीख  निर्धारित  करना  सम्भव  नहों  है  ।

 वरापि  लम्बित  आावेद़  पत्रो  का  तेजी  से  निपटाने  करने  के  लिए  हर-सम्भव  प्रयत्न  किए
 भा  रहे  तेजी  से  निपटान  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे  :--

 6)  .  गृह  मस्जालय  से  निर्देशों  राक््य  सरकारों  ते  आवेंदब  पत्रों  पर  कार्रवाई  के  लिए
 र्क्  प्र एकक  गठित  किए  हैं  ।
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 nanan झ॒ञऋख

 (४)  केन्द्र  सरकार  की  सलाह  राज्य  सरकारों  दोनों  के  सत्यापन  और  जांच  के

 लिए  सलाह  देने  के  लिए  जिला/राज्य  सत्र  की  समितियां  भी  गठित  की  हैं  ।  *०

 न  ---

 (iii)  सम्मान  पुूंशन  के  कार्यान्वयन  मुख्य  समस्याओं  पर  विघार  करने  और
 | ,  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  सरकार  ने  केन्द्रीय  स्तर  पर  गर-शासकीय

 कारी  समिति  भी  गठित  की  है  ।

 फूड  काफ्ट  इन्स्टोटयूट  का  दर्जा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  +

 3445.  श्री  टी०  बश्चोर  पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  बृझ्ला  करेंगे

 कि  हि
 -

 हि  क्‍या  अल्वाई  स्थित  क्राफ्ट  इंस्टी  टयूट  का  दर्जा  बढ़ाकंर  उसे  इंस्टीट्यूट  आफ  मैंनेजड्लेंट
 कर  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 "

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 छठी  पंचवर्षीय  थोजना  के  दोरान  इस  संस्थान  का  योजना  व्यय  तथा  गैर-योजना
 व्यय  कितना  कितना  रहा  और  तत्संबंधी  बर्षवार  आंकड़े  कया  हैं

 छठी  योजना  के  प्रति  यपं  प्रत्येक  छात्र  पर  कितनी  राशि  खर्च  की

 इस  संस्थान  में  कौन-कोन  से  पाठ्यक्रम  चलाये  जा  रहे  और

 छठी  योजना  के  प्रत्येक  पाठ्यक्रम  से  कितने  छात्र  पास  होकर  निकले  और
 तत्सम्बन्धी  वर्षवार  आंकड़े  क्‍या  हैं  ?

 पर्यटन  ध्लोर  सागर  विमानन  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  झ्रत्षोक  :
 और  केरल  सरकार  से  अल्वाई  के  भोजत  कला  संस्थान  का  एक  होटल  प्रबन्ध  संस्थान

 के  रूप  में  उन्नयन  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।  वित्तीय  और  तकनीकी

 प्रतिबन्धों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  फिलहाल  प्रस्तावों  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाया

 भोजन  कला  संस्थान  नहीं, तो  कुकरी  (2)  बेकरी  और  कन्फवशनरी  (3)  हाऊस  बीपिंग  (4)  होटल -
 रिसैप्शन  और  बुक  (5)  रेस्तरां  और  काउंटर  (6)  डिब्बाबंदी  तथा  भोजन

 (7)  भौद्योगिक  संस्थात्मक  भोजन  सेवा  प्रबन्ध  में  एक  वर्षीय  प्रमाण-पत्र  पाठ्यक्रमों  की  पेशकर्श
 कर  रहा  संस्थान  गृह-स्वामिनियों  तथा  अम्यों  के  लिये  अल्पाबधि  पाद्यक्रम  भी
 चला  रहा  है  ।
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 ब्रिटिश  फुटबाल  टीम  हारर  भारत  का  प्रधिक्ृत  दौरा

 3446.  भी  इसाजीत  पुष्त  :
 क्‍या

 युवा  कार्य  प्रोर  क्लख  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ॥॒

 क्‍या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  निमन्त्रण  पर  एक  ब्रिटिश  फुटबाल  टीम  न्यू  कासल
 अपोन  टाइने  कुछ  मेच  खेलने  के  लिये  दिल्ली  आई  थी  ;

 -  यदि  तो  बया  यह  दौरा  अप्राधिकृत  था  ओर  इस  टीम  में  भारतीय  मूल  के  ब्रिटेन

 मागरिक
 ह

 क्‍यां  इस  सम्पूर्ण  मामले  के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  यदि  तो  उसके  क्‍या
 निष्कर्ष  निकले  ?

 युवा  कार्य  ओर  लेल  विभाग  सें  राज्यमंत्री  क्रार०  के०  जबलचगा  :  से
 मामले  को  देखने  पर  पता  चला  है  कि  मुख्य  तोर  पर  मूल  उपमहाद्वीप  के  ब्रिटिश  नागरिकों  की
 एक  फूटबाल  टीम  हाल  ही  में  देश  में  अ|ई  हालांकि  लनन्‍्दन  स्थित  भारत  उध्चायुक्त  द्वारा  टीम
 के  मैनेजर  को  सूचित  किया  गया  था  कि  उनका  दोरा  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  महीं  किया  गया  है
 और  इसे  स्थगित  करना  भारत  में  फहूंचने  के  बाद  जब  भारतीय  खेल  प्राधिकरण
 ने  इनसे  सम्पर्क  किया  तो  टीम  के  मंनेजर  ने  स्वीकार  किया  कि  उनके  लन्दन  छोड़ने  से  पहले  उन्हें
 यह  सूचना  मिन्त  गई  थी  कि  उनका  दोरा  अस्वीकृत  और  स्थगित  परन्तु  उन्होंने  अपने  आप  भारत
 आने  का  निर्णय  लिया  क्योंकि  उन्होंने  पहले  ही  अपनी  छुट्टियों  का  कार्यक्रम  बना  लिया  था  जो
 सम्भवतः  दुबारा  नहीं  होता  ।

 etree  डड़ीसा  के  फुलवाणो  जिले  में  दारिगीबाड़ी  को  पर्यटक  केरा  के  रूप  में  बिकतित  करना

 3447.  श्री  राघाकास्त  डिगाल  :  क्‍या  पर्यटन  झौर  मागर  विमानन  मम्त्री  यह  बतामे  की
 कृपा  करेंगे  कि  ४  *

 -  क्या  उड़ीसा  में  फुलवाणी  जिले  में  दारिगीवाड़ी  पर्यटकों  लिए  एक  आकर्षक
 स्थान  है  ;

 क्‍या  उस  स्थान  की  जलवायु  और  अस्य  अनुकूल  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सरकार  का  विचार  इसे  राष्ट्रीय  पर्यटक  स्थान  के  रूप  में  घोषित  करने  का  और

 यदि  तो  उस  स्थान  का  विकास  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  वर्ष

 1985-86  के  दोरान  उक्त  प्रयोजन  हेतु  कितनी  घनराशि  आवंष्टित  किये  जाने  का  भ्रस्ताव  है  ?
 ः
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 ——  खि  बा  नाता  हएएएए  आयात
 पर्यटन  झौर  माग़र  ज्सिनन  मंत्रालय  में  राज्य  संज्रो  श्रशोक  :  से

 छड़ीसा  के  अन्तर्गत  फलवाणी  जिले  में  विभाग  द्वारा  राज्य  सरकार  के  परामर्श
 केमा  व  प्राइवेट  सेक्टरों  के  मिले  जले  संसाधनों  से  अवस्थाबद्ध  विकास  के  लिए  अभिनिर्धारित

 किए  गए  केठओों/क्षेत्रों  में  शामिल  नहीं  है  ।  फिर  राज्य  फूलवाणी  जिले  में  दारिगीबाड़ी
 ओऔर  अन्य  पर्यटक  के  स्थानों  को  प्यंटको  की  सूचना  के  लिए  ब्रोश्ं  प्रकाशित  करते
 प्रद्यास्ति  कर  रही  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करते  हुए  राज्य  खरकार  का  इन  स्थानों
 पर  परयंटन  आधार  संरच्नना-सुविधाओं  का  काये  प्रारंभ  करने  का  प्रस्ताव

 स्काउटों  झोर  गाइड़ोों  के  लिए  झ्रणुदान

 -  3448.  के०  जी०  भ्रदियोडी  :  क्या  युवा  कार्य  भ्ौर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा
 करेंगे कि

 :
 ह

 (%)  क्या  सरकार  देश  के  स्काउठों  ओर  गाइडों  के  लिए  कोई  अनुदान  के  रही

 यदि  हां,'तो

 क्या  सरकार  का  विच्वार  इस  अनुदान  की  राशि  को  बढ़ाने  का  भर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ब॒ुधा  कार्य  झोर  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झार०  क०  जयलगा  :  (१)
 हां

 भारत  स्‍्काउट्स  और  गाइडस्‌  के  राष्ट्रीय  नई  दिल्‍ली  को  1.64  लाख
 ६०  और  अखिल  भारतीय  बाल  स्काउटस  नई  दिल्‍ली  को  15,000  रू०  के  वाधिक
 प्रशाशनिक  अतुदाब  के  अतिरिक्त  स्वीकृत  वित्तीय  पद्धति  के  अनुसार  भारत  स्काउटस  और  गाइडस
 को  उनकी  परियोजना  के  आधार  पर  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  पर  खर्च  को  पूरा  करमे  के  लिए  अन॒दान
 भी  स्वीकृरा  किया  जाता  है  ।

 ा

 और  चूंकि  विभिन्‍न  कार्यक्रम  आयोजित  करने  के  लिए  अनुदान  स्वीकृत  वित्तीय
 पद्धति  के  आधार  पर  ही  स्वीकृत  किया  जाता  है  इसलिए  अनुदान  की  राशि  बढ़ाने  का  प्रश्न

 मान  स्तर  पर  उनके  द्वारा  उस  समय  आधय्योजित  किए  जाने  वाले  अतिरिक्त  कार्यक्रमों  क ेआयोजन
 के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  निर्भर

 कर्माटक  में  रह  रहे  पूर्थों  अंगाल  के  दारजाबितों  को  तागरिकता  के  श्रधिकार

 3449.  शरी०  एच०  जी०  रासुलु  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  यह  जानकारी  है  कि  कर्नाटक  में  रायचुर  जिले  के  सिन्दबूर  पुरर्वास

 168  :



 27  1907  लिखित  उत्तर

 शिविर  में  कुछ  अज्ञात  पूर्वी  बंगाल्न  के  शरणायीं  रह  रहे

 यदि  हां  तो  वहां  कितने  अज्ञात  शरणार्थी  रह  रहे  और

 क्या  सरकार  विदेशों  से  आये  हुए  दूसरे  लोगों
 की  तरह  उन्हें  हि  तागरिकता

 ऐसे  कितने  शरणाथियों  को  नागरिकता  के  अधिकार  अभी  दिये  जानें  और

 उन्हें  नागरिकता  दिये  जाने  में  विलम्व॒  के  क्‍या  कारण  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्‍या

 गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  (5)  जी  हां  श्रीमान  ।

 इन  परिवारों  को  सरकार  द्वारा  प्रवर्तन  नहीं  किया  गया  है  इन  की  संख्या

 कै  बार ेमें  जानकारी  नहीं  है  ।

 से  इन  परिवारों  को  नागरिकता  देने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  यदि  वे  उपयुक्त
 जिला  प्राधिकारियों  को  आवेदन  भेजते  हैं  ओर  भारतीय  नागरिकता  अधिनियम  में  दी  गयी  शर्तों  को

 पूरा  करते

 जम्सू  मौर  कदमीर  में  पाकिस्तान-से  प्राये  शरणार्थियों  को  मागरिकता  के  श्रधिकार

 3450.  भी  अनक  राज  गुप्ता  :  क्या  शृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  के  दोरान  पाकिस्तान  से  आये  और  जम्मू  और  कश्मीर  के  जम्मू
 झौर  कटरा  जिलों  के  सीमावर्ती  गांवों  में  बसे  बड़ी  संख्या  में  शरणार्थियों  को  अभी  तक  नागरिकता

 के  अधिकार  नहीं  दिये  गये

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसे  कुछ  कदम  उठायेगी  जिससे  इन  शरणार्थियों  को

 सायरिकता  के  अधिकार  प्राप्त  हो  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 गुहू  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  से  भारतीय  मूल

 के  जिन  व्यक्तियों  ने  विभाजन  के  परिणामस्वरूप  मारत  में  व  कश्मीर  राज्य  प्रवास

 किया  उनको  संविधान  के  अनुच्छेद  6  के  अधीन  भारत  के  नागरिक  माना  गया

 पासपोर्ट  हेतु  प्रायेदनपन्नों  की  जाँच  को  प्रक्रिया

 झ्ली  लाख  डहोसा  £  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  मिजोरम  तथा  नागालेंड  के  आवेदकों  के  मामलों  में  पासपोर्ट  हेतु  आवेदन-पत्रों

 की  जाँच  में  सामान्य  प्रक्रिया  की  बजाय  एक  अत्यधिक  पेचिदा  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है

 परिणामस्वरूप  उन  पर  निर्णय  में  अवांछित  विलम्ब  होता  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  खुर्शीद  श्रालम  :  पासपोर्ट  जारी  करने  से

 पासपोर्ट  1967  की  5  (2)  के  अन्तर्गत  पासपोर्ट  प्राधिकरण  पासपोर्ट

 आवेदन-पत्रों  का  सत्यापन  करते  हैं  !  गोहाटी  स्थित  पासपोर्ट  जारी  करने  वाला  जो

 तागालेंड  और  मिजोरम  के  आवेदकों  को  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  उत्तरदायी  इस  प्रावधान

 के  अन्तर्गत  यथोजित  जांच-पड़ताल  करता  है  ।  हमारे  मूल्यांकन  के  अनु  पार  ग  हाटी  स्थित  पासपोर्ट

 कार्यालय  और  देश  के  अन्य  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  बीच  पासपोर्ट  जारी  करने  में  लिये  जाने  वाले

 अभय  में  आम  तोर  से  कोई  अन्तर  नहीं  होता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तारापुर  परमाण्‌  शक्ति  केन्द्र  के  लिए  य्रेनियम  का  श्ाषात

 3452.  की  हुस्सेश  दलबाई  :  :  गया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तारापुर  परमाण  शक्षित  केन्द्र  के लिए  कोन  से  देश  संबद्धित  यूरेनियम  की  सप्लाई  कर

 रहे

 क्‍या  विगत  में  इसकी  नियमित  रूप  से  सप्लाई  की  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  पिचार  तारापुर  परमाणु  शक्ति  केन्द्र  को  चालू  करने  के

 सरंबशित  यूरेतियम  की  नियमित  सप्लार्ट  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  इस  मामले  में  क्या

 कदम  उठाने  का

 बिक्षान  झोर  प्रोद्योगिको  मंशासंय  तथा  महासागर  परमाणु  पभ्रंतरिक्ष  और

 इलेफ्ट्रानिकी
 विभाषय  में  राज्य  सरशी  शिवराज  बी०  :  नवम्बर  1982  में  भारत

 और  ह्लांस  के  बीच  हुए  करार  के  अनुसरण  तारापुर  परमाणु  बिजलीधर  के  लिए  समृद्ध  यूरेनियम  है
 की  सप्लाई  अमरीका  के  स्थान  पर  फ्रांस  द्वारा  1963  के  सरकार  करार  की  सीमाओं  में  रहते  हुए
 की  था  रही  हैं  ।

 फ्रांस  सप्लाई  नियमित  रूप  से  कक  ना  रहा  है  ' 11९

 ही  नहीं  उठता  ।

 ' *
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 न्नचचच्च्ज््ज्ज्ण््््ज-यजअआाशशच्य्््््ओओओआआ  पृ जज
 गोवा  विश्वविद्यालय  दिघेयक  को  प्रनुमति

 3453.  भी  ऐड्ड्ार्डा  फंलीरो  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गोवा  विश्वविद्यालय  विधेयक  राष्ट्रपति  की  अनुमति  के  लिए  केख  के  पास
 लम्बित  पड़ा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 बस्थानित  गोवा  विश्वविद्यालय  विधेयक  को  कब  तक  अलुमति  दे  दी  जाएगी

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  से  (५)  विधास  सभा
 द्वारा  यथा  पारित  और  प्रकाएाक  द्वारा  राष्ट्रपति  विचाराय  आरक्षित  गोवा  विश्वविद्यालय
 विधेयक  को  28-11-84  को  राष्ट्रपति  की  सहमति  प्राप्त  हो  गई  है  ।

 इलेक्ट्रोनिक  भ्रमुसंघान  संस्थाश्रों  को  सृविधाएं

 3454.  थ्री  शांताराख  पोतदुक्षे  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसंधान  सम्बन्धी  सुविधाएँ  प्राप्त  करने  हेतु  विभिन्‍न  संस्थाओं  राज्य-बार

 क्‍या  रियायतें  दी  जाती

 इलेक्ट्रोनिक  संस्पान  को  क्‍या  विशेष  सुविधाएं  दी  गई  हैं  ;  भौर

 कम्प्यूटर  केन्द्रों  मे ंबल  रहे  अनुसंघान  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  झोर  प्रोधोगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  प्रस्तरिक्ष  भौर

 इलेक्ट्रातिको  विभागों  में  राज्य  संत्री  थी  :  तथा  स्वदेशी

 अनुसंधान  तथा  विकास  के  कार्यकलापों  को  प्रोत्साहन  देने  के  उददंश्य  से  इलेगृूठॉनिकी  विभाग

 गिकी  विकास  परिषद्‌  रेडार  परिषद  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  विभिन्‍न  संस्थानों  को  घनराशि
 उपलब्ध  कराता  है  ।  जिन  संस्थानों  को  अब  तक  धतरशि  उपलब्ध  कराई  गई  है  उनके  राज्य-वार

 नाम  संलष्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 निम्नलिखित  प्रमुख  केर्द्रीं  में  कम्प्यूटर  संकलक  प्रोग्रामस

 कश्प्यूटर  यन्त्रसामग्री  देवतागरी  फ्ंचवे  सोपान  *

 कै  कम्प्यूटर  के  विकास  जैसे  अनुसंघान  विषयक  विभिन्‍न  कार्य  कलाप  किए  जा  रहे  टाटा  मौलिक

 राष्ट्रीय  सॉफ्टवेयर  विकास  तथा  आऑ  शकतौक  भारतीय  प्रोशोगिकी

 बिड़ला  प्रौद्योगिकी  तथा  विज्ञान  सी०  एम०  सी०  भारतीब

 जादवपुर  विश्वविद्यालय  ।

 ek
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 172

 ”
 जिवरण

 प्रौद्यीगिकी  विकास  परिषद  डी०  सी०)/राष्ट्रीय  रेडार  परिषद  आर०
 :

 के  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जिस  संस्थानों  को  घन-राशि  प्रदान  की  गई  उतकी  राज्यवार

 ।

 ध्रांघ  प्रदेदा

 1.  भारतीय  प्रशासनिक  स्टाफ  कालेज  एस०  सी०  हैदराबाद  ।

 2.  हैदराबाद  ।

 3.  भारतीय  इलेक्ट्रानिकी  निगम  हैदराबाद  ।

 4.  नागाजून  विश्वविद्यालय  ।

 5.  क्षेत्रीय  इंजीनियरी  कालेज

 6.  हैदराबाद  विज्ञान  संस्था  एस  )  हैदराबाद  ।

 7.  श्लोसमानिया  विश्वविद्यालय  ।

 8.  आंध्र  विश्वविद्यालय  ।

 9.  रक्षा  इलेक्टरानिकी  अनुसंधान  प्रयोगशाला  हैदराबाद  ।

 10.  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लिमिटेड  हैदराबाद  ।

 बिहार

 11.  बिरला“प्रौद्योगिकी  संस्थान  रांची  ।  श

 12.  केन्द्रीय  श्लान  आयोजना  एवं  डिजाइन  संस्थाम  रांची  ।

 13.  केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  कैम्द्र  घनबाद  ।

 14.  भारतीय  खान  स्कूल  एस*  धनबाद  ।

 दिल्ली

 15.  भाकादाबाणी  दिल्‍ली  ।

 16.  इलेक्ट्रानिक्स  टरंड  एण्ड  टेक्नालोजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशम  लिमिटेड  एष्ड
 दिल्ली  ।

 ॥  ह
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 17.  श्री  राम  औद्योगिक  अनुसंधान  दिल्ली  ।

 18.  भारतीय  प्रौद्योगिक  संस्थान  (  )  दिल्ली  ।

 19.  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  दिल्ली  ।

 20.  एक्सटेंशन  दिल्ली  ।

 21.  समुचित  स्वचालन  संवर्धन  प्रयोगशाले  दिल्ली  ।

 22.  जवाहर  लाल  नेहरू  दिल्ली  ।

 23.  ठोस  अवस्था  भौतिकी  प्रयोगशाला  दिल्ली  ।

 24.  यूनीवर्सल  डिजिटल  सिस्टम  रिसर्च  हंस्टीट्‌  विल्ली  ।

 25.  दिल्ली

 26.  इंजीनियर  इंडिया  लिमिटेड  दिल्‍ली  ।

 27.  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 घुजरात

 28.  गुजरात  संचार  तथा  इलेक्ट्रानिकी  लिमिटेड  बडोदा
 ,

 29.  भौतिक  प्रबन्ध  संस्थान  अहमदाबाद  ।

 30.  भौतिकी  अनुसंधान  प्रयोगशाला  अहमदाबाद  ।

 31.  अन्तरिक्ष  अनुप्रयोग  केम्द्र  अहमदाबाद  ।

 32.  प्रचालन  अनुसंधान  दल  (at.  जो  .),  बडोदा

 _33.  अखिल  भारतीय  वस्त्र  उद्योग  संघ

 भोबा

 34.  राष्ट्रीय  समुद्र  विज्ञान  संस्थान  ,  गोवा  ।

 35.  कुदक्षेत्र  विश्वविद्यालय  ।

 अप्यूं  तथा  कमीर

 36.  क्षेत्रीय  इन्जिनियरिंग  कामेज  भौनगर  ।
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 कर्माठक

 37.  भारत  इलेक्ट।निक्स  लिमिटेड

 38.  भारतीय  विज्ञान  संस्था  बंगलौर  ।

 39.  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  भाई  ),  बंगलोर  ।

 40.  नेशनल  ऐसेमॉटिक्स  लिमिटेड  बंगलोर ।

 रमन  अनुसंधान  संस्थान  बंगलौर  ।

 42.  केल्रीय  भारतीय  मोवा  संस्थान  जैसूर े।

 केरल

 हर  त्रिवेन्द्रम
 43.  केरल  राज्य  इलेक्ट्रासिकी  विकास  निगम  त्रिवेन्द्रम  ।

 44.  केल्ट्रान  क्रिस्टल  लिमिटेड  कन्नानोर  ।

 45.  इलेक्ट्रामिकी  अनुसंघान  तथा  विकास  केन्द्र  भिवेन्द्रम  ।

 डड़ीसा 46. उड़ीसा इंजीनियरिंग स्कूल ६.) कटक । महाराष्ट्र 47. भारती यप्रौद्योगिकी संस्थान बभ्यई ६ 48. प्रणाली अनुसंधान संस्थान पुणे । 49, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान बम्बई । 50. अम्बई विश्वविद्यालय । भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र । 52. फारसी बम्बई । 53. पूता विश्वविद्यालय । 54. फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन कम्यूनिटी हैल्थ « 55. ), बभ्मई ।
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 अध्य  प्रदेश

 56.  दूरसंचार  इंजीनियरी  मिलिटरी  कालेज

 पंजाब  +

 57.  केद्ररीय  वेशानिक  ओद्योगिक  संगठन  चंडीगढ़  ।

 58.  शिक्षक  प्रशिक्षण  तकनीकी:संस्क्राश  चंडीगढ़  ।

 59,  पंजाब  डिस्प्ले  डित्राइसिस  लिमिटेड  चंडीगढ़  ।

 60.  पंजाब  सेमीकण्डक्टर  डिवाइसिस  लिमिटेड  डी  चंडीगढ़  ।

 61.  पंजाब  वायरलैस  लिमिटेड  चंडीगढ़  ।

 62.  पंजाब  बायोमेडिकल  इक्विपमेंट  लिमिटेड  चंडीगढ़  ।

 63.  पंजाब  कृषि  लुधियाना  ।

 64.  सेमीकण्ड  क्टर  कॉम्पर्लस्स  लिमिटेड  चंडीगढ़  ।

 राजस्थान

 ह

 65.  बिड़ला  प्रौद्योगिकी  एवं  विज्ञान  संस्थान  पिलानी  ।

 66.  पिलानी  ।

 लमिलनाद

 67.  भारतीय  प्रोद्योगिकी

 -  68.  हिन्दुस्ताव  टेलीप्रिटर्स  लिमिटेड  ,  मद्रास  ।

 69.  प्रद्मास  क्रिश्वयन  कालेज  मद्रास  ।

 70.  सीरी  एक्सटेंशन  भद्ठास  ।

 71.  मदुस  प्रौद्योगिकी  संस्थान  मदास  |

 उत्तर  प्रदेश

 72.  केन्द्रीय  इलेक्ट्रामिक्री

 ,  73.  टेक्सिकल्न  कानपुर
 |
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 74.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  ।

 75.  नेशनल  पेट्रोलियम  देहरादुन  ।

 46,  इलाहाबाद  ।

 77.  राष्ट्रीय  चीनी  संस्थान  कानपुर  ।

 78.  मदन  मोहन  क्षेत्रीय  इन्जीनियरी  इलाहाबाद  ।

 १9.  अपटान  पावरट्रानिक्स  लिमिटेड  ,  साहिबाबाद  ।

 80.  अपन  इण्डिया  लखनऊ  ।

 81.  काशी  हिन्दू  वाराणसी  ।

 82.  रुड़की  विश्वविद्यालय  ।

 83.  भारत  इलेबट्रानिकी  लिमिटेड  गाजियाबाद  ।

 पश्चिनी  बंगाल

 ह

 84.  बंगाल  इन्जीनियरी  हावड़ा  ।

 85.  इसेक्ट्रो.मेडिकल  एलाइड  इण्डस्ट्री  लिमिटेड  कलकत्ता  |

 86.  भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर  ।
 ॥

 87.  जादवपुर  विश्वविद्यालय  ।

 88.  कलकत्ता  कलकत्ता  ।  .  -

 89.  पश्चिमी  बंगाल  इलेक्ट्रानिकी  औद्योगिक  विकास  निगम
 कलकत्ता  |

 90  बेस्टिगह्मरूस  सेक्‍्सबी  फाममेर

 91.  राष्ट्रीय  शिक्षा  परिषद

 92.  भारतीय  सांडियाकी  कलकत्ता  ।

 93.  वेबेल  इलेक्ट्रानिक्स  कम्यूनिकेशन  सिस्टम्स  कलकत्ता  ।

 94.  णूट  टेबनोलाजिकल  रिसर्च  सेबोरेटरी  कलकत्ता  ।
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 3455.  श्री  बुज  भोहन  भहम्ती  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पोलिसेरियों  एक  मुक्ति  मोर्चा  जो  उस  क्षेत्र  के  लोगों  बी
 न्‍्यायोचित  आकांक्षाओं  के  लिए  कार्य  करता  है  द्वारा  घोषित  पश्चिमी  सहारा  के  सहरोई  अरब
 डेसोक्रेटिक  रिपश्लिक  को  मान्यता  और

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अफ्रीको  एकता  संगठन  द्वारा  सहरोई
 अरब  डेमोक्रेटिक  रिपड्लिक  को  पहले  ही  मान्यता  दी  जा  चुकी  है  और  वह  उस  स  गठन  का  सदस्य

 विदेश  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लुशोद  झालम  :  सहरोई  अरब  लोकतांजिक
 गणराज्य  को  मान्यता  प्रदान  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचारधीन

 हां  ।

 °
 केन्द्रीय  सरकार  सेवाओं  में  स्काउटों  शोर  गाईडों  हेतु  नौकरियों  को  छूट

 .

 3456.  डा०  के०  जी०  प्रद्दियोडी  :  क्‍या  युवा  कार्य  झ्ोर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  स्काउटों  और  गाइडों  को  जिनका  कार्यकरण  राष्ट्रीय  केडेट  कोर  जेसा  ही  है
 केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  तथा  सरकारी  उपक्रमों  में  नौकरियों  में  छूट  नहीं  प्राप्त

 (a)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  विसंगति  को  दूर  करने  और  उन्हें  राष्ट्रीय  केडेट  कोर
 के  समान  रतर  पर  लाने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 युवा  कार्य  शोर  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झार०  के०  जयचना  :  से
 यह  कहदा  सही  तहीं  होगा  कि  स्काउट्स  ओर  गाइडस  का  कार्य  एन०  सी०  सी०  के  बराबर
 इसलिए  ऐसे  व्यक्तियों  को  जिन्हें  युवा  कार्यकलापों  में  भ'ग  लिया  को  रोजगार  में  बैसे  ही
 बरीयता  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठना  चाहिए  ।

 संगीत  नाटक  हाकादसी  हारा  कुछ  उपकरणों  को  खरीद

 3457.  भरी  राम  भगत  पासवान  :  कया  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  संगीत  साटक  अकादमी  और  इसके  संघटक  दिल्‍ली  मे

 प्रलेखन  और  फिल्मिग  प्रयोजनों  के
 लिए/%छ  उपकरण  खरीदे

 हैं
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 यदि  तो  1980  से  लेकर  अब  तक  खरीदे  गए  प्रत्येक  उपकरण  का

 कीमत  मेक  |माडल  और  खरीद  की  तारीख  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  कुछ  उपकरणों  की  खरीद  निविदाएं  आमंत्रित  किए  बिना  ही  की  गई  थी  और

 गंगद  मुगताम  पर  भी  की  गई  यदि  तो  उस  का  पूरा  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उसके  रख-रखाब  और  उपयोग  के  लिए  अभी  तक  किसी  उपयुक्त  कर्मचारी  की

 नियुक्तित  नहीं  की  गई  और

 यदि  तो  इसका  पूरा  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रशासन  सुनिश्चित  करने  के
 प्रयोजन  से  उक्त  अनियमितताओं  के  लिए  उत्तरदायी  अधिकारी  के  विरूद्ध  क्या  कदम  उठाए  गए ह  ह

 कामिक  झौर  प्रशासनिक  सुधार  झौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिंह
 :  तथा  संगीत

 नाटक  अकादमी

 द्वारा  1980  80
 पे

 खरीदे  गये  उपकरणों  के  ब्यौरे  संलग्त  विवरण  में  दिए  गये  कत्थक  केन्द्र  प्रलेखन
 तथर  चित्रांकन  से  सम्बद्ध  कोई  भी  योजना  नहीं  चला  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 संगीत  नाटक  अकादमी  के  प्रलेखन  एकक  का  प्रवन्ध  योग्य  तकनीकी  कामिकों
 किया  जाता

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 संगीत  नाटक  अकादमी  के  प्रलेखन  अनुभाग  द्वारा  वर्ष  1980-85  में  खरीदे  गये  उपकरणों
 की  सूची  :---

 ,  झ्वरीदमे  की  ब्यौरे  राशि
 तारीख

 1  2  3

 12-11-70  सोनी  3/4  यू-मेटिक  कैसेट  बड़ियो  7,40,965/-
 .  क॑मरे  तथा  सीमा  घुल्क  सहित

 आदि  सहित  सहायक
 है

 08
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 साधन  ।  सोमी  निगम  जापान  से  आयात

 दद  लाईसेंस  द्वारा  आयात  किए  गये  ।

 25-3-81  फिलिप्स  ओ  सि  लो  स्कोप  तथा  प्रोब  +  69,400/-
 सेट  माडल-पी०  हि  धि

 27-3-81  एक्लेयरस  ए०  एम०  1,27,009.
 एम०  मूवी  कमरा  एक्लेयर  इस्ट  र-«  एफ  एफ
 नेशनल  पेरिस  से  आयात  लाइसेंस  से

 खरीदे  गये  सहायक  साधन  सहित

 21-11-81  डार्क  रूम  के  लिये  माककिन्ग  766,0/- ,  *  फिल्‍म

 13-1-82  क्लुप्त  एस०  एस०डेवल्पिन्ग  टैक्स
 16-12-83  2-83  आदि

 27-3-82  रोटरी  भ्रिस्ट  ड्रायर  10,244/-

 21-11-81  हयूल्स  तथा  केस  *-  1॥,200/-

 19-3-82  2
 ह

 29-  2-8

 मेल्ट्रान  एल  साईन  टेप  रिकार्डर  तथा  1,10,760/-
 अन्य  सहायक  जेसे

 पिस्टल
 बैटरी  चार्जर  तथा  स्पेयरस्‌  91,200/-

 ह
 31-3-72  मेल्टरान  कॉन्सोल  टेपरिकार्डर  बी०  67  2,55,955/-

 26-3-83  सर्वो  कस्टोल्ड  नेल्को  वोल्टेज  9,500/-
 इजर  माढल  टी०  ए०

 10-3-83  निकोन  एफ  2  सिन्गल  लेन्स  रिफ्लेक्स  54,453/-
 35  एम०  एम०  स्टिल  कैमरा  सहायक
 साधनों  सहित

 179
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 10-3-83  मेट्ज  इलेक्ट्रानिक  फ्लैश

 2  नम्बरस

 31-3-83  सकुलर  फ्लैश  2,985/4

 28-3-83  व्टिकल  दिम्मे  98/-

 31-3-82  मूवी  लाइट्स  16,070/-
 5-12-83  हि

 6-12-83

 18-11-83  स्‍्लाइट  प्रोजेक्टर  के  लिए  जूम  लेन्स  2,150/-
 16-1 2-83  प्रोसेसिंग  टाइमर  400/-

 16-12-83  आर०  सी०  पी०  20  डर्सद्‌  प्रिन्ट  25,000/-
 ॥॒  प्रोसेसर

 31-3-83  पंटरशन  एवरसन  टाईप  थर्मोमीटर  2,200/-

 5-12-83  राउन्ड  कानेर  कटर  850|-

 31-3-83  वीडियो  तथा  फ़िल्म  कैमरा  के  लिए  5,800/--
 मूवेबल  वील्म्न  सहित  हैबी  ड्यूटी

 हु

 स्टेन्ड

 31-3-84  डर्स्ट  कलर  एल.०ई०  डी०  18  सेफ  2,800/-
 लाईट

 31-3-84  बलर  प्रिन्टस  के  लिए  पेपर  ड्रायर  2,200/-

 40-8-8  4  फिलिप्स  हेडफोन  टर्न  ठेवल  कंसट  डेक  23,125/ ह
 सहित  सुनने  की  व्यवस्था  और

 सुनने  के  कक्ष  के  लिए  हैश्फोन  ।

 1-2-84  जैशनल  एन  पोर्टे  टेबल  वी  25,98  5/-
 एच  एस  रिकार्टर  और  साधन  8,740|-

 14-2-84  20”  सोनी  कलर  दृरदशैर  16,500/-

 180
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 ब._-_-*बनिननननननन नी  नी  नीननान-त  3  अन्‍चक्‍्.न्‍

 6-3-84

 10-3-83  ९

 3  3-8  3  हि  न रे
 16-4-83  और

 31-3-83  -

 5-  2583

 5-  2-8३

 2-1-84

 31-3-84

 16-5-84

 26-6-84

 3

 4

 2  3

 जापान  से  सोनी-केपी  7210  1,67,560/-
 पी  एस  वीडियो  प्रोजेक्शन  डयूटी

 ब्रोमीका  5  स्नेपले

 एस  एल  ओरे  ईंमेरों  सहायक
 साधनों  सहित

 हैं

 इर्स्ट  650  कलर  वर्धक  3,500/-

 स्कीनर  लेन्स  75  मि०्मी०

 हर्स्ट  605  कल  वर्धक

 विस्तार  विलोस  35  मि०  मी०  8,600/-
 सस्‍्लोइड  का  पियरे  संहित

 विविटर  285  इलक्ट्रानिक  फलंश

 फिल्म
 और

 पेपर  संस्राधन  के  लिए  3,800/-
 ताप  नियंत्रण  टेक

 हैसलब्लंड  500  कैमेरा  जाकार
 साधनों  सहित

 सोलीगर  ढिजीठल  मीढर  6,595/-

 फोटोफोन  भि०मी०  साक्ड
 प्रोजेक्टर

 प्लेस  पेपर  का्पियंर  79,255/

 फलेश  मोटर  डिजीटल

 लिखित  छंसैरं

 883
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 2-1-84

 31-3-84

 31-3-84

 5-12-83

 5-12-83

 2-1-84

 31-3-84

 31-3-84

 23-2-85

 7-6-84

 12-10-84

 13-3-8  5

 11-2-85  5

 अंधेरे  कक्ष  के  लिए
 लेक्ट्रानिक  एक्पोइयर  मीटर

 डे  लाईट  स्क्रेच  प्रफ  फिल्‍म  लीडर

 वीडियो  के  लिए  डाली  और  टली

 वर्धको  के  लिए  लेसिस

 आटोमेटिक  वोल्टेज  स्टेबलाइजर

 पैटरसन  यूनीवर्सल  टेक

 स्लाइड  प्र  क्षक

 स्लाइड्स  स्टोरज  वाक्स

 ,  ॥.
 नेशनल  एन  /-  एच

 कैसेट  रिकाड  र

 सोनोडइनी  स्टीरियो  कंसेट  डे  क-एवं
 एमप्लीफर  माडल  2060  और

 स्पीकरों  सहित  टर्नटेबल  आर०

 आयात्त  लाइसेंस  पर  सोनी  का  रपोरेशन
 जापान  से  आयातित  वीडियो  व्यवस्था
 के  लिए  स्पेयर्स  आर  कैसेटस

 '  स्टीरियों  कैसेट  ढक
 टीसी  एक  टू  इन  वन

 केसेट  रिकाड  र

 वाइडिंग  मोटर  नीकोन  एफ  जैड़
 कैमरा

 झेफा्ड  फलेश  मीटर

 साकोत  एफ  ई2-एस  एल  आर
 तीरमा  लेंस

 17  1985

 3

 1,200/-

 1,090/-

 4,770|[-

 6,250/-

 1,800/.
 2  8  0  0  3,500/-

 850|-

 3,500/-

 27,985/-

 8,400/-

 7000/-
 डयूटी

 7000/«

 8,790/- 5,985/-
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 1  2  3

 डोटा  बाइडिंग  मोटर  सहित  35*
 मि०  मी०  स्ट्रील  कैमरा

 11-2-85 5  एट्टक  हलाईड  कार्पिग  यूनिट  22000/-
 विथ  विल्‍्ट  इनलाइटिंग  सिस्टम

 11-2-85  एल्लिनफ्रोमे  23  स्टडियो  लाइटस  5,400/-

 1152-85  डोसी  सहित  वेलवान  कैमरा  स्टैन्ड  12,000/-

 25-3-85  कोडक  स्लाइड  प्रोजेक्टर  कराऊसल  2050  1,03,840/-
 रीगोट  निय  जे  मिनी  दुश्य-श्रभ्य

 *
 कार्य  क्रम  व  प्रस्तुतीक  प्रक्षेपण  एकक  ।

 सेनक्रो  कंसट  डिजाल्‍पं  वर्धन  में  निर्मित
 इत्यादि  सहित्य  पूरा

 31-3-85  5  पी  एस  डब्ल्य  कनड  न्सर  माइक्रोफोन

 ७?ननीन  ' 3458. eft erefara Mere : क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा विनय मनम-म«म-मन  «बना  िननननननननन-क-3नमन

 धनवासियों  का  विकास  करने  को  योलना

 हे

 '  3458.  और  धक्रविग्द  मेतास  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजनाबद्ध  विकास  के  दायरे  के  बाहर  रह  गये

 कया  जाने  में  आयोजित  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  वनवात्तियों  के
 विकास  पर  विक्षेष  ध्यान  दिये  जाने  का  निर्णय  किया  गया  और  वि ह  विकास

 क्‍या  कमजोर  वर्ग  के  इन  आदिवासी  समुदाओं  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षंत्र
 की  कोई  योजना  आरम्भ  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  धौर  बन  मंत्रालय  में  राज्यमस्त्री  बीर  :  जी
 बद्ध  विकास  में  बनवासियों  का  बिकास  भी  शामिल  है  ।

 बैठकों  में  आदिवासी  विकास  में  प्रत्यक्ष  प्रगति  को  सुनिश्चित  करने  के  साधनोपायों
 पर  विचार  किया  इसमें  आदिवासी  शामिल
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 हु  द

 आदिवासी  वनवासियों  सहित  आदिवासी  बिकास  को  कई  योजनायें  सरकार  के  ध्यान "

 झनु  सूचित  लातियों/प्रभुसुचित  जनजातियों  के  प्रधिकारियों  की  वरिष्ठ

 झमुसंघान  झहथिक।रियों  के  पद  पर  तदर्थ  भ्राधार  पर  पवोन्‍्नति

 3859.  भ्रीमती  सुर्दरवती  नद्गल्  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  योजना  आयोग  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जन  जातियों  के  कितने  को  तदर्थ  वरिष्ठ  अनुसंधान  अधिकारी  के  रूप  में  पदोन्नति

 किया  गया  है  ;  और

 यदि  कोई  पदोन्नति  नहीं  की  गई  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 योजना  स  ब्रालय  में  राज्य  सन्नी  के०  ध्ार०  :  शून्य  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  वरिष्ठ  अनुसंघान  अधिकारियों  के  जो  दो  पद  पनोन्‍नति  से

 आधार  पर  भरे  गये  है  उनके  लिए  अपेक्षित  योग्यता  और  अनुभव  रखने  वाला  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  कोई  भी  अधिकारी  उपलब्ध  नहीं

 पंजाब  को  ध्ावंटल  का  सर्वाधिक  प्रतिहमत

 ]

 3460.  भरी  रास  भगत  पासवान  :  क्या  योजना  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  को  हर  प्रकार  से  धनराशि  आवंटन  का  सर्वाधिक  प्रतिशत  दिया  गया

 यद्वि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 ॥

 योजना  संज्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  धश्ार०  :  नहीं  ।

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 झमरीका  में  भारतीय  सांस्कृतिक  समारोह  का  ध्रापोजन

 3061.  भरी  टी०  बाला  गौड़  :  गया  प्रंस्कृति  सन्त्री  यह  बतस्ने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 वर्ष  के  अन्त  में  अमरीका  में  भारतीय  सांस्कृतिक  समारोह  मायोजित  करने  के  लिये

 क्या-क्या  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ;

 194
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 इस  प्रयोजन  हेतु  पृथक  रूप  से  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ;  और

 अमरीका  में  समारोह  में  भेजने  हेतु  प्रतिष्ठित  कलाकारों  तथा  लॉस्कृतिक  ग्र(फों  के

 सष्म  लिए  कया  करम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कर्ककक  झोर  प्रशासनिक  सुधार  प्लोर  लोक  तथा  पेझन  समंजज्तव  ख़द्य

 संत्कृति  बिभाग  में  राज्य  मंत्रों  के०  पो०  सिंह  :  संयुक्त  राज्य  में  भगरतोत्सक
 1985  में  वाशिंगटन  डी०  सी०  में  होना  निश्चित  हुआ  है  और  यह  वहां  पर  डेढ़  वर्ष  की  अवधि से
 अधिक  समय  तक  चलाया  जाएगा  ।  इसमें  संयुक्त  राज्य  के  अत्याधिक  गौरवपूर्ण  संस्थानों  द्वारा
 प्रायोजित  अनेक  निष्पादन  रंगमंच  कविता-पाठ  संगोष्टियों  और
 सेमिनार  आदि  शामिल  होंगे  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  भारतोत्सव  पर  लगभन  515  लाख

 रुपये  खर्च  करने  की  सम्भावना  है  ।

 भारत  के  विशिष्ट  कलाकारों  और  ग्रपों  का  भारतोत्सव  की  निष्पादन  कला  समिति

 जिसमें  संगीत  नाटक  अकादमी  और  भास्तीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैँ
 द्वारा  योग्यता  के  आधार  पर  चयन  किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  तथा  मिस्त्र  के  शीच  सांस्कृतिक  सम्बन्ध

 3462.  भरी  के०  प्रधानी  :  कया  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने+  की  करेंगे  कि  :
 ढ

 :
 कय्य  सरकार  ने  भारेत  और  मित्र  के  बीच  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  स्पामित  करने  के  लिये

 उस  डठाग्रे
 है  तो  बे  क्या

 (a)  ग्रदि  चालू  वित्त  वर्ष  के  कितने  विभिन्‍न  सांस्कृतिक  कार्यक्रम

 आाचोधित  करने  तथा  जादान  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  भौर

 देशों  के  साथ  सांस्कृतिक  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  लिए  यदि  कोई  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 कार्मिक  झोर  प्रशासानिक  सुभार  भौर  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भम्ज्ालय  तथा

 संस्कृछि  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०पो०  सिंह  :  (१)  ओर  भारत  का  मिस्र  के  स।थ  घनिष्ठ

 सांस्कृतिक  सम्बन्ध  दोनों  देशों  के  बीच  एक  सस्कृतिक  $  रार  पर  में  ।  985  हस्ताक्षर  किये

 गए  थे  ।  इस  करार  के  प्रावधानों  को  कार्यान्वित  करमे  के  लिए  ठोस  कार्यकल|पों  का  उल्लेख  करते

 हुए  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रमों  और  दो  देशों  के  बीच  होने  वाले  विनिमर्यों  को  समय-समय  पर

 तैधार  किया  गया  है  ।  इन  कार्यक्रमों  को  सम्बन्धित  सरकारी  विभ  मों/संगठलं  गरा  कार्यान्वित
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 ण्य-+  तल  -  —  ->-+-  जज

 किया  जाता  मवीनतम  कार्यक्रम  में  वर्ष  1984-1987  शामिल  हैं  और  दोनों  देशों  की  शेक्षिक
 संस्थानों  के  बीच्र  शिक्षाविदों  के  कला  और  संस्कृति  के  क्षेत्र  में
 सम्दर्भों  और  प्रकाशनों  के  आदान-प्रदान  प्रदान  निष्पादन  दलों  और  कल्लो
 प्रदर्शनियों  का  एक  दूसरे  के  पुरतक  मेलों  ओर  अन्तर  ष्टीय  समारोहों  में  भाग

 लथु  फिल्‍मों  और  वृतचित्रों  सहित  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  का
 जनशझकिति  का  समाज  स्वास्थ्य  और  कृषि  आदि  के  क्षेत्र  में  आदान-प्रदान  की
 परिकल्पना  है  ।

 ह

 विभिन्‍न  देशों  के  साथ  सांस्कतिक  सम्बन्धों  के  सुधार  के  एक  भाग  के  रुप  में  71
 देशों  के  साथ  सांस्कृतिक  करार  हुए  हैं  ।

 12.00  भष्पाह

 ]
 )

 प्रध्यक्ष  सहोदय  :  प्रो०  के०  के०  तिवारी  ।

 :  प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  प्रो  के०  के०  तिवारी  को  अनुमति  दी  मैं  बारी-बारी  से  बोलने

 की  अनुमति

 प्रो  के०  के०  तिधारी  :  महोंदय  उपसमिति'*ਂ  ******
 )

 झ्रध्यक्ष  महोबय  :  क्‍या  मामला  मैं  आपको  भी  बोलमे  की  अनुमति  दंगा  ।  क्‍या  मैंने
 आप  पर  रोक  लगायी  मैने  प्रो०  तिवारी  को  बोलने  की  अनुमति  दे  दी  है  और  वह  बोलने  दे
 लिए  ले  हुए  है  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  यह  अत्यन्त  गंभीर  मामला  है  ओर  मैं  समझता  हूं  कि  समृूच्चा  सदम
 इस  बात  से  सहमत  होगा  ओर  हमारे  आंतरिक  मामलों  में  अमेरिका  के  हस्तक्षेप  की  एक  स्वर  से
 निंदा  करेगा  ।  अमेरिका  सिनेट  की  उपसमिति  ने  सुनवाई  की  थी  जिसमें  खालिस्तान  के  उमद्रवादी
 नेता  ओर  विदेश  विभाग  का  प्रतिधित्व  यह  भारत  में  अस्थिरता  पैदा  करने  का  प्रयास  है  ॥

 यह  हमारी  एकता  ओर  स्वतन्त्रता  के  लिए  खतरा  पैदा  करने  का  प्रयास  है  ।  इसलिए  समूचे  सदन  को
 ओर  सम्पूर्ण  राष्ट्र  को  अमेरिका  द्वारा  भारत  की  एकता  ओर  स्वतन्त्रता  किए  जा  रहे  इस  हस्तक्षेप
 की  एक  स्वर  से  निन्‍्दा  करनी  मैं  इस  पर  चर्जा  किए  जने  की  मांग  करता  हूं  ।  सरकार
 को  हमारे  आन्तरिक  मामलों  में  अमेरिका  द्वारा  लगातार  किए  जो  रहे  हस्तक्ष  प  के  प्रति  उपयुक्त
 उत्तर  तैयार  करना  चाहिए  )  ।

 झष्सक्ष  महोदय  :  भाप  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइये  ।  मैं  हसकी  शंभी रता  को  जानता  हूं  ।
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 नी बन कक

 इस  पर  समूचा सदंन  एक  मैं  समझता हूं  कि  राष्ट्र  हित  सर्वोपरि है  और  मैं  भावनाओं को  समझता

 हूँ  ।  अपने  आंतरिक  मामलों  में  हम  किसी  को  हस्तक्षं  प  नहीं  करने  उन्हें  पंजाब  समस्या  अथबा
 अन्य  किसी  बात  का  कुछ  भी  ज्ञान  नहीं  ।  यह  तिरस्कारणीय  और  निदनीय  बात  मैं

 आपकी  बात  से  सहमत  हूं  ।  कन्न  मैं  इस  सन्दर्भ  में  ध्यवाकर्षग  प्रस्ताव  की  अनुमति  दूंगा  ।

 ०

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  तरह  क्‍यों  कर  रहे  मैंने  कह  दिया  है  कि  हैं  श्राप  सबकी

 आात  को  एक-एक  करके  सुन ूगा  ।  तव  आप  इस  तरह  बिल्लाने  की  कोशिश  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  वासुदेव  आचार्य  ।

 भी  बसुदेव  श्ालार्य  :  राजेन्द्र  सेठिया  के  मामले  के  केनरा  बेक  में  एक  ओर
 :

 धोखाघड़ी  हुई  है  जिस  पर  मेंने  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  दिया  है
 *  झ्रप्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  पर  भी  ध्यान  दूंगा  ।  चिता  न  करें  ।

 )

 भरी  क्षेफुदीन  चौधरी  :  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा  काफी  अच्छी  रहेगी  ।

 श्रीमन  मैं  एक  गंभीर  मामला  उठाना  भाहता  टाइम्स  आफ  इण्डिया  मे  एक  समाचार
 दिया  है  कि  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  अर्थात  गैस  अथोरिटी  आफ  इण्डिया  भौर  इन्मिनियर्स

 इण्डिया  लिमिटेड  को  हुजारिया-बीआपुर-जगं  दीशपुर  पाइप  लाइन  के  मिर्माण  का  काये  देने  के
 जंपने  पिछले  वादे  मुकर  गयी  सरकार  ने  उस  करार  को  रहू  कर  दिया  है  और  अब  अन्त
 शष्टीय  निविदाएं  आमर्त्रित  कर  रही  यह  सरकारी  क्षेत्र  को  क्षति  पहुंचाना  यह  एक  गम्भीर
 मामला  हमें  इस  पर  चर्चा  करनी  हें  ।

 हाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  हमें  पता  करना  यह  उनकी  कायें  यदि  आपके  पांस  कोई
 जानकारी  है  तो  आप  लिख  कर  दे  सकते  हैं  ।

 ह

 क्री  सेफुहीन  चौधरी  :  इस  पर  हमें  अवश्य  चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  भाप  लिक्षित  में  यह  दे  सकते  मैं  इस  पर  विचार  कहूंगा  ।

 भी  सेफुद्दीन  चोषरी  :  हमने  यह  दे  दिया  Bae

 )

 ह्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसके  बारे  में  हल्ला-गुल्ला  क्‍यों  करते  हैं  ?  मैंने  भापको  बता  दिया

 हैं  कि  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  आप  इस  बारे  में  शोर  क्यों  करते  च्षीखने-चिहलाने  से आपको

 क्या  लाम  मिलेगा  ?  पैंने  पहले  ही  आपसे  कह  दिया  है  कि  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  इसमें  कोई
 समस्‍या  नहीं  है  ।
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 और  कुलनवई  बेलु  :  श्री  लंका  के  राष्ट्रपति  श्री  जयवर्दने  भारत के
 विश््ध  युद्ध  की  तैयारी  कर  रहें  कल  भीर  Tea

 *
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  जिस  तरीके  से  ज्ञाप  चाहे  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  हम  अगले  सप्ताह

 इस  पर  चर्चा  इसमें  मुके  कोई  परेशानी  नहीं  है  ।

 क्री  बो०  किशोर  चर  एस०  देव  :  यह  एक  अत्यन्त  गंभीर  मामला  है  ।

 कार  गेस  अथोरिटी  आफ  इंडिया  और  इंजिनियसे  इंडिया  को  पाइप  ल!इन  के  निर्माण  का  कार्य  सौंपने
 के  अपने  पिछले  वादे  से  मुकर  गयी  है  ओर  अब  अर्न्ताष्ट्रीय  निविदाएं  आमन्त्रित  कर  रही  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  हसे  हम  देखेंगे  ।  इस  मामले  को  फिर  उठाने  का  क्‍या  अर्थ  आप
 उच्ती  बत  को  दोहूग  रहे  क्या  आप  इसमें  कोई  नई  बात  जोड़  रहे  हैं  ।  मैंने  पहले  ही  कह
 दिया  है  कि  मैंने  इसका  नोटिस  ले  लिया  आप  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  इसके  बारे  में  आप .
 शोरगुल  क्‍यों  करते

 भरी  एड्श्लार्डो  फेलोरो  :  जिस  तरीके  से  सरकार  कृभी-कभो  वित्तीय
 ब्ययता  को  व्याख्या  करती  है  उस  ओर  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  देश  की

 प्रमु्च  बन्द  रगाह-मा  रमागाओ  बन्दरगाहु  इस  वर्ध  अपनी  शताब्दी  मना  रही  है  भोर

 हीमता  के  नाम  पर  श्रमिकों  को  कोई  बोनस  ओर,कोई  पुरस्कार  नहीं  दिया  जा  रहा  है  जबकि  करोड़ों
 रुपया  छाताब्दौ-समारोहों  पर  खर्च  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  लिखकर  दें  |  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 भरी  एडश्राडों  फंलोरो  :  क्या  आप  यह  समभते  हैं  कि  इस  पोर्ट  ट्स्ट  समाष्तेश  को
 ब्नाने  में  श्रमिकों  को  कुछ  भी  न  दिया  जात  जबकि  इस  समारोह  को  मनाने  में  पूरे  एक  कर्ष के

 के  लिए  करोड़ों  रुपये  खब॑  किए  जा  रहे  है  ।  इस  मामसे  में  भापके  क्‍या  बिचार  हैं  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  ठीक  कहते  हैं

 )
 क्री  एड्प्रार्डो  फंलोरो  :  महोदय  मुझे  यह  नहीं  मिला  मुझे  रिकार्ड  के  लिए  थह  लाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  में  आपके  विचार  क्या  हैं  ?  क्या  अ्मिकों  को  कुछ  नहीं  मिलना  चाहिए  ।

 प्रम्यक्ष  सहोदय  :  मैं  आपका  समर्थन  कर  रहा  हूं  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  संयुक्तਂ  राज्य
 अमरीका  में  काले  ओर  लाल  भारतीयों  के  साथ  किए  जा  रहे  व्यव्टार  पर  चर्चा

 होती  चाहिए  ।

 कध्यक्ष  महोबय  :  तो  आप  सब  सहमत  अमरीकी  सीमेट  की  मानव  अधिकारों
 डुप-समिति  के  वकक्‍तथ्म  पर  कश्च॑;निगम  195  के  अन्तमंत  चर्चा

 अब  सभापटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।
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 ह

 लाच्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  को  वर्ष  1985-86  की  व्योरेबार  मांगें

 लात  और  नागरिक  पूत्ति  भगत्री  बीरेस  :  मैं  खाद्य  ओर  नागरिक  यूति
 मंत्रालय  की  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों  की  ब्योरेवार  मांगों  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।
 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  718/85]

 अंगीत  नाठक  अकादमी  के  बयं  1983-84  के  थाषिक  प्रतिवेदन  तथा  खेला

 श्रश्क्षित  लेखों  को  सभा  पटल  पर  रक़ने  में  शिलम्य  के  कारणों

 का  विधरण

 क्रमिक  ओर  प्रशासनिक  सुधार  तथा  संस्कृति  विभाय  में  राज्य  मंत्री  के  सै०  सिह
 :  मैं  संगीत  नाटक  नई  बिल्ली  के  वर्ष  1983-84  के  कापिक  प्रतिवेदन* शत

 लेखा  परीक्षित  लेखाओं  को.सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 में  रखा  गया  ।  देलिए  संख्या  एल०

 भाफ  सेबसंडिकल  मद्रास  के  वर्ष  1983-84  और  इलेक्ट्रालि  की
 व्यापार  तथा  प्रौद्योगिको  विकास  निगम  नई  दिहली  के  धर्ष

 1983-84  सम्बन्धी  बधाषिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यक्रण  की  समीक्षायें

 बिशान  और  ओद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  और

 अम्तरिक्ष  इलेक्ट्रानिकस  विभाभों  में  राज्यमंत्री  क्षिवराज  बो०  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-.

 (1)  इन्स्टीच्यूट  आफ  मंथ्रेमंटिकल  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी
 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 इन्स्टीब्यूट  आफ  मंयेमेटिकल  के  वर्ष  1983-84  के  कार्मकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  720/85]

 (2)  कम्प  नी  1956  की  धारा  6,9%  की  उपघारा  (1  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 «  +  इलेक्ट्रॉमिकी  व्यापार  तथा  प्रौद्योगिकी  विक्रास  निगम  नई  के
 ब्ष  1983-81  के  का्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ऊज्जप्प
 आ्याधिक  29  1985  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया का  है



 *  नियम  377  के  अधीन  मामले  17,  1985

 इलेक्ट्रॉनिकी  व्यापार  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास  नई  के

 वर्ष  1983-81  सम्बन्धी  वाबिक  लेश्वापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियन्त्रण  तथा  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।
 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 12.08  म०  १०  नााफिणा

 कार्य  मन्त्रणा  समिति

 पांचवां  प्रतिवेदन

 ]
 संसदीय  कार्य  मन्‍्त्री  एच०  के०एल०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  16  अभध्र  1985  को  सभा  में  पेश  किए  गए  कायें  मंत्रणा

 ,  समिति  के  5  वे  प्रतिवेदनस  से  हमत

 मैं  एक  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  कल  हम  महिलाओं  पर  चर्चा  के  बजाय  किसी

 और  विषय  पर  चर्चा  महिलाओं  पर  चर्चा  बाद  में  की  जाएगी  ।

 अध्मक्ष  महोदय  :  अतः  हम  इस  संशोधन  के  साथ  इसे  स्वीकार  करेंगे  ।

 प्रश्न  यह  है  :  म  *

 यह  सभा  16  1985  को  सभा  में  पेश  किए  गए  काये  मंत्रणा  समिति  के
 ॥

 5 वें प्रतिवेदन से सहमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | भ० प० नियम 377 के भ्रघीन मामले सातवों योजमा में गोरखपुर में इलेक्ट्रों निक्‍्स उद्योग तथा पूर्वो उत्तरप्रवेदा में दूध पर आधारित उद्योगों को स्थापना करने को आवश्यकता ] श्री सदन पाण्डे : उत्तर प्रवेश के पूर्वांचल में उद्योगों का अभाव होने के कारण बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर सुलभ नहीं हो रहा जनसंड्या में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण इस अंचल की तीन चौथाई आबादी जो अशिक्षित जेती में भी उतो रोजगार के अवसर सुलभ नहीं इस अंचल में गोरखपुर आदि स्थान जहां औद्योगोक रण की संभावनाएं हो सकती सरकारी स्तर पर उद्यभियों को करने वाली सुविधाएਂ नहीं इसलिये निजी क्षेत्र के उद्योगों की संभावनाएं नहीं के बराबर बेरोजगारी के कारण उक्त क्षेत्र में अपराधी बाताबरण बनता जा रहा है ।
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 ——

 इस  सारी  परिस्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  यह्‌  आवश्यक  है  +  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 «मैं  इलेक्ट्रॉनिक्स  काम्पलेक्स  की  बड़े  पेमाने  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्‌र्वांचल  के  गोर  खपुर  आदि

 स्थानों  पर  स्थापना  की  जाये  तथा  इस  अंचल के  ग्रामीष  क्षेत्रों  में  दुग्धशालाओं  की  बड़  प॑माने

 ,  पर  स्थापना  निजी  एवं  सार्वजनिक  क्षेत्र  में
 की  जिससे  शहरी  एवं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 बैरोजगारी  दूर  हो  सके  ।

 मैं  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  कर  आशा  करता  हूं  कि  योजना  आयोग  उत्त

 प्रदेश  के  उक्त  पूर्वांचल  क्षेत्र  के  बिकेसस  हेतु  हलेक्ट्रॉनिक्स  उद्योग  की  बड़ी  इकाई  गोरखपुर  में
 तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिपे  डेयरी  उद्योग  का  समावेश  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  करेगा  ।

 12.10  भ०  प०
 ५

 महोदय  पोठासोन

 बिज्चालापत्तनम  का  एक  परयंटन  स्थल  के  रूप  में  विकास

 भी  एस०  एस०  भट्ट  :  विशाखापत्तनम  एक  बहुत  ही  प्यारा  बाटी
 शहर  जिसमें  मनोहारी  हरी  बालू-तट  वाखा  समुद्री  अप्रवाहीजल  और
 लिक  बन्दरगाह  इसके  निकट  ही  श्री  कुम॑म  और  अन्‍्नावक  अजसे  मूति

 से  भरपूर  तथा  ऐतिहासिक  मन्दिर  विशाखापत्तनम  और  भी  धूनिपत्तनम  के  बीच
 रोडਂ  विश्व  की  सबसे  मनोरम  समुद्रों  में  स ेएक  जिसके  एक  तरफ  पहाड़ियां  हैं  तथा

 दूसरी  तरफ  समुद्र  और  बालू  है  और  यह  भगवान  को  देन  प्राकृतिक  अप्रवा ही
 जल  और  विशाल  ओद्योगिक  कम्पलेक्स  यहां  के  आकर्षण  को  अन्य  चीजें  समुद्र  के  साथ  हरे
 बन  में  एक  सुन्दर  घाटी  में  विश्व  का  एक  बहुत  बड़ा  चिड़ियाघर  गहां  स्थित  पूर्वी  धाट  में
 4000  मीटर  की  ऊंचाई  पर  प्राकृत  वन  में  स्थित

 मचक ड  जेसे  स्थान  वहां  उपलब्ध  वन्य  हरे  ओर  गहरे  पेड़  पर्वतीय
 सरिताओं  मौर-विंशाल  पन  बिजली  परियोजनाएਂ  देखने  योग्य  होने  के  कारण  रोमांचकारी
 ओर  देखने  में  बहुत  ही  अदूभूत  है  |  विशाखापत्तनम  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  पर्यटन  स्थल
 के  रूप  में  विकसित  करना  अत्यधिक  उपयुक्त  होगा  और  इससे  विदेशी  मुद्रा  का  अंत  किया  जा
 सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  बीचਂ  का  विकास  बीचਂ  की  तर  ह्‌
 किया  स्रेडਂ  मच्‌कंड  में  पयंटक  होटल्ष  का  निर्माण
 भी  शुरू  किया  जाए  ।

 बाराणसी  और  मुगशसराय  के  बीच  स्थान य  रेश  सेथा  आरम्भ  करने  की  मांध

 ु

 भरी  जेनगुल  बहार  :  उपाध्यक्ष  बहुत  बड़ी  संख्या  में  यात्री  रेलगाड़ियां
 पकड़ने  के  लिए  वाराणसी  से  मुगलसराय  और  मुगलसराय  से  वाराणसी  जाते  वाराणसी

 मुगलसराय  के  बीच  में  टेक्सियों  औौर  आदोरिक्शा  के  द्वारा  यात्रा  करते  वाराणसी

 ग्थ
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 मुगलसशाय  के  बीच  सड़क  पर  द्रुकों  का  प्रायः  जाम  लगा  रहता  इससे  बड़ी  रोज  करू
 जोगों की  रेलगाड़ियां  छूट  जाती'*  है  ।

 बहुत कम है और दूर  हु

 वाराणसी  के  बीच  में  रेलगाड़ियों  की  संडया  बहुत  कम  है  और  दूर  से  आने  वाह्ली
 रेलगाड़ियां  प्रायः  समय  पर  नहीं  मेल  ओर  सुपरफास्टਂ  गाड़ियों  पर  इतनी  छोटी  यात्रा
 के  बच्चन  जगे  हुए  हैं  ।

 बहुत  बड़ी  संख्या  में  रेल  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  वा राणसी
 ओर  मुगलसराय  के  बीच  लोकल  रेलगाड़ियां  चलाई  हर  घंटे  पर  लोकल  रेलगाड़ियां
 चलाए  जाने  से  बहुत  सुविधा  बढ़  जायेगी  ।  यात्रियों  की  संख्या  इतनी  अधिक  है  कि  को े

 हीं
 रच  है

 इससे  घाटा  भी  नहीं
 °

 रेल  मम्त्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  वाराणसी  मुमलसराय  के  बीच  सोकंस
 रेलगाड़ियां  चलाए  जाने  की  तत्काल  व्यवस्था  करा

 विल्‍लो  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  हारा  विजलो  को  दरों  में  वृद्धि  पर

 पुनविचार  करने  की  आवश्यकत्ता

 श्री  जयप्रकाह्य  अप्रबाल  :  अभी  हाल  ही  में  डेसू  ने  जो  बिजली  की  दरों  में  बुद्धि  की  हद
 जनता  में  काफी  चर्चा  इस  वृद्धि  के अनुसार  बिजली  की  आपूर्ति  की  बढ़ीं  दर

 सभी  वर्गों  के लोगों  एवं  आथिक  इकाइयों  पर  लागू  होगी  ।

 भारत  एक  उभरता  हुआ  मुख्यतः  कृषि  प्रधान  एवं  छोटी  औद्योगिक  इकाहयों  तिब्ल
 के  व्यापारियों  का  देश  कृषि  व  अन्य  छोटी  ओऔद्योगिक  इकाइयों  को  पकपान  हमसझी

 कबे  मी  ति  वी  विशेषता  बिजली  एक  सामान्य  ऊर्जा  का  स्रोत  इन  इकाइयों  का  रऋ्स
 वौए  से  उन  बढ़ते  हुए  आबादी  वाले  बड़े  शहरों  में  बिजली  जेसे  स्रोत  का  अत्यधिक  महत्क

 खिए  भी  है  कि  इससे  प्रदूषण  की  संभावनायें  नगण्य  अब  बिजली  की  दरों  में  यकाॉयक  इसबी

 बुद्धि  बे  सब  आशायें  घममिल  हो  जाती  हैं  ।

 अभी  हाल  ही  में  पेट्रोल  की  बढ़ती  हुई  दरों  से  बाजारों  में  काफी  तेजी  आई
 क्जिलीं  को  दरों  में  बढ़त  कमजोर  आदमी  को  दो  तरफा  मार  देती  एक  तो  उनकोਂ  बढ़ती

 हुई  दरों  पर  बिजली  के  बिलों  का  भुगतान  करना  पड़ेगा  ।  दूसरे  इसके  प्रभाव  से  बढ़ी  हुई  कोमतों
 का  सामना  |

 ह॒

 इस  वद्धि  का  विशेष  भार  छोटी  औद्योगिक  इकाइयों  पर  पड़ेगा  जहां  कि  प्रति  यूनिट
 बिजली  अब  75  पैसे  में  मिलिगी  ।  रारासर  यह  वृद्धि  हमारी

 छोटी
 इकाइयों  ब  गी  प्रोत्सा  हिंतः  करते

 औशोगिक  नीति  के  विपरोत  सिद्ध  होगी  हमारे  इलेक्ट्रानिक  उद्योय  को  भो  इसे  ब्‌ढि  से

 धक्का  विशेषकर  कृषि  के  क्षेत्र  में  इस  वृद्धि  से  कृषक  उंदास्मीनता

 बढ़ मी  ।
 |
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 मेरा  माननीय  ऊर्जा  मन्‍्त्री  से  अनुरोध  है  कि  वे  इप  बारे  में  हिंदायत  दें  कि  ये

 बृद्धि  वास्तविक  रूप  में  लागू  की  जायें
 ।

 पटना  के  मिकट  क्षेत्र  में  एक  रेलबे  फाटक  तेथा
 संपर्क  सड़कों  का  निर्माण  करने  की  आधद्यकता

 श्री  सी०  ठाकुर  :  पटना  के  निकट  जल्‍ला  क्षत्र  बरसात  के  मौसम  में  तोमे
 महीने  तक  प्रायः  जलमग्न  हो  जाता  है  |  उस  क्षत्र  से  वाहर  निकलने  का  एक  मात्र  रास्ता  केवल

 एक  सह्क  है  जो  बांकाघाट  रेलवे  स्टेशन  के  समीप  एक  रेलवे  पुल  के  नीच  से  गुजरती  रेलवे

 विभाश  उस  पल  पर  नये  खम्बे  बनाकर  उरो  मजबूत  करने  जा  रहा  उससे  वह  सड़क  लगभग
 बरी  शरह  अनरूपं  हो  जाएगी  और  उससे  40  गांवों  के  लंगभग  30  हजार  लाग॑

 गस्तित्व  पर
 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 वे  भ्रयंकर  कठिनाइयों  में  घिर  यदि  वहां  एबं  रेलवे  फाटक  बनाया  जाता  है  तो

 इससे  समस्या  का  समाधान  हो  केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  रेलवे  विभाग
 को  बहां  रेखवे  फाटक  धमाने  हेतु  निर्देश  दे  और  राज्प  सरकार  को  वहां  सम्पर्क  सड़क  बनाते  के

 लिए  कहा  जाय  ।

 गांवों  में  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  सातवों  योजना
 में  राज्यों  को  विशेष  धनराहिमां  देने  का  प्रावधान

 श्रो०  निर्मला  कुमारी  क्षक्तावत  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  शहत
 भ्रामीण  क्ष त्रौं  में  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  अभाव  की  तरफ  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगी  |
 आज  5,464  डाक्टरों  के  पद  प्रामीण  अंचलों  में  रिक्त  कई  प्राथमिक  स्वास्टैय  केन्द्रों  में
 हाक्टर  महीं  जबकि  30  हजार  मंदानी  इलाकों  व  20  हमार  पहाड़ी  इलाकों  की  जनसंख्या
 के  ऊपर  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  कैख  होना  परिणाम  यह  होता  है  कि  स्वास्थ्य  सेवा
 के  अभाव  मैं  च्यक्ति  या  तो  मात  के  मह  में  चले  जाते  हैं  या  फिर  नीम-हकीमों  के  चक्कर  में
 कंत  जाते  सरकार  से  निषेदन  फरूंगी  कि  सातचीं  योजना  किकित्सा  सुक्धि|  के  लिए
 खज्वों  को  विशेष  सहायता  प्रदान  करें  जिससे  "6  करोड़  की  जनसंछ्या  प्रजातांत्रिक  देश
 स्वपस्थ्य  सेवा  से  बंचित  न  रह  सके  ।  मीम-हकीमों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  विकित्सा  केन्द्रों  को

 सड़ाई  से  जांच  होनी

 बविभिस्त  भाषाओं  को  समभने  की  क्षमता  में  अभिवद्ध  करने  हेतु  एक  राष्ट्रीय  .

 अनुवाद  और  मौलिक  भावाग्तरण  तंस्थाम  बनाने  की  भांग

 हि

 की  चिस्तामणि लेगा  :  हमारे  प्रधान  गसत्री  ने  समय  कौ  पुकार  का  सहो
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 तिस्ता  मणि  ५,

 मूल्यांकन  किया  उन्होंने  कहा  है  कि  इस  समय  शिक्षा  प्रणाली  में  परिवतेन  करने  की
 कता  शिक्षा  का  तात्पयं  गरुणात्मक  विकास  होना  चाहिए  न  कि  मात्र  डिग्री  प्राप्त  करना  ।
 अन्य  परिवर्तेनों  क ेअलावा  मई  शिक्षा  प्रणाली  के  लिए  हमें  विभिन्‍न  भाषाओं  को  समझने  की
 क्षमता  में  अभिवृद्धि  करने  हेतु  अनुवाद  तथा  भाषान्तरण  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  संस्थान  बनाना

 बाहिए  जोकि  हमारे  देश  की  भावनात्मक  एकता  को  बढ़ावा  देने  में  एक  मात्र  प्रभावक्रारी
 रास्ता  है  ।

 ,  यह  संस्थान  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  के  अलावा  वंज्ञानिक  इनजीनियरी
 और  अन्य  तकनीकी  पुस्तकें  अंग्रेजी  भाषा  में  इसलिए  यह  संस्थान  इन  पुस्तकों
 और  इनसे  संबंधित  साहित्य  को  अंग्रेजी  स ेसभी  भारतीय  भाषाओं  में  अनुवाद  करके  आधुनिक
 विचारों  तथा  धारणाओं  को  हमारे  देश  के  कोने-कोने  में  प्रसारित  कर  सकता  है  ।

 मैं  शिक्षा  मनन्‍्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  एक  ऐसी  योजना  फो  लेकर  आगे  आयें
 ताकि  उसे  1986  से  पहले  कार्यान्वित  करने  में  हम  समर्थ  हों  क्योंकि  उस  समय  तक  मई  शिक्षा

 प्रणाली  आरम्भ  की  जानी  माननीय  शिक्षा  मंत्री  इस  विषय  पर  सदन  में  एक  वक्तव्य  देने
 की  कृपा  करें  ।

 ;

 कर्माठक  में  सूखा  राहुत  कार्यक्रम  के लिए  और  अधिक

 घनराशि  संजर  करने  की  आवश्यकता

 *झी  थी०  बंकटेहा  :  सम्पूर्ण  कर्नाटक  राज्य  भयंकर  सूले  की  चपेट  में

 पिछले  वर्ष  जिले  बीजापुर  और  गुलबर्गा  जिले  बुरो  तरह  से  प्रभावित  हुए
 इन  जिलो  में  तथा  होसादुर्ग  आदि  जैसे  स्थानों  पर  बहुत  कम  वर्षा

 हुई  थी  ।  वास्तव  में  उपरोक्त  स्थानों  में  सूखे  की  स्थिति  पेदा  होना  प्रायः  हर  साल  की  बात  हो
 गई  है  ।  वहां  न  तो  चारा  उपलब्ध  होता  है  और  न  ही  बीजापुर  तथा  गुलबर्गा  जिलों  के
 अधिसंख्य  श्रमिक  रोजगार  की  खोज  में  दूर  के  स्थानों  में  चले  गए  सूखा  राहत  कार्यक्रम  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  अध्ययन  दल  ने  इसी  महीने  की  8  तथा  9  तारीख  को  कर्नाटक  में  सूला
 प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  था  जिसकी  रिपोर्ट  वे  शीघ्र  ही  देने  वाले  हैं  ।

 बीजापुर  तथा  गुलबर्गा  जिलों  को  पिछले  वर्षों  में  सूखा  राहत  कार्यक्रम  से  सहायता  मिली
 थी  ।  किन्तु  पिछले  वर्षों  के  दोरान  स्वीकृत  राशिसे  कड़ वा  अनुभव  हुआ  स्वीकृत  राशि  तथा
 राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  राशि  में  परस्पर  सम्वन्ध  नहीं  सूखा  प्रभावित  लोगों  को

 सहायता  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  दो  गई  वित्तीय  सहायता  बिल्कुल  पर्याप्त  नहीं  मैं  भारत
 सरकार  से  गम्भी  रतापूवेक  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कर्नाटक  में  सूखा  राहत  कार्यक्रम  के  लिए
 ओर  अधिक  धनराशि  स्वीकृति  करे  ।

 में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्र  जी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 मांगे

 12.19  भ्  0  प्‌०
 *

 .  पझनुदानों  की  मांगें

 खिथाई  और  विद्य॒त  सन्तरालय
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  मद  6  पर  विचार  किया  जाएगा--सिंचाई  और  बिद्यू,त
 मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीत  अनुदानों  की  मांगों  पर  आगे  की  चर्चा  तथा  मतदान  होगा  ।

 मेरे  पांस  उन  बहुत  सारे  सदस्यों  के  नाम  हैं  जो  इस  विषय  पर  बोलना  चाहते  लेकिन

 इस  विषय  पर  चर्चा  के  लिए  अब  हमारे  पास  2  घण्टे  और  11  मिनट  बाकी  अतः  यदि
 प्रत्येक  सदस्य  इस  पर  5  से  6  मिनट  तक  बोलें  तो  मैं  उन  सभो  सदस्यों  फो  बोलने  का  मौका  दे
 सकता  हूं  जिन्होंने  मुझे  अपने  नाम  दिए  हैं  आप  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  कृपया  मेरे
 साथ  सहयोग  करें  और  आप  में  से  प्रत्येक  सदस्य  केवल  5  से  6  मिनट  ही  बोलें  ।  कृपया  पहले
 ही  कहो  गई  बातों  को  न  दोहरायें  ।  साथ  ही  मुद्दों  को  विस्तार  में  नले  आपको  अ  ने
 निर्वाचन  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  मुद्दों  पर  प्रकाश  डालना  अब  श्रो  डी०  पी०  यादव

 अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 झो  डी०  यादव  :  उपाध्यक्ष  कल  मैंने  भाषण  शुरू  या  किन्तु
 समय।भाव  के  कारण  मुझसे  अपना  भाषण  आज  करने  के  लिए  कहा  गया  महोदय  अब

 समय  आ  गया  है  जब  हमें  विगत  की  ओर  झांकना  और  भविष्य  फे  लिए  महत्वपूर्ण  यो  जना

 बनानी  जब  कभी  हम  हमारे  देश  की  पानी  के  श्रबन्ध  की  भावी  योजना  पर  विचार  करते

 तो  हम  उससे  विशक्षुब्ध  हो  जाते  किप्ती  भी  तरह  से  हम  अपनी  पानी  सम्बन्धी  नीति  बनाने

 में  समर्थ  नहीं  हो  पाए  हमारी  अपनी  औद्योगिक  नीति  शिक्षा  नीति  स्वास्थ्य  नीति  है

 किन्तु  पानी  के  संबंध  में  कोई  नीति  नहीं  जोकि  हमारे  अस्तित्व  के  लिए  परम  आवश्यक  है  ।

 हम  पानी  के  संबंध  में  नीति  निर्धारित  करने  में  समर्थ  नहीं  हा  पाए  इस  संबंध  म॑  में  बाधिक

 रिपोर्ट  के  अध्याय-एक  के  पेराग्राफ  3  का  उल्लेश  करता  च।हुंगा  ।
 |

 के  अस्तगंत  सिंचाई  और  बाढ़  नियंत्र॥  सहित  जल  विकास  राज्य  के

 विषय  इसलिए  सिंचाई  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  की  मूल  जिम्मेदारी  राज्यों  सरकारों
 की  होती  केन्द्रीय  सरकार  ने  अधिक  विकास  क्षम्ता  प्राप्त  करने  हेतु
 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  तैयार  राष्ट्रव्यापी  प्रयासों  का  समन्वय  राज्य  सरकारों
 को  उच्चस्तरीय  तकनीकी  सहायता  देने  और  राष्ट्रीय  आधार  पर  महत्वपूर्ण  मुख्य
 निष्कर्ष  निकालते  तथा  अध्ययन  करने  एवं  राज्य  स्तरीय  कार्यान्वयन  एजेस्सियों  की
 जानकारी  में  नया  प्रौद्योगिकी  परिवतेन  लाने  में  अनिवाये  उत्पेरक  भूमिका  अदा
 की
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 डो०  पी०

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  पैराध्राफ  को  उसके  स्थान  पर  एक्र  नया  पे  राग्राफ

 पुर:स्थापित  किया  जो  इस  प्रकार

 न  फेंन्द्रीय  विषय  होने  के  नाते  अथवा  पानी  के  सूचीਂ  में  होने  के

 हम  पानी  के  प्रबन्ध  में  सक्षम  रूप  से  और  बेहत्तर  ढंग  से  नीतियां  तथा  कायेंक्रम
 निघारित  करने  में  समर्थ  होंगे  ।

 अब  प्रश्न  यह  है  कि  पानी  के  सम्बन्ध  में  नीति  क्‍यों  होनी  चाहिए  ?  मैं  इसे  विस्तार  में

 नहीं  बताबा  चाहता  ओर  एक  राज्य  का  दूसरे  राज्य  के  बीच  लम्बे  वादः  विवाद  में  नहीं  पड़ना

 चाहता  |  सारा  राष्ट्र  एक  यदि  कोई  राज्य  पेयजल  के  लिए  तड़प  रहा  है  तो  दूसरा  राज्य  यहँ
 दावा  करता  दे  कि  उसे  सिचाई  प्रयोजन  हेतु  और  अधिक  पानी  की  जरूरत  इसलिए  मैं

 निवेदन  करता  हूं  कि  इस  सभा  के  माधनीय  सदस्य  कोई  ठोस  सुझाव  लेकर  आगे  आयें  बोर  छऋे
 सत्र  में  पानी  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  नीति  तय  करने  हेतु  संकल्प  पास  इस

 हमारे  पास  बहुत  अधिक  सामग्री  है  ।  हमारे  देश  क्ले  लिए  पानी  सब्बन्धी  नीति  आव्रश्य+

 कता  के  लिये  अधिक  बिस्‍्तार  में  बोलते  की  जरूरत  नही  है  ।  लेकिन  मैं  यहू  कहना  कि

 पानी  के  विभिन्न  जल  उपयोगों  में  बरीयत।यें  निर्धारित  करने  हेतु  कोई  राष्ट्रीय  नीति  अभी  तक

 तैयार  नहीं  की  गई  यद्यपि  जल  संसाधनों  के  अधिकतम  उपयोग  के  लिए  आवश्यक  ।

 पत्त-बिजली  और  सिंचाई  हेतु  पानी  के  इस्तेमाल  के  लिए  बनेक  दावों  के  पर्याप्त

 सूखा-प्रवल  क्षेत्रों  वाले  कई  राज्यों  अपनी  सिंचाई  आवश्यकताओं  की  अपेक्षा  पन  बिजली  के
 उत्पादन  के  लिए  प!भी  इस्तेमाल  करने  हेतु  वरीयता  वी  जब  बिजली  का  उत्पादन  अम्य

 चिकल्पोंਂ  से  किया  जा  सकता  है  तो  सिंचाई  व  घरेलू  उपयोग  के  लिए  पानी  के  स्थान  7२  कोई
 अस्य  कारक  काम  में  नहीं  लाया  जा

 मैं  इस  बात  का  भी  उल्लेख  करना  चाहूँगा  कि  हमें  पाती  का  इस्तेमाल  वेशानिक  ढंचਂ  से
 करना  होगा  न  कि  जीवन  अमृत  के  रूप  राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  की  रिपोर्ट  कृषि  आयोग  की

 रिपोर्ट  तथा  राष्ट्रीय  सिंचाई  आयोग  की  रिपोर्ट  आई  ये  सभी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रह्तुस
 की  गई  हैं  और  भारत  में  पानी  के  इस्तेमाल  के  बारे  में  उन्होंने  विस्तार  से  जांच  की  उनकी
 प्िफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  संसद  के  इसी  सत्र  में  पानी  संयंधीं

 एक  उचित  संकल्प  पारित  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  मानमीय  मंत्री  महोदय  से  जल  प्रयन्ध  और  इसके  अनुरक्षण  हेतु  नीति  के  बारे  में
 उल्लेख  करना  चाहूंगा  |  हमें  इस  तरह  की  कोई  नीति  अपनानी  होगी.कि  सिंचाई  के  लिए  तथा
 भौद्योगिक  एवं  पेयजल  प्रयोजतों  के  लिए  पानी  को  किस  तरह  इसकी  उपयोगिता  तक
 भ्रयोग  में  लाया  जा  सकता  यदि  हम  पाएंगे  कि  तीस  चालीस  वर्षों  बाद  एक  समय  ऐसा

 जब  पानी  एक  दुलंभ  वस्तु  बन  पेट्रोल  से  भी  अधिक  हमें

 कूल  मीति  अपनानी  होगी  ।  जल  प्रबंध  हेतु  एक  बहु  प्रयोजनीय  योजना  तैयार  की
 ज्यनी  हं।गी  ।  सबप्रथम  तो  नहर  प्रबन्ध  कमांठा  क्षेत्र  विकास  कृषि

 ,  बिस्‍्तार  सेवाओं  ओर  किसानों  के  बीच  कारगर  और  दीघेकालीन  सम्पर्क  विकसित  किए  जाने
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 जज  का  का  किक  शिकिककिकिली  ली  नी  न  .- नकली कक कक

 चाहिए  ।  उपाध्यक्ष  क्‍योंकि  आपने  मुझसे  संक्षेप  में  अपनी  वात  कहने  के  लिए  कहा

 मैं  महत्वपूर्ण  मुद्दों  को  सिफे  गिनाठगा  ।

 गुजरात  राज्य  में  कार्यक्रम  पहले  से  ही  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  उसे  जल
 कबन्ध  कार्यक्रम  और  नीति  के  में  रूप  में  अपनाया  जा  सकता

 मौजूदा  सिंचाई  परियोजनाओं  के  अआधुनिकी  रण  में  तेजी  लाई  जानी  चाहिए  ।  बहुत  सपरी

 सिंचाई  परियोजनाएं  हैं  ।  लेकिन  वें  इन  सभी  परियोजनाओं  के  लिए  आधुनिकी  करुण  एक
 अवश्यकता  क्योंकि  पानी  की  अधिकता  की  अवधि  के  दोरान  बहुत  सा  पानी  व्यर्थ  चला
 जाता  अन्ततोगत्वा  हमें  अत्यंत  सुब्यस्थित  और  -  वेज्ञॉनिक  तरीके  से  सिचाई

 भ्रच्नान्ली  की  योजना  तैयार  करनी  पाइप-प्रणाणी  का  भी  ज़िकास  किया  जाना  थिचाई
 की  स्प्रिकर  तथा  डििप  प्रणाली  तथा  अन्य  प्रणालियां  यह  जानकर  मुझे  अत्यन्त  असनन्‍नता  हुई
 है  कि  आपने  सरे  पवन  जल  मानव  ।  पशु  चालित  पश्पों
 भ्रैर  स्प्रिकलर  तथा  ड्िप  सिचाई  प्रणालियों  के  लिए  कुछ  राज-सद्दायता  दी

 पानी  के  आवागमन  के  पानी  ले  जाने  के  लिए  आपको  स्टील  जस्तो  बढ़े

 प्रइप्रों  अथवा  रबड़ों  के  के  जरिए  पाइप  लाइन  प्रणाली  जेगी  कोई  नई  पद्धति  अपनाणी  ,

 होगा  ।  तकनीकी  दृष्टि  से  जो  कुछ  भो  संभव  उसे  यथाशीत्र  श्रपनाया  जाना  चाहिए  ताकि

 हमारे  जल  का  अधिकतम  अनुरक्षण  हो  ।

 विगत  पर  दुष्टिपात  करमे  और  कोई  थोजना  तंयार  करने  के  बारे  में  कहा  मरि

 हम  आधारभूत  आंकड़ों  पर  दृष्टि  .  डालें  तो  हम  पाएंगे  कि  इस  देश  में  पिचाई  की  कुल  क्षमता

 113  मिलियन  हेक्टेयर  की  इतनो  भूमि  की  सिंचाई  हमारे  पास  उपलब्ध  जल  से  आतराणਂ  से
 की  जा  सकतों  अब  तक  हमने  67.97  मिलियन  हेक्टेयर  की  सिंचाई  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर

 लिया  हैं  और  अभी  45.03  मिलियन  हेक्टेयर  की  तिचाई  का  लक्ष्य  और  प्राप्त  करमा  यह
 सब  उपलब्धि  अब  तक  इस  तथ्य  के  कारण  है  कि  हम्रुमे  उन  योजनाओं  पहले  हीਂ  शुरू  कर

 दिया  है  जो  आसान  अब  आपको  के5ल  वे  योजनाएं  शुरू  करनी  हैं  जो
 तिक  अथवा  तकनीकी  दृष्टि  से  जटिल  युद्ध  क्षेत्रों  में  आपको  कुछ  विशेष  कार्य  करने  कौ

 आवश्यकता  इस  सम्बन्ध  में  मैं  संसद  की  लोक  लेखा  समिति  और  प्रावककलत  समिति  द्वारा

 दिए  गए  कुछ  सुझावों  को  में  यहां  उद्घ्त  करना  चाहुंगा  ।  उन्होंने  इस  मामले  में  विस्तार  हें
 विभार  किया  है|

 जपाण्यक्ष  भहोदात्  :  वे  सभो  चीजें  आप  मंत्री  महोदय  को  दे  सकते  हैं  ।

 क्षी  डी०  पी०  यादव  :  सिंचाई  योजनाओं  के  निष्पादन  में  विलम्ब  के  कारणों  जौर
 सप्लाई  किए  गए  आवश्यक  आदानों  पर  विचार  किया  जाना  होगा  ।

 ।....  मश्तीव  प्रधानमंत्री  महोदव  द्वारा  थीन  बांध  महुद्रशीय  परियोजना  झरे  में
 अत्यन्त  महत्कादूर्ण  दोढ़का  की  गयी  है  ।
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 कक  —  -  कंीसससक्‍सास

 डी०  पी०  यादव

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनु  रोंध  करूंगा  कि  वह  एक  सम्पूर्ण  तकनीकी-अथिक  मुल्यनिर्धारण
 सर्वेक्षण  लेकर  आएਂ  ओर  जम्मू  ओर  कश्मीर  तथा  |  दल्ली  के  सोगों

 को  इस  बात  से  आश्वस्त  करें  कि  यह  योजना  चार  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  भीतर  पूरी  हो
 इसके  लिए  तकनीकी  अथवा  वित्तीय  के  अपेक्षित  सरकार  द्वारा  योजना  के

 समायजन  द्वारा  अथवा  इसे  एक  केन्द्रीय  परियोजना  मानकर  उपलब्ध  कराए  जाने  होंगे  ?  क्योंकि

 इसमें  लम्बा  समय  लग  चुका  है  |  इस  थीन  बांध  के  बारे  में  आपको  अपने  भ्रस्ताव  पेश  करने

 चाहिए  ।

 मेरा  एक  सुझाव  और  है  कि  देश  के  लिए  पेय  जल  की  रूपरेखा  यथाशीघ्र  तेयार  की
 जानी  चाहिए  |  यह  मेरा  आपसे  विशेष  अनुरोध  है  क्‍योंकि  ऐसा  न  होने  पर  कठिन  समय  का
 सामना  करना

 अन्त  मैं  हमारी  अपनी  परियोजना  के  बारे  में  बोलना  चाहूंगा  |  विद्य,त  उत्पादन  में
 अतिरिकत  क्षमता  बनाने  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  का  आभारी  हूं  ।  विद्युत  के  सम्बन्ध  राज्य
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  तुलना  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  कार्य  निष्पादन  और  उनकी  उप«
 लाब्धर्या  निश्चय  ही  बेहतर  हैं  ।  जहां  विद्य,त  उत्पादन  का  सम्बन्ध  यदि  राज्य  उत्पादित

 *बिजली  प्राप्त  करने  में  असमर्थ  रहते  हैं  तो  राज्यों  में  आवश्यक्‌  आधारभूत  ढांचा  तैयार  किया
 जाना  होगा  ।  राज्यों  की  त्रुटियों  के  लिए  केन्द्र  को  दोषी  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 अन्त  मैं  हमारी  अपनी  योजना  कहलगांव  विद्युत  परियोजना  के  बारे  में
 उल्लेख  फरना  हम  मंत्री  महोदय  के  आभारी  संपूर्ण  बिहार  के  लोग  आपके
 आभारी  लेकिन  अब  तक  का  कार्यकरण  और  उपलब्धियां  नगण्प  350)  ए  »ड  की  जो

 भूमि  हमें  अजित  करनी  है  उसमें  केवल  सौ  एकड़  भूमि  है  ओर  वहां  एक  छोटा  सा  कार्यालय  है  ।
 परियोजना  रेल  यातायात  आधारभूत  ढांचे  के  विकास  आदि  को  यथाशीघ्र  संक्रिय
 करना  होगा  ।  मैं  अनुरोध  करता  हू  कि  कहलगांव  बिजली  घर  को  एक  प्राथमिकता
 बाली  योजना  के  रूप  में  शुरू  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  बिहार  के  अन्य  पिछले  क्षेत्र  भी
 इसके  अन्तर्गत  आ  जाएंगे  और  सिक्‍कम  तक  के  क्षंत्र  भी  इसके  अन्तगंत  सकते  इसलिए
 कहलगांव  बिजलीघर  यथाशीघ्र  प्रारंभ  किया  जाना  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना
 भाषण  समाप्त  करता  और  मैं  आपको  बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  और  मैं  दानों  मंत्रियों  को  उनके

 सुयोग्य  मार्ग  निदेशन  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 भी  अजित  कुमार  साहा  £  उपाध्यक्ष  .  हमारे  कृषि  प्रधानता  वाले
 देश  में  इन  दो  मंत्रालयों  को  भूमिका  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हमारे  70  प्रतिशत  से  अधिक  लोग
 प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कृषि  कार्य  में  लगे  सिंचाई  मंत्रालय  महस्थप्‌ ण॑  भूमिका
 निभाता  है  और  यह  सिंचाई  प्रणाली  की  रीढ़  है  ।.  विजली  क्षंत्र  में  और  साथ  ही  सिंचाई  क्षेत्र
 में  कार्य  निष्पादन  उतना  अच्छा  बिल्कुल  नहीं  है  जेसाकि  दावा  किया  जाता  विद्यत  क्षेत्र
 में  7  कृषि  और  उद्योग  दोनों  में  वाणिज्पिक  ऊर्जा  की  कुल  खपत  में  बिजलो  की  अत्यस्त

 पहल्वपू णें  भूमिका  बिजली  के  परिजन  और  उपयोगिता  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रभावी

 अनुसंघान  और  विकास  करने  के  लिए  कोई  उल्लेखनीय  प्रयास  नहीं  किया  गया
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 महोदय  पहले  मैं  बिजली  क्षत्र  की  बात  करता  हु  ।  दामोदर  घाटी  से  कलकत्ता
 को  और  अधिक  बिजली  देने  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  को  घन्ययाद  देता  हਂ  |  मन्हत्री

 महोदय  और  पश्चिम  बंगाल  के  एक  भूतपूर्व  मन्त्री  ने  वाम्रपंथी  मोर्चा  सरकार  के  विरुद्ध  आरोप

 लभाए  उस  समय  आप  पीठासीन  थे  ।  वे  आरोप  सच्चाई  से  कोसों  दूर  थे  ।  इसमें
 कोई  सन्‍्देह  नहीं  कि  पश्चिम  बंगाल  में  बिजली  की  समस्या  लेकिन  इससे  पिछली  सरकार
 ने  क्‍या  किया  यदि  आप  1970-77  के  दौरान  के  जब  वे  सत्तारोढ़  तब  के  उनके  कार्य
 निष्पादन  पर  नज र  डालें  तो  आप  पाएंगे  कि  उस  समय  केवल  75  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन
 किया

 वामपंथी  मोर्चे  की  सरकार  के  शासन  के

 श्री  रामप्यारे  पतिका  :  उस  समय  संस्थापित  क्षमता  कितनी

 )

 भ्री  अजित  कुमार  मैं  बाद  में  उस  बात  पर  बोलूंगा  ।

 सपाध्यक्ष  महोदय  :  कपया  बंठ  छड़े  न  होइए  और  इस  तरह  बिल्लाईए
 मत  ।

 श्री  अजित  कुमार  साहा  :  हमने  922  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  किया  इसमें
 कोई  सन्‍्देह  नहीं  है  कि  हम  ग्रामीण  विद्य  तीकरण  में  पिछड़  रहे  लेकिन  इसमें  दोष  किसका

 वामपंथी  मो्ों  सरकार  के  आठ  वर्षों  के  इसमें  अकेले  विद्यूत  क्षेत्र  में  900  करोड़
 रुपए  खच  किए  हैं  यह  उससे  बहुत  अधिक  है  जो  वह  अपने  शासन  के  30  वर्षों  के  दौरान
 खर्च  करते  रहे  प्रामीण  विद्य्‌  तीकरण  के  संब्रंध  में  उन्होंने  क्या  किया  है  ?  हमें  यह  बताना  है
 कि  1977  के  पहले  पश्चिम  बंगाल  के  अनेक  गांवों  में  एक  या  दो  विद्यूत  खंगे  लगाए  गए  थे  एक
 या  दो  द्वांसफामंर  संस्थापित  किए  गए  लेकिन  कोई  कनेक्शन  नहीं  दिया  गया  और
 उनकी  गलती  के  कारण  हमारी  सरकार  इन  सभी  चीजों  को  रख  रखाव  करने  के  प्रयास  कर

 रही  इसी  कारण  से  हम  ग्रामीण  विद्य॒  तीकरण  में  पिछड़  रहे  जो  भी  मैं  इस  मामले

 में  किसी  विवाद  में  नहीं  जाना  चाहता  ।

 एक  बात  मैं  अवश्य  कह  गा  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  इफ्तिकारुद्दीन  अक्षितियार  खिलजी
 मे  17  घुडसवारों  की  मदद  से  बंगाल  पर  आक्रमण  किया  ओर  इसे  जीत  मुझे  नहीं  पता
 कि  यह  कहानी  कहां  तक  सच  लेकिन  मैं  यह  कह  सकता  हूਂ  यह  एक  तथ्य  है  कि  पश्चिम
 बंगाल  के  तत्कालीन  ऊर्जा  मन्त्री  श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खां  चोधरी  द्वारा  खगाए  गए  17,000
 कारिनदों  ने  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  तबाह  करने  में  मदद  की  ।  हु

 बिद्यूत  विभाग  में  राज्यमस्ज्री  अरुण  यह  अत्यन्त  अनुचित
 वक्‍तब्य  राज्य  बिजली  बो्ों  से  केन्द्रीय  मंत्री  को  क्या  करना  पश्चिम  बंगाल  क्षमता
 ठपयोग के  क्षेत्र  में  देश  में  सबसे  कम
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 +-  डी  आओ

 भी  अजोत  कुमार  साहा  :  ऐसा  आपके  सौतेले  व्यवहार  के  कारण  जेसा

 कि  मैंने  पहले  देश  में  बिजली  के  परिक्षण  और  उपयोग  के  संबंध  में  कोई  प्रभावी

 अमसंधान  और  विकास  करने  के  लिए  कोई  महत्वपर्ण  प्रयास  नहीं  किया  गया  यदि  यह  सब
 किया  गया  होता  अर्थात्‌  य ेउपाए  किए  होते  तो  हमने  अकेले  औद्योगिक  क्षेत्र  से  कम  से  कम  20
 प्रतिशत  बिजली  की  बचत  की  होती  ।  मानकीकरण  की  कमी  अभी  भी  समस्या  बनी

 हुई  क्योंकि  त्रਂ
 कुछ  कठिनाइयों  से  गुजर  रहा  था  और  इस  तरह  के  अनेक  जनरेटरों  को

 बालू  ही  नहीं  किया  जा  हाल  ही  में  कमजोरी  मेगावाट  के  सेटों  का  मानकीक रण  किमा  गया  है
 ताप  बिजली  के  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  मूल  कमजोरी  को  इस  तथ्य  से  आंका  जा  सकता  है.क़ि
 भारत  ने  लगभग  देशों  से  25  मेगावाट  से  500  मेगावाट  के  ताप  बिजलो  उत्पादक  उपकरण

 आयात  किए  हैं  और  इसका  कुल  परिणाम  है  मानकीकरण  की  सम्पूर्ण

 ताप  बिजली  के  उत्पादन  से  अनेक  समस्याएं  जुड़ी  जैसे  कि  सम्पर्क  खानों  अर्थात
 उन  खान  विशेषों  की  घटती  हुई  संडया  जो  ताप  बिजली  संयंत्र  विशेष  को  कोयले  की  सप्माई
 करती  खासतोर  पर  उच्च  वोल्टेज  की  लाइन  में  बिजली  परिक्षण  की  समस्याएं
 हमारे  सामने  पन  बिजलो के  क्षत्र  में  हमें  अधिकाधिक  संख्या  में  किसौ  और  माइक्रों

 बिजली  उत्पादक  संयंत्र  लगाने  फिर  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूँ  किवेन

 क्ैबल  उच्च  विद्य  त  उत्पादन  को  फिर  से  सक्रिय  और  व्यवस्थित  करने  के  मामले  में  कार्यवाही

 में  अपितु  क्षेत्रीय  असंतुलब  फो  दूर  करने  के  लिए  भी  कदम  इस  संबंध  में  मैं  पश्चिम

 बंगाल  शरकार  की  भआथिक  समीक्षा  से  उदघ  रण  देना  चाहता  हुं  ।  इसके  पृष्ठ  49
 पर  लिखा  हुआ  है  ।  वि

 स्मरण  करना  महत्वपर्ण  है  कि  अतीत  की  भूलों  और  गुजशत  भौर
 उत्तर  प्रदेश  जैसे  औद्योगिक  राज्यों  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  में  परिणामतः  पूर्वा  विधमान
 बाच्चाओं  पूरी  जानकारी  के  बावजूद  केन्द्र  की  छठो  योजना  में  पश्चिम  बंगाल  को  इन  अन्य
 भौद्योगिक  राज्यों  की  तुलता  में  विद्युत  आवंटन  में  अपेक्षाकृत  कम  प्राथमिकता  दी  गयी  जेसः

 कि  तालिका  8.6  में  देखा  जा  है|

 छठी  योजना  के  अन्त  में  के  संस्थापित  क्षमता  886.55  मेगावाट  फी  और

 योजना  परिक्षण  के अन्तर को  आप देख  रुपए  उत्तर  प्रदेश  के  लिए

 क्षमता  wager को दूर  मेगावाट  थी  और  योजना  परिव्यय  से  करोड़  रुपए  90  पैसे  गुजरात
 के  लिए  यह  3,396.02  मेगावाट  था  और  योजना  परिव्यप  अपर्याप्तता के  करोढ़  रुपए  पश्चिम

 बंगाल  में  यह  2,978.54  मेगावाट  था  और  योजना  -  परिव्यय  886.55  करोड़  रुपए  था  4

 _  शाशि  के  आवंटन  के  अन्तर  को  आप  देख  सकते  मैं  अनुरोधਂ  करता  हू  कि

 क्ष भीय असंतृलन को दूर किया जाता चाहिए । मैं बिजली से श्रम्बन्धित्‌ पश्चिम बंगाल की समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं । वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण अतिरिक्त क्षमता संस्थरंचित फरने का अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया है । अकरेस्व॒र 3३2८ मेगाबाट ताप परियोजना--पश्चिम बंगाल में जिजली को कमी को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को सातबीं योजना में शामिल किया जानता (2) कोलाकाद ह
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 3  १८  210  मेगावा  ताप  बिजली  (3)  मेजिया  3210  मेगावाट  ताप
 बिजली  इस  परियोजन  की  अनुमानित  लागत  567  करोड़  रुपए  हसे
 1982  में  कैसद्रीय  विश त  प्राधिकरण  द्वारा  स्वोकृत  फ़िया  गया  योजना  आयोग  ने

 अभौ  तक  इसे  अपनी  मंजरी  नहीं  दी  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वे  इस  मामले  की  योजना  आयोग  के  साथ  उठाएं  ।  (4)  2x60  मेगावाट  कलकत्ता  विद्य त
 सप्लाई  निगम  का  दक्षिणी  बिजली  उत्पादन  कैनद्र  (5)  बांडेल  और  संतालडोह  ताप  बिजली
 घरों  को  फिर  से  तेयार  (6)  कल+त्ता  विद्युत  सप्लाई  निगम  के  पुराने  ताप  बिजलीधरों

 को  फिर  से  ठीकठांक  (7)  4><८12.5  मेगावाट  पन  बिजली  परियोजन  |

 वीस्ता  नहर  प्रताप  67.5  मेगावाह  और  (9)  उत्तर  बंगाल  में  माइक्रो  पन  बिजली

 योजना  ।  ये  सभी  परियोजनाएਂ  लम्बे  समय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  हुई  इसलिए  मैं
 आपसे  इन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  निर्णय  लेने  हेतु  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  इस  समय

 अनुभव  की  जा  रही  बिजली-समस्या  को  आगे  और  विल्म्ब  के  विना  हल  किया  जा  सके  ।

 पूर्वी  क्षत्र  में  मभभी  तक  कोई  परमाणु  बिजलीघर  स्थापित  नहीं  किया  गया

 मिदनापुर  जिले  में  दत्तन  में  एक  परमाणु  बिजलीघर  स्थापित  करने  के  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य
 सरकार  के  प्रस्ताव  को  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  स्थल  चयन  समिति  द्वारा  स्वीकार  नहीं  किया
 गया  था|  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूर्वी  क्षत्र  में  भी  एक  परमाणु  बिजली  संयंत्र  को  म॑  ज्री
 देने  का  अनुरोध  करता  हू  ।

 अब  मैं  सिंचाई  मन्त्रालय  की  बात  करता  हूं  ।  हम  इस  क्षंत्र  पर  दृष्टिपात  करें  ।  हुर  रोज
 सदन  में  तथा  सदन  से  बाहर  इस  बात  के  दावे  किए  जाते  हैं  कि  भारत  सरकार  ने  हमारी

 अर्थ  व्यवस्था  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उल्लेखनीय  प्रगति  की  है  ।  लेकिन  वास्तव  में  यह  सही  नहीं  है  ।
 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  के  समय  देश  में  सिंचाई  की  कुल  क्षमता  22.67  मिलियन

 हेक्टेयर  की  1951  में  योजना  अवधि  प्रारंक  होने  से  लेकर  ]980  तक  106  बड़ी
 सिंचाई  परियोजनाओं  में  से  केवल  36  परियोजनाएਂ  पूरी  हुई  921  मझोली  सिंचाई
 परियोजनाओं  में  से  केवल  476  पूरी  हुई  सरकार  के  अकिड़ों  के  ||

 परियोजनाएं  प्रथम  योजना  अवधि  13  परियोजनाएं  दूसरी  योजना  अवधि  24

 योजनाएं  तीसरी  योजना  अवधि  से  और  10  परियोजनाएं  ]968-69  की  वाधिक  योजना  भक्षबधि
 से  अब  तक  लटकी  हुई  1980  के  आंकड़ों  क ेआधार  पर  बोलते  हुए  कहूंगा  कि  गत  15  वर्षों
 के  दोरान  सिंचाई  क्षमता  में  ओसत  वाबिक  वृद्धि  |  मिलियन  हेक्टेयर  हमारा  लक्ष्य  130
 मिलियन  हेक्टेयर  का  इस  अवधि  के  दोरान  59.57  हेक्टेयर  के  क्षमता-लक्ष्य  में  से  हमारी
 उपलब्धि  केवल  38.98  मिलियन  हेक्टेयर  तक  को  यदि  बड़ी  ओर  छोटी  सभी
 सिचाई  परियोअनाओं  को  एक  साथ  रखकर  देखा  जाए  तो  .20  मिलियन  हेक्टेयर  बी  कमी

 हुई  हैं  अथवा  33  प्रतिशत  तक  लेकलाम  इकट्ठा  हुआ  इस  कमी  के  क्‍या  कारण  बतं॑मान
 प्राककलनों  के  अनुसार  प्रति  हेक्टेयर  लागत  7000  रुपए  है  तो  हम  गणना  करके  देख  सकते  हैं  कि
 लागत  कितनी  आती  है  |  हमें  20  मिलियन  हेक्टेयर  के  इस  अन्तर  को  करना  1979  के

 मूल्यों  के  अनुसार  इसकी  लागत  लगभग  14,000  करोड़  रुपए  होगी  ।

 हे
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 अद्ीत  कुमार
 आप  घंटी  बणा  रहे  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  ।

 अब  तक  कारगर  ढंग  से  बाढ़  नियन्त्रण  अथवा  सूखा  नियन्त्रण  नहीं  किग्रा  गया  है  ॥
 सखा  राहत  पर  200  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  घनराशि  खच  को  गयी  है  और  हमारे  देश के
 विश्रिनत  भागों  में  आयी  बाढ़ों  क ेकारण  प्रतिवर्ष  395  करोड़  रुपए  की  हानि  हुई  है  ।  इसलिए
 कारगर  बाढ़  ओर  नियन्त्रण  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  |

 सिंचाई  राज्य  का  विषय  नल  भी  राज्य  कै  विषय  लेकिन  प्रारम्भ  से  अन्त  तक
 जांच  पड़ताल  की  मंजरी  ओर  सभी  मामलों  में  का  काम  योजना  आयोग  का

 शरीक  राज्यों  को  निर्धारित  समय  में  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अपेक्षाकृत
 अधिक  समय  और  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  इस  सम्बन्ध  मैं  अपने  राज्य  पश्चिम
 बंगाल  की  समस्याओं  के  बारे  में  कुछ  महत्तप्‌र्ण  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।

 एक  फरक्का  में  गंगा  नदी  के  पानी  का  बंटवारा  ।  भारत  सरकार  को  कलकत्ता

 बन्द  रगाहू  को  बचाने  के  लिए  हुगली  क  लिए  40,000  क्यूसेक  पानी  की  सप्लाई

 करनी  है  |  दूसरी  बात  तीसता  नदी  के  कम  पानी  के  समय  के  दौरान  पानी  का  बंटबारा  । *
 तिस्‍्ता  नदी  के  पानीं  के  बटबारे  की  मौजूदा  तदर्थ  व्यवस्था  1985  में  समाप्त  हो  जाएगी  ।
 इसलिए  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  अपीज  की  थी  कि  भावी  व्यवस्थाओं
 में  तीस्ता  नदी  के  कम  बहाव  के  शुष्क  मौसम  के  दौरान  कम  से  कम  80  प्रतिशत  जल  उपलब्ध
 कराया  जाना

 तीसरी  समस्या  है  पश्चिम  बंगाल  के  मुशिदाबाद  जिले  में  फरक्का  बांध  नीचे  के
 बहाब  की  ओर  गंगा  नदी  के  दाहिने  किनारे  पर  कटाव  निरोधी  काय  ।  राज्य  सरकार  अपमे
 सीमित  संसाधनों  से  स्वयं  मुशिदाबाद  जिले-में  गंगा  नदी  पर  इन  कटाव-विरोधी  योजनाओं
 निष्पादन  के  लिए  ज्ित्त-भ्यवस्था  नहीं  कर  सकती  ।

 चौथी  पश्चिम  बंगाल  की  सुवर्ण  रेखा  बांध  परियोजना  अभी  स्थीकृल  की  जानी
 में  बिना  किसी  और  विलम्ब  के  १रियोजना  की  स्वीकृति  देने  से  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनु
 रोध  करता  हूं  क्योंकि  यह  योजना  विश्व  बेंक  सहायता  के  लिए  पहले  से  ही  लगी  हुई  है  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  पश्चिम  बंगाल  में  कंकसाबती  जलाशय  परियोजना  के
 निकीकरण  की  योजना  क॑  बारे  में  210  करोड़  रुपये  की  एक  योजना  तैयार  की  गई  धी  और  इसे
 केन्द्रीय  जल  आयोग  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  यह  योजना  न  केवल  मूल
 कंकसाबती  जलाशय  .  परियोजना  द्वारा  सिचाई  क्षमता  को  स्थायी  बनाने  के  लिए  अत्यंत
 आवश्यक  है  बल्कि  हाल  ही  मंजूर  की  गई  कंकसाबती  प्रोजेक्टਂ  को  अधिक  प्रभावशाली
 के  लिए  भी  बनाते  आवश्यक  है  ।

 इन  शब्दों  क॑  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।
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 कनननननननम  मनन  नमन  नमन» :

 डा०  राजेनाकुमारों  बाजपेयी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  सिचाई  की  मांगों
 पर  ब्रोलते  हुए  दो-तीस  विशेष  बातों  की ओर  सदन  का  ध्यान  भ्राकषित  करनो

 उत्तर  प्रदेश  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग  आज  भी  खेती  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  से  ही
 खत्तकी  जीविका  का  मुख्य  साधन  है  |  लेकिन  जब  हम  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  ओर  देखते  हैं  ओर
 उसके  लिए  जो  उन्हें  साधन  उपलब्ध  होने  चाहिए,.उनको  देखते  हैं  तो  इनमें  भारी  कमी  दिलाई

 पड़ती  है  ।  दूसरे  राज्यों  के  मुकाबले  में  उत्तर  प्रदेश  में  सिचित  एरिए  का  प्रतिशत  कम  है  जो  कि

 बढ़ाया  थाना  चाहिए  ।  क्‍योंकि  उत्तए  प्रदेश  की  जो  जमीन  है  ।  वह  देश  के  अन्य  हिस्सों  से  ज्यादा

 उपजाऊ  है  |  इस  तरफ  हमारे  सियाई  मंत्रालय  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 एक  चीज  की  ओर  मैं  सिचाई  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  बह  यह  है
 कि  उत्तर  प्रदेश  में  एक  शारदा  नहर  बनाई  गई  वह  लगभग  दस  ब्ष  पहले  बनाई  गई  यह

 बहुत  बड़ी  नदी  की  तरह  से  है  और  वहाँ  पांच  जिले  के  बीच  से  होकर  यह  गई  जिस  दिन  शारदा

 नदी  का  उद्घाटन  करने  के  हमारी  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  गई  थीं  तो  हम  सब

 बहुत  खुश  ये  कि  उत्तर  प्रदेश  क ेलगभग  11-12  जिलों  की  सिचाई  की  समस्या  हल  होगी  और

 उससे  हऔरों  एकड़  की  सिथाई  होगी  और  दो  तरह  फी  फसल  हो  पायेगी  जहां  पर  की  उस  समय

 तक  एक  हो  रही  थी  |  रवी  ओर  खरीफ  की  फसल  में  भी  तरक्की

 मैं  मंत्री  जी  स ेफहना  चाहती  हूँ  कि  मैं  सीतापुर  से  चुनक़र  आती  हमने  पिछले  पांच

 सालों  में  भी  देखा  ओर  अभी  इस  इलेक्शन  में  भी  देखा  ।  मैं  वहां  घुटनों-घुटनों  पानी  के  बीच  में  से

 गई  हूं  ।  किसानों  के  छेत  डबे  हुए  नहर  के  कितारे-किनारे  हजारों  एकड़  जमीन  बर्बाद  हो  गई
 किसन  बर्बाद  हो  गये  किसान  आज  भूखे  मर  रहे  उनकी  परेशानी  क्‍या  है  ।  उनकी

 जमीम  के  सामने  से  शारदा  बहती  हुई  जा  रही  है  लेकिन  वे  पानी  नहीं  ले  सकते  ।  सिंचाई  से  उतका

 कोई  मतलब  नहीं  उनको  खेती  और  फसलें  नष्ट  हो  गई  वे  मर  चुकी  है  ।  अब  वे  क्‍या  करें

 उनके  कुओं  में  जहां  पानी  बहुत  नीचा  रहा  करता  था  अब  यह  बहुत  ऊपर  आ  गया  मैंने

 आर  याबों  के  अन्दर  जा  कर  खुद  देखा  लोग  कुए  से  हाथ  से  लोटा  डाल  कर  पाती  विकाल  रहे
 वे  ओर  कुल्ला कर  रहे  थे  ।

 -

 इसका  कारण  क्‍या  है  ?  इसका  कारण  यह  है  कि  वहां  पर  सिल्टिग  का  पानी  इतना  ज्यादा
 भरा  हुआ  है  कि  लोगों  के  मकानों  में  दरारें  पढ़  गई  यह  पानी  का  सवाल  केवल  सीतापुर  का

 ही  नहीं  इसके  साथ-साथ  यह  सवाल  आदि  जितने  भी  जिले  बहां  पढ़ते  हैं
 से  कि  यह  शारदा  नहर  सई  है  वहां  हर  जगह  पर  यह  झलत  श्रीतापुर  कांस्टीच्युस्सीए

 ही  नहीं  कल्कि  वूत  री  कांस्टीज्युएन्सियों  में  भी  परेशानी  है  ।

 माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वे  एक  केरद्रीय  टीम  बहां  भेजकर  गंह  पता
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 राजेन्द्र  कुमारी  वाजपेयी  ]

 -  लगवाएं  कि  यह  एक  गलती  कंसे  हो  गई  और  उसको  किस  तरह  से  सुधारा  जा  सकता  है  |  उप्तको

 सुधारा  जा  सकता  मुझे  बताया  गया  है  कि  कुछ  स्टेट  गवनेमेंट  ने  हन्जीनियर्स  वहाँ  मेजे  उन
 सब  लोगों  ने  जो  अपनी  राय  बताई  है  वह  यह  है  कि  जब  तक  उस  नहर  की  दीवार  कै  दोनों  तरफ

 पक्‍की  लाइनिंग  नहीं  बनाई  तब  तक  स्थायी  रूप  से  यह  मामला  हल  नहीं  हो  सकता  अब
 सवाल  यह  है  कि  बगल  से  नाली  बना  दी  जाती  है  तो  वह  टेंप्रीरी  चीज  होगी  |  मैं  मांग  करती  हूं
 कि  सेवंच  फाहव  इयर  प्लान  में  चाहे  200  करोड़  रुपया  खर्च  होता  चाहे  150  करोड़  रुपया
 खर्च  होता  लेकिन  स्टेजेज  में  उसके  लिए  की  उस  नहर  को  पक्का  बनाते  के  लिए

 बहत्‌  योजना  फिर  से  बनानी  जिससे  कि  आगे  चलकर  के  आज  जो  जमीन  शराब  हों  गई
 बरबाद  हो  गई  उसको  रीक्लेम  किया  जा  सके  और  फिर  से  वहु  जमीन  अच्छी  बनाई  जा

 सके  ।  इस  बीच  में  यूकेलेपिटस  के  पेड़  भी  लगाए  जा  सकते  ट्यूबवेल्स  बनाए  जा  सकते  जिससे
 बाटर  लेबल  को  मीचे  लाया  जा  सकता  यह  सारी  चीज  इसकों  देखने  की  आवश्यकता  है  ।
 सीपेज  का  सवाल  यह  सारे  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  मैं  बोल  रही  जिन  जिलों  का  नाम

 नहीं  भी  ले  रही  उन  जिलों  के  किसानों  की  जो  तबाही  जो  बरबादो  उसकी  तरफ  भी

 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  ओर  कर  रही  हूं  ।

 दूसरा  सवाल  जो  किसानों  के  लिए  आता  है  वह  हैं  जल  भराव  जहां  पर  नीची  जमीन

 होती  वहां  पानी  भरा  रहता  है  ।  मैंने  दूर-दूर  तक  उत्तरप्रदेश  का  दोरा  किया  है  ओर  देखा  है  कि

 काफी  उपजाऊ  जमीन  में  पानी  भरा  रहने  के  कारण  उसका  उपयोग  नहीं  हो  पाता  ।  इसके  लिए
 योजना  बननी  चाहिए  जिससे  कि  वे  जहां  पर  जल  भराव  से  दिककत  और  जिन  जगहों
 पर  पानी  की  कसी  के  कारण  दियकत  इन  दोनों  का  आपस  में  समन्वय  किया  जाना

 जिंससे  दोनों  तरह  की  जमीन  को  उपयोग  में  लाया  जा  सके  ।  ये  दो  सवाल  हैं  ।

 इं  नेज  के  बारे  में  मैंने  एक-दो  जगह  जाकर  देखा  पंजाब  में  मैंने  देखा  है  कि  डइनेज  की

 समस्‍या  को  उन  लोभों  ने  काफी  अच्छी  तरह  से  हल  करने  की  कोशिश  की  है  ।  आज  के  युग  में

 हम  लोगों  ने  इतनी  एडवांस  चीजों  का  अविष्कार  किया  इस  जल  भराव  की  समस्या  को  हुल
 करने  से  बहुत  सी  जमीन  को  निकाला  जा  सकता  है  ।  हमने  क्राप  हुंश्योरेंस  की  बात  भी  इस  बार

 बजट  में  की  तो  सरकार  के  लिए  यह  बहुत  जरूरी  हो  जाता  है  कि  और  ज्यादा  सिंचाई  के

 मामले  में  इसकी  व्यवस्था  करे  ।  जहां  पर  डाउट  है  और  जहां  नुकसान  हो  जाया  करता  अब

 उसका  भार  गवर्नं॑मेंट  के  ऊपर  ही  पड़ने  व।ला  इसलिए  उससे  पहले  ही  इन  चीजों  की  व्यवस्था

 करनी  जिससे  ड।उट  से  उतना  ज्यादा  नुकसान  न  हो  और  लोगों  को  इंइयोरेंस  का  पेसा  न

 देना  पड़े  ।
 |

 उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  एक  ओर  बात  के  बारे  में  मैं  ध्यात  आकथित  करना  चाहती  हूं
 माननीय  खंत्री  महोदय  वह  है  बिजली  के  मामले  में  ।  उत्तरप्रदेश  के  थों  पहाड़ी  क्षेत्र  वहां
 पर  हाइडो-पायर  स्टेशंस  तेयार  करने  के  लिए  काफी  स्त्रोत  है  ।  टिहरी  डेम  की  बहुत  बहत
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 बकाया  ना  ककफकक  ््कसना

 योजना  मैं  चाहती  हूं  कि उसको  एक्सपोडाइट  किया  क्‍योंकि  उत्तर  प्रदेश  बहुत  बड़ा

 है  ।  हमारी  गरीबी  बहुत  ज्यादा  इसलिए  लोगों  को  वहां  पर  काम  मिलना  चाहिए  ।
 गांव  में  बिजली  पहु  चाने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  थर्मल  पावर  स्टेशंस  और  बनाने  की

 आवश्यकता  है  सेवन्थ  फाहब  इयर  प्लान  में  जिससे  बिजली  को  समस्या  को  हल  किया  जा  सके

 इससे  उत्तरप्रदेश  में  तरक्की  होगी  और  उत्तर  प्रदेश  की  तरक्की  के  साथ  हम  भारत  की  तरक्की
 माप  सकते  हैं  ओर  गरीबी  से  जो  हमारी  लड़ाई  उसको  दूर  करने  में  हम  सफल  हो

 सकेंगे  ।

 मुझे  आशा  खास  तौर  से  जिसके  लिए  मैं  उठ  खड़ी  हुई  वह  सीपेज  का  मामला

 उसमें  मन्त्री  जी  जवाब  देते  सम  हमें  कुछ  आश्वासन  जिससे  सेकंथ  फाइवब  हयर  में

 लिए  कुछ  काम  हो  सके  |  धन्यवाद  ।

 म०  १०

 श्री  बीरेम्द्र  सह
 *  उपाध्यक्ष  पहले  तो  मैं  सिंचाई  और  विद्युत  मसन्‍्त्री

 को  बधाई  दूँगा  क्‍योंकि  हस  साल  के  बजट  में  सिचाई  और  विद्युत  के  लिए  जहाँ  तक  पैसे  का

 सवाल  उन्होंने  फाइनेस  डिपार्टमेंट  से  पेसा  लेने  में  कामयाबी  हासिल  की  हमने  इकक्‍्कीसबीं
 सदी  शुरू  होमे  तक  यहू  मिलियन  हैक्टेपर  जमीन  को  सिथित  करने  का  एक  व्यापक  प्रं'पग्राम
 बनाया  उसके  तहत  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  कामयाबी  हासिल  की  उसकी  रफ्तार
 को  देखते  हुए  हम  यहू  जरूर  कहेंगे  कि  अभी  बहुत  लम्बा  सफर  बाकी  सिर्फ  68  लाख

 मिलियन  हैक्टेयर  जमीन  की  ही  हम  सिंचाई  योग्य  बना  सके  हैं  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि

 जहां  तक  इन  फीगर्स  का  सवाल  कमाण्ड  एरिया  इनमें  की  बात  आती  है  कि  वह  कमाण्ड  एरिया
 के  क्षेत्र  किसान  होने  के  नाते  में  यह  जानता  हूं  कि  अगर  एक  किसान  के  पास  होती  एकड़
 जमीन  है  और  वह  बारह  की  बारह  की  एकड़  जमीन  सिन्नित  है  तो  वह  कमाण्ड  एरिया  में
 भाती  लेकिन  सही  मायनों  में  उसकी  तिचाई  सिर्फ  छह  या  आठ  एकड़  तक  होती  है  ।

 इसलिये  सारे  इस  क्षंत्र  को  नापें  तो  अन्दाजा  यह  लगता  है  कि  अभी  तक  68  लाख  मिलियन

 हैक्टेयर  जमीन  को  सिचित  करने  में  हमें  कामयाबी  मिली  क्षही  मायनों  में  जिसको

 हम  एश्योर्ड  हरीगेशन  कहते  वह  आज  45  लाख  हैक्टेयर  में  ही  आ  सकी  मैं  अपने  राज्य
 की  बात  कहना  पिछले  सालों  का  पंजाब  के  साथ  हरियाणा|का  पानी  के  बंटवारे  का  माससा

 हमारे  सामने  श्रीमती  गांधी  ने  यह  फेसला  किया  था  कि  35  लाख  एकड़  फीट  पानी

 हरियाणा  को  सतलुज  लिक  से  मिलेगा  जो  रावी  और  व्यास  का  पानी  हरियाणा  ने  अपने
 क्षेत्र  के  अंदर  वहू  कैरियर  चेनल  बनानी  थी  |  आज  से  सात  पहले  उसकों

 *
 क्म्पलीट  किया  और  सौ  करोड़  रुपए  के  लगभग  उस  पर  हमारे  राज्य  का  खर्च  हुआ  बड़े  उसके  बाद

 साथ  किलो  मीटर  क्षेत्र  में  पंजाब  के  क्षत्र  में  थो  नहर  बनानी  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  गांधी  से

 में विधिवत तरीके से उसकी खुदाई के काम को शुरू लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो साल में जो काम कम्पलीट होना आज तक उस नहर पर
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 बीरेल

 प्विफे  पांच  किलो  मीटर  काम  हुआ  और  हरियाणा  सरकार  ने  25  करोड़  रुपए  के  लगभग
 पंचाब  सरकार  को  उस  नहूर  को  बनाने  के  लिणे  दिया  जो  कि  हरियाणावासियों  की  मेहनत  की
 कमाई  थी  ।  पंजाब  के  इंजीनियर्स  ने  और  पंजाब  की  शासन  व्यवस्था  ने  कोई  भी  ऐसा  कदम  नहीं
 उठाया  जिस  पर  हम  यह  कह  सके  कि  हमें  आशा  बंधे  कि  हमारी  नहर  प्रे  सम्यय  में  तैयार  होगी  ।
 मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  मेरे  पास  आकड़  हैं  कि  अगर  सतलुज-यमुना  लिक  तैयार

 होती  है  तो  एक  तिहाई  हरियाणा  कां  क्षंत्र  जो  आज  सूखा  रोहतक
 भौर  महेन्द्रगढ़  के  जिले  जो आज  कनाल  इरींगेशन  की  फेसिलिटी  को  नहीं  ले  उन  सभी

 क्षंत्रों  को  सिचित  किया  जायेगा  ।

 हमारे  हरियाणा  की  आबादी  इस  समय  लग्रभग  एक  करोड़  35  लाख  है  और

 यमुना  लिक  नहर  न  होने  की  वजह  से  साल  में  एक  व्यक्ति  की  जेब  से  लगभग  200  रुपया  जा

 रहा  उपाध्यक्ष  इससे  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  पिछले  7  सालों  में  1500

 करोड़  रुपये  का  नुकसान  इस  महर  के  न  बनने  के  कारण  हुआ  इसलिए  कि  भारत

 सरकार  के  सिचाई  विभाग  को  इस  विथय  में  गहराई  से  बिध्र  करना  चाहिए  ओर  पंजाब  के

 साथ  मिल  कर  बात  का  फंसला  करमा  वयाहिए  कि  पंजाब  एक  निशिक्त  समय-के

 भोतर  इस  नहर  को  खोदने  का  काम  कषपने  हाथ  में  लेता  है  तो  .  उनको  यह  काम  सौंपा  शाए
 अन्यथा  नहर  को  खोदने  का  कार्य  स्वयं  भारत  सरकारु  को  कपने  हाथ  में  लेना  चाहिए  ताकि

 इस  काम  को  जल्दी  से  अल्दी  पूरा  किया  जा  सके  ।

 एक  और  बात  मैं  यहां  कहना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  फलेंड  का  सम्बन्ध  1953  में

 भारत  सरकार  ने  बड़े  पेभाने  पर  40  लाख  प्लिलियन  हैक्टेयर  जमीन  जों  फलड  प्रोन॑

 फ्लड  अफंक्टिड  उसको  प्रोटेक्ट  करने  के  लिए  एक  बहुत  बढ़ा  अभियान  शुरू  किया  और  अंब
 तक  1770  करोड़  रुपया  इस  परियोजना  के  तहत  फ्लेंडंड  लेंड  के  बचाव  पर  भारत  सरकॉर
 व्यय  कर  चुकी  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां-जहां  प्रलड  भाते  यदि  भथरह
 फ्रैच्ा  फ्लड  नहीं  है  तो  वहां  फी  जमोन  कुछ  सालों  के  अंदर  रिपीटिड  फ्लड  आने  की  बजह  से  ऐसी

 हालत  में  पहुंच  जाती  है  कि  उसमें  से  एल्कलीन  और  सेलाइनिटी  साल्टस  ऊपर  आ  जाते

 भ्रमुषाद ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सत्ता  पक्ष  के  सदस्य  को  5  से  6  मिनट  50  सकक्‍सय  बोलना

 चाहते  हैं  ।

 भरी  घिलास  सुर्श  मबार  :  वे  मये  सदस्य  हैं  कृपया  उन्हें  अधिक  संमंय

 दें  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यहां  सब  बराबर

 )
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पांच  मिनट  से  अधिक  समय  महीं  दिया  जाएगा  ।  मुझे  इस  बात  के

 लिये  खेद  है  क्‍योंकि  अन्य  लोगों  को  भी  समय  देता  50  सदस्यों  ने  अपने  नाम  दिए  मुझे
 झन  सब  को  समय  देना

 भरी  बोरेस  सिंह  :  कृपया  मुझे  10  मिमट  दें  अमी  तो  मैंने  शुरू  किया  है|

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जीं  नहीं  आप  अपनी  बात  समाप्त

 लो  बीरेश  मुक्तेअभी  अन्रभी  बात  है  ५

 उप्राध्यक्ष  महोदय  :  आप्र  मंत्री  महोदय  को  अपनी  बात  लिखकर  दे  दें  ।  बस

 झी  बीरेपंत  सिह  :  यदि  मैं  यहां  किसी  बात  को  रिपीट  करता  कुछ  इररेलेवेंट  बात

 करता  हूं  तो  आप  मुझे  बेशक  टोक  मैं  बेठ  जाऊंगा  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  बात  संगत  मैं  कंसे  कह  सकता  हूं  कि  यह  असंगत  है  ।
 जक्प  जो  कुछ  बोलते  वही  संगत  है  ।

 -

 भरी  बोरेसा  सह  :  जहां  तक  पंश्ड  प्रोटेक्द्रन  सम्बन्ध  जहां  रिपीटिड  फ्लड
 थाते  . वहां  जमीन  कवर  साहट  ऊपर  आम  जाता«है  भोर  उसकी  फर्टिशिटो  खत्म  हो  जाती  है  और

 वहां  का  किसान  अपनी  जमीन  से  एक  तिनका  तक  पंदा  नहीं  कर  सकता  |  मैं  मम्त्री  जो  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  वहां  हमें  कम्पोजिट  प्रोजेक्ट  चलाने  चाहिए  जिसमे  वाटरलौगिग  रिक्‍्लेमेशन  आफ
 लेंड  तथा  पलड  प्रोटेक्शम  तीनों  चीजें  शामिल  हों  ।  जब  शक  हम  तीनों  प्रोग्नाम्स  को  मिलाकर  एक
 कम्पोजिट  के  रूप  में  नहीं  लेंगे  तब  तक  उस  इलाके  के  अन्दर  पड़  प्रोटेबशन  से  कोई  फके  नहीं
 पढ़ेमा  ।  आज  तक  बाटर  कमीशन  ऑफ  इण्डिमा  या  ऐसी  ही  जितनी  दूसरी  एजेन्सियां  उन

 सब  का  यह  कहना  है  कि  सेलाइन  लेंड  को  रिक्लेम  करने  की  अभी  तक  हमारे  पास  हतनी  विकसित

 टेक्मौलोजी  नहीं  है  जिससे  कि  हम  बड़  पंमाने  पर  उस  जमीन  को  रिक्‍लेम  कर  सकें  ।

 उपाध्यक्ष  अहां  जहां  हम  फ्लड़  प्रोटेक्शम  के  लिए  बड़  ड्ंन्स  बमाते  हैं  यवि

 उद्हीं  ढ़  नस  को  थोडा  ओर  नीचे  की  ओर  खोद  दिया  यदि  कसी  ड्रंत  को  हम  दो  फीट

 शोदते  अगर  उसी  को  चार  फीट  तक  खोद  दिया  जाए  तो  इससे  जमीन  का  साल्ट  स्वाभाविक

 कुप  से  नीचे  भा  जाएगा  और  इस  तरह  हम  वाटर  लोगिंग  की  समस्या  को  भी  हल  कर  सकते  हैँ
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 बीरेन्

 भर  उसके  साथ  ही  ड्रन्‍्स  का  उपयोग  भी  कर  यदि  इस  तरैह  के  कम्पोजिट  को  हम
 प्रशड  प्रोटेक्शन  प्रोग्राम  के  अंतगंत  अपनायें  तो  जहां  हम  40  मिलियन  हैक्टेयर  जमीन  को  फ्लड

 से  छुटकारा  दिला  सकते  हैं  वहीं  हमारे  किसानों  के  सामने  आने  वाली  तीनों  समस्याएं  भी  हल  हो

 जाएंगी  ।

 दूसरी  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  हमारी  सरकार  ने  हर

 किसान  के  खेत  को  पानी  देने  की  घोषणा  की  नहरें  बनाने  की  बात  कही  किसान  के  माइनसे
 जिसे  रजवाहा  कहते  हैं  रजवाहा  जिसको  कहते  उनको  पक्‍का  करने  का  इरादा  आपके

 सामने  रखा  है  तो  दूंसरी.तरफ  किसात  के  फील्ड  चैनल  की  बात  आती  है  वहां  किसान  से  पैसा  लिया

 जाता  है  ।

 अगर  कोई  आदमी  अपने  घर  में  बिजली  का  कनैक्सन  भी  लगवाता  है  तो  मीटर  तक  की

 बायर  का  खर्च  इलक्ट्रिसिटी  बोर्ड  वहन  करता  उसके  बाद  मालिक  का  खर्चा  शुरू  होता  है  ।
 मन्त्री  जी  मुझे  मालूम  एक  फैसला  भी  लिया  है  कि  हम  किसान  के  खेत  तक  पानी  पहुंचाने
 के  लिए  उसको  पक्की  खाल  बनवाकर  मैं  अपने  स्टेट  की  बात  कहता  वहां  पर  रजब्राहों
 से  किसान  के  खेत  तक  जाने  वाले  पानी  के  चंनल  को  सरकार  ने  किया  है  और  उसके
 सम्बन्ध  में  किसानों  को  500  करोड़  रुपये  की  अर्दायगी  सरकार  को  करनी  अगर  भारत
 सरकार  इस  नीति  का  निर्धारण  करती  है  कि  किसान  के  खेत  तक  पानी  पहुंचाने  को  व्यवस्था

 करना  सरकार  का  आबलीगेशन  सरकार  का  दायित्व  है  तो  मैं  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  कछंगा
 कि  इस  किस्म  के  खाले  ओर  नाले  जो  किसान  के  खेत  तक॑  पानी  लेकर  जाते  उनके  पंसों  की
 अदायगी  किसान  से  न  ली  बल्कि  सरकार  वहन  करे  ।  शायद  भारत  सरकार  ने  यह  फैसला
 लिया  भी  है  ॥  अपने  फीलड  में  जिस  किस्म  की  नहर  वह  बनाना  चाहे  या  अंडरग्राउन्ट

 उसके  लिये  चाहे  बेक  से  पैसा  ले  चाहे  खुद  वहन  उसमें  किसान  अपना  खर्चा  कर  .
 सकता

 बिजली  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि आज  जहां  हम  ग्रीन  रंध्यूलशन  से  पग्रीनर

 र॑ब्यूलूशन  की  तरफ  जा  रहे  वहां  किसान  के  पास  खेती  की  पेदावार  बढ़ाने  के  लिए  सबसे

 बड़ा  इनपुट  पामी  है  पानी  भी  एश्योर्ड  इरिगेशन  यह  नहीं  कि  उसको  6  पानी  मिलेंगे  तो  फसल

 में  सिर्फ  एक  पानी  मिले  ।

 हमारे  पंजाब  हरियाणा  और  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रीन  रैथ्यूलूशन  लाने  में  सबसे  बड़ा

 मोगदान  ट्यवेबल  का  वहां  किसानों  की  खेती  ट्यूववल  पर  निर्मर  करती  है  ।

 ह  सरकार  आई  डो  वी  आई  से  उद्योगपतियों  को  बड़े-बड़े  जैनरेटर  कैप्टिव  प्लान्ट  लगाने

 के  लिए  50  परसेंट  की  सबसीडी  देती  उनको  लोन  देती  है  ।  उसका  जो  इत्फ्रा-स्ट्रक्चर  आज
 -

 बिभिन्न  राज्यों  के  बिजली  बोडों  ने  तेयार  किया  है  हांसमिशन  एक  गांव  में  अगर  40
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 दूयवैल  हैंतो  वहां  किसानों  की  एक  को-आपरेटिव  सोसाइटी  बनाई  ओर -  कत॒को  श्स
 पेमिटी  अनरेटर  खरीदने  के  लिये  फंड  मुहैग्रा  किये  25  पुप्तैंट  तो  वह  उसकी

 और  75  परसैंट  सरकार  उनको  सब्॒सीड़ी  दें  ।  उप्रका  सिस्ट्रम  यह  क्षेत्रों
 ऑर्किहिपे  |

 मैं  जब  मन्त्री  था  अपने  स्टेट  में  तो  हस  मामले  से  संबंधित  बिजली  वोडों  से  बात

 वह  कहते  हैं  कि  हमारा  एग्जिटस्ग  इन्फ्रस्ट्रनचर  उस  पर  एलाऊ  नहीं  अगर  किसानों

 को  खड़े  लाइन  डाज़नी  पड़े  तो  हजारों  करोड़  का  बजट  का..मामला  बनता

 मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  नवाष्ठ  से  या  किसी  दूसरे  स्थान  से  गांव  की  प्री

 रेब्रेन्पू  स्टेट  एज  ए  यूनिट  बिजली  बोर्डों  का  जो  एण्जिरिटंग  इन्फ्रास्टक्चर  किसानों

 को  उससे  बिजली  दिलाने  की  कोशिश  करें  और  उस  पर  जो  एक्सेपडीचर  ज्यादा  डीशल

 खर्च  करने  उस  पर  जो  मार्कटिंग  बोर्ड  विभिन्‍न  राज्यों  में  उनके  पास  जो  फंडज  जिन्‍्हे

 बह  ल्च  नहीं  कर  सकते  सुप्रीम  कोर्ट  की  रूलिग  मार्केटिंग  यार्ड  के  बाहर  पेसा  खर्च  तहीं

 ड्रो  मैं  मंत्री  जी
 से  कहूंगा  कि  आडितरी  इल  क्टिक  चार्जज  तो  किसान  से  लिए  जाये  और

 बाकी  का  खर्चा  मार्कटिंग  बोर्ड  वहन  करें  ।  .

 ]

 शत्येसा  माशपण  सिंह
 :  उपाध्यक्ष  5  या  6  मिनट  का  समय

 बहुत  कम  है  क्सोंकि  संबंधित  विष्य  पर  मैं  पूरी  बात  कह  नहीं  पाऊंगा  |  जहां  तक

 संभव  होंगा  मैं  संक्षिप्त  में  बोलूंगा  और  केवल  उन्हीं  बातों  को  उठाऊंगा  जिन्‍हें  मैं  सदन  के  समक्ष

 प्रस्तुत  करना  चाहता  हू  ।  ई॑

 कुछ  समय  पहले  मेरे  मित्र  श्री  डी०  पी०  यादव  ने  सरकार  से  एक  राष्ट्रीय  जन  नीति

 अ्रनुसेध  किया  मैंने  उतकी  बातों  का  समर्थन  किया  था  और  मैं  यह  कहना  '
 बाहुता

 हूं  कि  सिंचाई  अस्मोग  ने  भी  1982  जल  विकास  के  लिए  एक  विस्तृत  योजना  बनाने  की

 बात  कही  थी  ।  इस  तथ्य  को  ध्यात  में  रखकर  कि  हम  विद्य ॒ते  संसाधनों  के  विकास  उद्योगों  और

 ५  शहरी  ज्िकास  के  लिए  जल  के  बारे  में  मांग  करते  रहे  में  श्री  डी०  पी०  यादव  की  इस  बात

 ,  ब्रे  पूरी  तरह  हूं  कि  एक  दिन  जल  संसाधन  का  अभाव  हो  जाएगा  ।  अतः  हुमें  इस  ढंग

 से  योजना  बनानी  है  कि  हम  इसका  अच्छा  उपयोग  कर  सके  तथा  हमें  इसका  अभाव  न

 इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  हम  उद्योग  के  विकास  के  लिए  प्रिबाई  और  ढिद्यत  की  बदलता

 स्वीकार  करते  दुर्भाग्यवश  हम  शम्बे  असे  से  ल्बित  पढ़ी  परियोजनाएं  ध्रुरू  कर  रहें  बिक्धके

 परिणामस्वरूप  मूल्यों  में  वद्धि  हो  गई  हैओर  क्षमता  और  उपयोग  के  अन्तर  बढ़ता,जा
 जहां  पर्योजमाएं  हो  गई  हैं  वहां  भी  क्षमता  का  हृपयोग  हो  रहा  है.:मौर
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 रस्पेना  माराण  सिंह  ]  री

 राजस्व  कौं  चोरी  हो  रही  है  तथा  इच्छुक  लाभाधथियों  को  जल  के  अभाव  के  कारण  क्षति  हो
 रही  मैं  अपने  व्यक्तिगत  अनुभव  से  बता  रहा  हूं  कि  हमने  देखा  है  कि  किसी  भी  सिंचाई
 प्रणाली  के  अन्तर्गत  महर  के  अंतिम  छोर  की  ओर  लाभार्थियों  को  पानी  नहीं  मिलता  है  परन्तु  उन्हें
 राजस्व  वेना  पड़ता  है  इंससे  वे  बहुत  डी  असंतुष्ट  हैं  4  अतः  हमें  स्थापित  क्षमता  का  सर्वश्रेष्ठ  उपयोग
 करना

 हम  जानते  हैं  कि  यह  कमाने  विकास  क्षेत्र  है  और  यदि  इसे  महत्व  प्रदान  किया  जाए  हो

 सिंचाई  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  हो  सकता  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  महसूस  करता  हूं  कि
 समन्व्रित  रूप  से  कार्य  करने  का  अभाव  सिचाई  क्षमता  का  एक  तरफ  से  तो  फसल  पद्धति  और

 भ्रमि  विकास  तथा  तरफ  उपलब्ध  जल  के  बेहतर  उपयोग  के  और  किसानों  द्व।रा  खेती  में
 नानलियां  बनाने  के यिए  ऋण  देने  के  साथ  समन्‍्वग्न  होना  उन्हें  खेतों  में  नालियां  बनानी
 पड़ती  हैं  ताकि  वे  अधिक  पैदाव'र  वाली  किसमें  उगा  सकें  और  इसके  लिए  उन्हें  धन  की  आंवश्कता

 होती  है  ।  यदि  आप  सिंचाई  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  करना  चाहते  हैं  तो  आपको  ये  ीजें

 उपलब्ध  करानी  होंगी  ।  जब  तक  समन्वित  रूप  से  कार्य  नहीं  होगा  और  इससे  संबंधित  योंजना

 महीं  बनाई  जाएंगी  तब  तक  आप  द्वारा  स्थापित  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  हो  सकता  ।

 बिहार  और  उड़ीसा  उनਂ  श्रेणियों  में  आते  हैं  जहां  सिचाई  क्षमता  का  35-40
 प्रतिशत  उपयोग  होता  आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  जैसे  राज्यों  में  इसका
 उपयोग  अच्छा  परन्तु  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  क्षमता  का  उपयोग  कम  होता  है  ।

 नहरें  सिंचाई  की  पुरानी  पद्धति  बिहार  में  पुरानी  नहरें  अधिक  से  अधिक  लाभ
 पहुंचाने  के  लिए  इन  नहरों  के आधुनिकीकरण  का  प्रस्ताव  आधुनिकीकरण  योजना  की  अनुमानित
 लागत  800  करोड़  रुपये  और  मैं  समझता  हूँ  कि  इस  लागत  की  अदायगी  हमारे  राज्य
 की  क्षमता  के  बाहर  है  और  इस  संबंध  में  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  आधुनिकीकरण  योजना

 शुरू  करने  के  लिए  इस  राज्य  को  सहायता  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाए  ।

 समय  पर  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  की  क्षमता  न  होने  के  बावजूद  परियोजनाओ  को

 शुरू  करने  की  प्रवृति  को  हतोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  बिहार  में  इस  समय  15  परियोजनाओं
 पर  काम  चल  रहा  है  और  मन्त्री  महोदय  जानते  हैं  कि  कुछ  परियोजनाएं  ऐसी  हैं  जो  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना  में  शुरु  की  गई  थी  और  वे  अब  तक  पूरी  नहीं  हुई  गंडक

 परियोजना  की  लागत  100  क्रतिशत  से  भी  अधिक  बढ़  गई  है  ।  गंडक  परियोजना  की  मूल

 अनुमानित  लागत  60  करोड़  रुपये  थी  ।  अब  यह  427  करोड़  रुपये  हो  गई  और  यह
 भी  पूरी  नहीं  हुई  उन्हें  इसे  पूरा  करना  परन्तु  उस  क्षेत्र  के  लोगों  द्वारा  आपत्ति

 उठाए  जामे  के  कारण  काम  रुक  गया  इस  नहर  से  रिसाव  की  आशंका  है  जिससे  बहां  रहने
 बासे  लोगों  के लिए  एक  और  समस्या  पैदा  हो  जाएगी  ।  परन्तु  हस  पूरा  करने  के  लिये  और  बड़ी
 घन  राशि  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।
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 इसके  पश्चात्‌  स्वर्ण  रेखा  परियोजना  का  उदाहरण  है  ।  यह  एक  अन्सर्राजीय

 पोजना  उस  पर  कार्य  तेजी  से  हो  रहा  है  परन्तु  यह  अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  है  ।

 इसी  प्रकार  नाथ  कियोल  परियोजना  इस  पर  बहुत  पहले  विचार  किया  गया
 बांध  पूरा  हो  गया  है  ओर  हमने  आश्वासन  दिया  है  कि  इस  वर्ष  कुछ  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  करा
 दी  जाएंगी  ।  इससे  औरंगाबाद  के  रहने  वाले  तथा  बारह  महीनें  सूला-प्रवण  क्षत्र  को  लाभ

 पहुंचेगा  ।  परन्तु  घन  के  अभाव  के  कारण  उनके  द्वारा  दिया  गया  आश्वासन  पूरा  नहीं  होगा  ।  नहर
 और  नांलियां  वहीं  खोदी  गई  और  यह  पता  लगाने  के  लिए  प्री  स्थिति  की  पुनरीक्षा  करना

 आवश्यक  हो  गया  है  कि  जिन  क्षेत्रों  को  पानी  की  बहुत  जरूरत  है  उरहें  वे कितना  प/मी  उपलब्ध
 करा  सकते  हैं  ।  ५

 सरकार  से  मेरा  यही  अनुरोध  है  कि  बिहार  में  इन  सभी  परियोजनाओं  को  पूरा  किया

 जाये  ।  इन  सब  पर  7000  करोड़  रुपये  रूर्च  होंगे  ।  मैं  अन्य  योजनाओं  की  बात  नहीं  करना

 चाहता  ।

 परन्तु  सुकर्ण  पश्चिम  कोसी  बागमती  ओर  उत्तर  कोइल  परियोजनाओं  जैसी

 कुछ  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  योजनाएँ  भी  हैं  ।  इन  सभी  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  की  जरूरत
 निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  परियोजनाओं  की
 जरूरतों  '  को  पूरा  कर  पाने  में  असमर्थ  है  क्‍योंकि  राज्य  का  वाबविक  परिव्यय  केबल  150-160
 करोड़  रुपये  है  ।

 उत्तर  कोइल  परियोजना  की  मूल  अनुमानित  लागत  राशि  157  करोड़  रुपये  की  थी  अब
 यह  राशि  बढ़  कर  397  करोड़

 तक  हो  गयी  होगी  ।  यह  बार-बार  पेंदा  होने  बाली  एक
 विकट  समस्या  है  ।  किसी  भी  कारय॑  के  पूरा  होने  में  अत्यधिक  बिलम्ब  होता  ।  मेरे  विचार  से
 किसी  काम  को  झुरू  करने  से  उसकी  समुचित  योजना  बना  सेनी  किसी  भी  काम
 को  शुरू  करने  से  पहले  हमें  बिस्तुत  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  कर  लेना  और  सभी
 सामान  पहले  ही  उपलब्ध  करा  लेने  चाहिएँ  अन्यथा  इस  प्रकार  होने  वाले  अत्यधिक  विल्म्य  का
 परिणाम  लागत  में  वृद्धि  होता  है  ।

 अब  मैं  बिजली  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  कहूंगा  ।  बिजलो के  बारे  में  मैं  बता  दूं  कि  राज्य  के

 विद्यत  केन्द्रों  को अब  तक  कुल  700  करोड़  रुपयों  का  थाटा  हो  चुका  मेरे  विचार  से  इस  भाटे
 को  पूरा  करना  इनके  लिए  सम्भव  नहीं  है  ।  राज्याध्यक्ष  समिति  की  अपेक्षा  यह  थी  कि  राज्य

 बिजली  बोर्डस  पर  किए  गये  पूंजीनिवेश  की  राशि  पर  9  प्रतिशत  लाभांश  का  भुगतान
 न  उक्त  बोर्ों  को  हुए  भाटे  को  देखते  हुए  इस  बारे  में  सोचना  तो  बहुत  ही  दूर  की  बात

 जहां  तक  मेरे  अपने  राज्य  का  सम्बन्ध  वहां  पर  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  का  भाटा  हो  गया

 है  ।  वहां  55,000  कर्मचारी  हैं  ।  और  इससे  पहले  कि  हम  राज्य  बिजली  बौडों  को  मुनाफा
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 सत्येन्द्र  नारापण  सिंह  ]  है
 कमाने  और  प्रमावी  ढंग  से  काम  करने  योग्य  बंना  उनकी  पूरी  छान-बीन  करने  की

 जरूरत है  ।  प

 आपको  यह  भी  देखने  मिलेगा  कि  संयत्र  प्रभार  कारक  लोड  में  भरी

 अत्यधिक  विभिन्‍नता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  जहां  आंध्र  प्रदेश  और  महा  राष्ट्र  आगे  उत्तर
 बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  बहुत  पीछे  हैं  ।

 इन  घाटों  और  राज्य  बिजली  बोर्डो  की  अकुंशलता  को  आप  कितने  समय  तक  वहन  कर्तैंਂ
 उस  दिन  राज्य  बिजली  बोर्ड  अधिनियम  में  संशोधन  का  रखा  गया  था  तर्थों  उलि  देर

 चर्चा  हुई  उस  समय  मैंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  राज्य  बिजली  बोडों  के  प्रशासन  को  सरल

 और  कारगर  बनाने  के  लिए  सर्रकार  को  कुछ  प्रभावी  कदम  उठामे  चाहिएं  ताकि  वे  प्रभावी  ढंग  से  .

 कांये  कर  सकें  और  इस  स्थिति  में  कि  कर्म  से कम  एक  प्रतिशत  मुनाफा  कमा  सकी  ।

 उसके  बाद  प्रंषण  सम्बन्धी  घाटा  है  जिसकी  दर  12  से  25  प्रतिशत  तक  है  ।  यदि  प्रषण

 में  इतना  भारी  धाटां  होता  है  तो  क्या  यह  सरकार  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  नहीं  हैं  ?  कयी  प्रेषण

 में  होने  वाले  एस  प्रकार  के  घाटे  कां  पता  लगाने  सम्बन्धी  सारे  मामले  की  जांच  करने  के

 सरकार  को  कोई  समिति  नियुकत  नहीं  करनी  क्‍या  इसका  कारण  प्रेषर्ण  लॉइन  बांद  $&।

 बिंछाना  है  अथवो  चोरी  के  कॉरण  यह  घाटा  होता  है  या  यह  घांटा  इसलिए  होता  है  कि  पह  केमिਂ

 समुचित  ढंग  से  नहीं  हो  रहा  है  ?

 इसके  अलावा  प्रेषण  लाइनें  समय  से  बहुत  पीछे  हैं  ।  मैं  यह  सु्राव  दूंगा  कि  हमारे  पास

 प्रेषण  लाइने  विछाने  और  उनके  कार्य  निष्पादन  की  देखरेख  के  लिए  एक  केन्द्रीय  ग्रिड  अथवा  निगम

 की  व्यवस्था  हो  ।  केवल  तभी  हम  इसके  साथ  तालमेल  बिठा  सकते

 छठी  योजना  में  बिजली  के  उत्पादन  में  6,000  मेगावाट  की  कमी  आयी  परियोजनाओं

 की  स्थापना  अथवा  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  क्‍यों  कमी  आयी  है  ।  इस  बारे  में  की

 जरूरत  है  ।  सरकार  द्वारा  दिए  गए  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  गया  है  कि  परियोजनाओं  को

 स्थापित  करने  में  विलम्ब  के  कारण  हुआ  है  कि  सिविल  परियोजनाओं  के  लिए  इजिनियरिय

 की  सामग्रियों  को  अस्तिम  स्वरूप  देने  में  होने  वाले  विलम्ब  सहायक  उपकरणों  के  क्रयादेशों  अनुबन्धों
 को  देने  में  होने  वाले  विलम्ब  भूमि  कार्य  स्थल  की  अपर्याप्त  जांच  और  परियोजना

 निवेश  में  विलम्ब  होता  है  ।

 उसके  बाद  विभिन्न  सप्लाथरों  हारा  सप्लाई  किए  जाते  वाले  उपकरणों  कीं  सप्लाक
 में  होगें  वाला  विलम्ब  मुख्य  निर्माण  सामप्री  की  अधञ्रिय  औद्योगिक  सम्बन्ध  और  सिक्षियों  को

 अपर्थाप्त  प्रावधान  होना  है  ।

 परियोजना  प्रतिबेदन  तैयार  करने  और  परियोजना  का  निर्साण  कार्य  शुरू  करते  से  पहलेਂ
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 आपको  इन  स  री  बातों  पर  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।  ऐसा  क्‍यों  नहीं  किया  गया  भे  नहीं

 उक्त  सभ्ची  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  ऐसी  भारी  भूल  हुई  हैं  ।

 जैसाकि  मैंने  कहा  है  कि  एक  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  किया  जाना  चाहिये  और

 परियोजना  को  शुरू  करने  से-पव  सारे  निवेश  एकत्र  किये  जाने  तभी  हम  लागत  पर  मियंत्रण

 रखें  सकते  हैं  ।  अन्यथा  निर्माण  कायें  और  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  होनें  वाले  अत्यधिक  «

 विलम्ब  से  लागत  में  वद्धि  होती  है  अतः  उक्त  भार  का  उपभोक्ता  पर  पड़ना  स्वाभाविक  है  ।

 विद्य  त  बो्डों  के  रखरखाव  के  सम्बन्ध  में  जमंन  विशेषज्ञ  आये  थे  और  उन्हींने  देश  का  दौरा

 किया  थां  और  उन्होंने  देखा  था  और  उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  रख  रखाव  के  लिए  मर्शीनों

 को  कुछ  समय  के  लिए  रसायनिक  रूप  से  बन्द  कर  देना  जरूरी  कर  देना  चाहिए  और  जहां  पेंरं  ऐसाਂ

 नहीं  होता  है  वहां  पर  इसकी  देखरेख  के  लिए  उत्त  रदायी  लोगों  को  दण्डित  किया  जाना  चाहिये  ।

 फिर  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  चाहे  500  अथवा  1000  या  1300  मेगावाट  यूनि्टों  का  मार्मलों

 हो  सरकार  को  तुरन्त  फैसला  लेने  की  स्थिति  में  होना  चाहिए  ।  उस  फैसले  से  '  भारत  हेवी

 क्टिकेल्स  लि०  को  अवगत  कराना  चाहिए  ताकि  उसे  ओनरਂ  के  लिए  आवश्यक  तैयारों  और

 उस  किस्म  के  बायलर  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  मिल
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सिंचाई  ओर  विद्यूत  मंत्रालय  को  मांगों  का  समर्थन  करतों  है  ।

 क्षी  काइस्थुर  जनार्थनत  :  सियाई  ओर  विद्य,त  मंत्रालय  की  अनुक्वन  मांगों
 पर  धोलने  के  लिए  मैं  उपस्थित  हुआा  हू  ।

 हमारे  देश  जिसे  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  तुरन्त  बाद  स्वतंत्रता  मिली  भारी  खाद्य  समस्या
 का  सामना  करना  पड़ा  सिंचाई  प्रणाली  में  सुधार  होने  के  कारण  आज  हम  खाद्य  उत्पादन  के
 मामले  में  आत्मनिर्मर  हो  गए  हैं  ।

 स्वतंत्रता  पूर्व  भारत  में  कुल  सिचित  क्षेत्र  केवल  2.2  साक्ष  हेक्टेयर  था  ।  स्वतंत्रता
 के  बाद  इ  समें  धीरे-धीरे  प्रगति  हुयी  और  1963-1965  तक  यह  3.1  लाख  हेक्टेयर  हो  गया
 लेकिन  आज  198  -1985  में  यह  6.3  लाल  हेक्टेयर  है  जो  19  ब्ष  की  अवधि  के  भीतर  100
 प्रतिशत  वृद्धि  का  चोतक  है  ।

 इन  आंकड़ों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  स्वतंत्रता  से  पहले  हम।रे  सिंचाई  के  स्रोत  मुख्य  रूप  से

 ,  जल  सियाई  और  कुछ  हद  तक  नदी  नहर  से  बनी  कील  जल  सिच्ााई  और  कुछ  बरसाती  कील  से
 »  होने  वाली  सिंचाई  थी  ।  लेकिन  कूप-जल  धसिंचाई  के  क्षेत्र  बहुत  कम  थे  ।

 बिजली  का  प्रयोग  करने  और  कप-जल  सिंचाई  विधियों  के  भाध्यम  से  सिचित  क्षेत्र  में
 करन के  करिंणें  आज  हम  खाधान्त-उत्पादन  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  में  सक्षम हैं  ।

 +
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 कठोर  परिश्रम  करने  वाले  कृषकों  से  प्राप्त  सहयोग  के  फलस्वरूप  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने
 पर  हमें  गर्व  है  जिन्होंने  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  दोनों  द्वारा  विए  गये  प्रोत्साहनों  और  प्र  रकों  का

 प्रा-प्रा  उपयोग  कियण

 मेहनतकश  क़िसामों  ने  सरकार  द्वारा  वी  गई  संकर  बीजों  की  उन्‍नत  किस्मों  और  उर्बरकों
 तथा  कीटनाशकों  की  पूर्ति  का  उचित  उपयोग  किया  है  ।

 कुए  से  सिंचाई  के  पानी  के  लिए  उन्हें  विजली  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  हालांकि  कृषि
 के  लिए  उपयोग  किए  जाने  वाले  पम्प  सैटों  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई  लेकिन  इन  पम्प  सैटों
 को  बिजली  की  पूर्ति  काफी  कम  तमिलनाड़  में  1960  के  दशक  से  ही  साल  में  लगभग  9  महीने
 बिजली  की  कमी  रहती  हम  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से  पूब  के  मेट्ट  र  ओर  पेटियार  के
 ब्रिजली  घरों  पर  निर्भर  थे  ओर  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  क ेपएचात  कु  सोलायर  आदि  पन-बिजलीघरों
 पर  ।  इनका  निर्माण  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  किया  गया  ।  यदि  1895  में  पेटियार  बाँध  का
 निर्माण  न  होता  तो  सारा  मदुरे  जिला  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  रामनाथपुरम  जिले  की  तरह  होता  ।  1895
 में  उन्होंने  पश्चिम  की  ओर  बहने  वाली  नदियों  पर  एक  दीवार  बनाई  और  उन्होंने  पेटियार  बांध  का
 निर्माण  किया  जिसका  सिंचाई  के  उपयोग  किया  जाता  तमिलनाडु  में  इसका  उपयोग
 सिंचाई  के  साथ-साथ  बिजली  के  लिए  भी  होता  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  सदन  पश्चिम  की
 ओर  बहने  वाले  पानी  का  उपयोग  करने  की  काफी  अस्सें  से  लंबित  पड़ी  हमारी  मांग  अर्थात्‌  उसका

 तमिलनाडु  की  ओर  मोड़े  जाने  पर  विचार-करे  ताकि  हमारे  राज्य  की  सहायता  हो  सके  और

 हम  भारत  के  निर्माण  में  सहायक  हों  ।  इसलिए  हमें  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  उस  पर
 निर्मर  रहना  पड़ता  तृतीकोरन  और  इन्दौर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  निर्माण  किया
 गया  ।  हमें  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  रामागुडम  से  भी  275  मिलियन  यूनिट  के  हमारे  भाग  में

 से  86  मिलियन  यूनिट  बिजली  ही  मिल  रही  है  क्योंकि  सीधी  पारेषण  लाइन  अभी  तैयार  नहीं

 हुई  है  ।

 हालांकि  तूतीकोरन  ताप  विद्यत  केन्द्र  की  तीन  यूनिटों  का  निर्माण  किया  गया  है  परन्तु  अभी
 तक  केवल  दो  यूनिटों  ही  काम  करना  प्रारम्भ  किया  है  ।  और  वे  एक  दिन  में  10  मिलियन  यूनिट
 का  ही  उत्पादन  कर  रही  इस  समय  तीसरी  यूनिट  में  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।

 इन  ताप  विद्यूत  केन्द्रों  में  उपयोग  होने  वाला  कोयला  बहुत  घटिया  किस्म  का  है  ।

 कोल  इण्डिया  वो०  एंड  जी०  ग्रेड  कोयले  की  बजआए  एफ  एण्ड  जी०  ग्रेड  कोयले  की  सथ्लाई  कर

 रहा  है  जबकि  उस  केन्द्र  के  बायलर  बी  एंड  जी  ग्रेड  कोयले  के  लिए  किए  गए  इस

 एफ  एण्ड  जी  कोयले  का  ताप  केवल  3800  किलो  कंलौरी  है  जबकि  उन  बायलरों  के  लिए  5900

 किलो  कैलोरी  ताप  के  किस्म  निर्धारित  घटिया  किस्म  के  कोयले  की  पूर्ति  के कारण  उनमें

 3000  टन  कोयला  प्रतिदिन  की  आवग्रयकता  होती  है  जबकि  यदि  निर्दिष्ट  किस्म  का  कोयला

 उपलब्ध  कराया  जाए  तो  उनमें  प्रतिदिन  केबल  2000  टन  कोयले  की  आवश्यकता  होगी  ।  अतः

 24...
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 मामभीय  मंत्री  जी  को  कोयला  विभाग  पर  कोयले  की  निदिष्ट  किस्म  की  पूर्ति  करने  के  लिए  जोर
 डालता  यदि  कोयले  की  किस्म  विशेष  की  सप्लाई  करना  सम्भव  म  हो  तो  राण्य  सरकार
 को  के  हित  में  ओर  उसके  साथ-साथ  किसानों  को  अधिक  बिजली  उपलब्ध  बराने  के  लिए
 कोयले  की  इस  किस्म  को  आयात  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  यदि  हम  इस  विदिष्ट  किस्म  का
 आयात  करें  तो  कम  मात्रा  की  आवश्यकता  होगी  ओर  इस  प्रकार  इसमें  बचत  भी  कर  जहां
 तक  तूृतीकोरम  का  सम्बन्ध  है  वहां  परिवहन  केवल  जहाजों  के  माध्यम  से  जेसा  कि  निर्दिष्ट
 किस्म  से  टतों  में  भी  कमी  आएगी  अतः  साल  भाड़ा  भी  कम  होगा  ।

 तमिलमाडु  जैसे  राज्य  में  पन-बिजली  की  कमी  है  और  वहां  ताप  विद्युत  का

 विस्तार  करना  होगा  अतः  हमारा  निवेदन  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  210  मेगावाट

 क्षमता  के  दो  और  यूमिट  आवंटित  किए  ज॑ंसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  या  तो  आप  हमें
 उक्त  किस्म  के  देशी  कोयले  की  पूर्ति  करें  अथवा  हमें  अपेक्षित  कोयले  का  आयात  करने  की  अनुमति
 दें  ताकि  हमारे  ताप  विद्युत  केन्द्र  थिना  रुके  काम  कर  जब  समय  आ  गया  कि  केन्द्र  सरकार

 आगे  आए  और  चंगेमगल  पनबिजली  प्रणाली  के  जो  कि  1200  मेगाबाट  क्षमता  निर्माण  के

 लिए  कार्यक्रम  इससे  इतनी  बिजली  का  उत्पादन  हो  सकता  है  कि  कर्माटक  के  साथ-साथ

 तमिलनाडु  में  भी  बिजलो  की  भारी  कमी  की  समस्‍या  काफी  हृद  तक  हल  की  जा  सकती  एक
 ऐसी  पनबिजली  योजना  पर  जिससे  1200  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  हे  सकता  सातवीं
 पंचवर्षीय  ग्रोजना  में  भी  काम  प्रारम्भ  नहीं  हो  रहा  इसका  अथ  यह  है  कि  हम  अपने  देश  को

 प्राप्त  प्राकृतिक  संसाधन  का  उपयोग  करने  में  भी  असफल  हैं  +

 वर्ष  1990  तक  हमें  कुए  के  पानी  से  सिंचाई  करने  वाले  कृषकों  को  कम  से  कम  आठ  घंटे
 लगातार  बिजली  की  पूर्ति  सुनिष्चित  करनी  तभी  हम  सन  2000  तक  एक  नये  भारत
 की  बात  कर  सकते  हैं  ।  हमारे  देश  के  पास  विश्व  क्षी  दूसरी  बड़ी  सिंचाई  प्रणाली  हमें  आशा  है
 कि  भारत  सरकार  2.5  एकड  भूमि  के  स्वामित्व  वाले  गरीब  किसान  को  नि:शुल्क  विद्युत  पूतति
 उपलब्ध  कराने  में  तमिलनाडु  सरकार  को  प्रोत्साहित  अब  1970  में  डा०  के०  एल०  राव

 द्वारा  प्रस्तुत  जल  प्रिडਂ  वाटर  संकल्पना  में  गंगा-कावेरी  जल  सम्पर्क  पर
 कार्यान्वयन  का  समय  आ  गया  यदि  इस  संकल्पना  का  अब  श्री  राजीव  गांधी  के  गतिशील
 शासन  में  कार्यान्वयन  न  हुआ  तो  यह  राष्ट्रीय  कवि  भरथियर  के  स्वप्न  की  ही  तरह  केवल  एक
 स्वप्न  मात्र  ही  रह  जायेगा  |  सूखे  और  बाढ़  की  इस  भयावहता  को  डा०  के०  एल०  राव  के

 वाटर  प्रिडਂ  की  इस  संकल्पना  द्वारा  ही  दूर  किया  जा  सकता  है  और  इरा  प्रकार  भारत  की  एकता

 और  उन्नति  में  दिन-प्रतिदिन  वृद्धि  यदि  इस  वाटर  प्रिडਂ  की  संकल्पता  का
 कार्यान्वयन  हो  जाता  है  तो  भारत  माता  को  विश्व  का  सबसे  बड़ा  देश  होने  का  गौरव  प्राप्त

 होगा  ।

 ओमती  कृष्णा  साही  :  उपाध्यक्ष  मैं  सिचाई  विभाग  की  अनुदान  मांगों
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 का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ी  हुई  हूं  ।  हमारा  देश  प्रति  वर्ष  दो  तरह  के  प्राकृतिक  प्रकोपों का  शिकार

 होता  बाढ़  और  सूखा  और  इसके  कारण  हर  साल  अपरिमित  घन  और  जन  की  हानि  उखक्नी

 पड़ती  इसके  समाधान  के  लिये  वर्षों  स ेअल्पकालीन  और  दीघंकालीन  योश्नायें  बनायी-जक्ती

 रही  हैं  लेकिन  ये  योजनायें  उतनी  कारगर  सिद्ध  नहीं  हो  पाई  हैं  जिसके  पीछे  कारण  यह  है  कि  हम॑
 अभी  तक  अपनी  सिंचाई  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं  कर  पाये  हैं  ओर  इस  तथ्य  को  हमारे  योजना

 आयोग  ने  भी  माना

 हमारा  देश  क्षि  प्रधान  देश  है और  इसकी  आर्थिक  समृद्धि  स्चित्राई  की  सुब्यवस्थित
 एवं  योजना  पर  ही  निर्मर  करती  सूखा  और  तूफान  आदि  प्रकोपों  से  ब्र्ष
 1982-83  में  14  अरब  रुपयों  की  क्षति  जबकि  1981  में  इस  क्षति  का  अनुसान  1132
 करोड़  रुपये  का  लगाया  गया  था  ।  वर्ष  1982-83  सिंचाई  विभाग  के  वाधिक  के

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  1953  से  1983  के  बीच  के  काल  में  लगभग  365  कटोड़
 रुपये  कों  औसत  ब,थिक  नुकसान  हमारे  देश  में  होता  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  हमारा  देश  गरीब  है  और  इस  गरीब  मुल्क  की  इतनी  राशि  इस  हरह
 जाती  प्रति  वर्ष  हमारा  नुकसान  होता  रहे  तो  यह  हमारे  लिए  बहुत  ही  गम्भीर  स्थिति  जिस
 के  विषय  में  हमें  महराई  से  सोचना  वर्ष  1984  में  बाढ़  द्वारा  हुई  क्षति  को  देखते  हुए
 एक  राष्ट्रव्यापी  बाढ़  नियंत्रण  कायेक्रम  प्रारम्भ  किया  गया  जिसके  तहत  बाढ़  नियंत्रण  बोई  एवं

 स्‍तर  पर  नदी  आयोग  की  स्थापना  की  गई  ।  इनका  काम  विदोष  रूप  से  लम्बे  लटक्धों

 जल  निकासी  नहूरों  का  निर्माण  एवं  गांवों  की  सतह  को  ऊपर  करनौ  था  और  उसके  लिये  इनकी

 ज़वाबदेही  थी  लेकिन  यह  भी  बहुत  कारगर  सिद्ध  नहीं  हो  सका  ।

 1.42  .

 जेमुल  बहार  पोठासोन

 इस  प्रकार  हम  देखते  हैं  कि  हम  अपनी  सिचाई  क्षमता  का  मेक्सिमम  उ)योग  नहीं  कर

 ड्ैश  में  बहुत  सी  योजनायें  पिछले  20-25  वर्षों  स ेचली  आ  रही  मैं  इस  सम्बन्ध  में  माननीय

 अस्ती  जी  के  सामने  एक-दो  उदाहरण  देना  चाहती  हूं  ।  हमारे  बिहार  में  मुकामा  बढ़ईया  बाढ़  योजना

 से  भ्रली  आ  रही  जब  मैं  1972  में  विधान  सभा  में  गई  तो  वहां  भी  इसकी  चर्चा  की  जाती

 फिर  1977  में  दोबारा  गई  तो  भी  इसकी  चर्चा  की  वर्ष  1980  में  जब  मैं  सेसद  में  आई
 समय  भी  खाष्ट्रीय  स्तर  पर  इसकी  चर्चा  हुई  और  आज  1985  में  भी  मैं  उसकी  चर्चा  कर

 गली  जिस  पर  भारत  सरकार  का  करोड़ों  रुपया  सागत  के  रूप  में  लग  च॒का  है  पर

 उसके  माबजद  भी  हमारे  किसानों  को  उसका  कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहा  जो  उन्हें  मिलना

 .  चाहिए  था  ।

 हमारे  सामने  दूसरी  समस्या  कटाव  को  ईरोजन  की  हसके  बारे  में  मैं  कहना  आहूंगी

 धारत  सरकार  से  लेकर  राज्य  सरकारों  का  इस  समस्या  के  ससाधात  के.ब्लिये  करोड़ों  रुपया
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 a  नी  थओत>आ

 प्रतिवर्ष  खर्च  होता  है  लेकिन  उस  अनुपात  में  हम  लोगों  क ेजान  ओर  माल  कौ  सुरक्षा  नहीं  हो  पातीं
 |

 जँर  हैर  साल  गांव  के  गांव  गंगा  के  गर्म  में  जा  रहे  हम॑  उनकों  बचा  नहीं  पाते  37  वर्षों
 की  आजादी  के  बाद  भी  जल  सम्पदा  का  जो  उचित  उपयोग  हमको  करना  हम  उसमें  संफल

 नहीं  हो  सके  थदि  हमें  सफलता  प्राप्त  हो
 गई  होती  और&सका  उचित  उपयोग  कर  पांति  तो

 जहां  हम  सभी  गांवों  को  पेयजल  की  सुविधा  उपलब्ध  करवा  हमारो  सिचाई  योजनाओं  में  भी

 बद्धि  होती  और  बात  नियंत्रण  की  हमारी  जितनी  योजनायें  अधूरी  रह  गई  ',  वे  भी  पूरी  हो  गई

 होतीं  |  इसके  साथ  साथ  हमारे  जल-विश्व ॑त  उत्पादन  में  भी  काफी  वृद्धि  हो  गई  मेरा  सुझाव
 है  कि  ससचाई  की  व्यवस्था  के  लिए  एक  नेशनल  वाटर  अथारिटो  बननी  चाहिए  ओर  इस  बोडी  के

 पंक्शस  डिंफाइन  होने  चाहिए  ओर  देश  तमाम  बड़ी-बड़ी  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  का  दायित्व
 किशीं  एक  का  होना  चाहिये  जो  अब  तक  हो  नहीं  पाया  है  ।  जो  हो  नहीं  पाता  उस  ओर  मैं  मम्त्री

 प्रहेक्षक  को  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हू  ।  4

 हमारे  देश  के  लोग  गांव  में  बसते  भारत  माता  ग्रामवासिनी  इसलिये  किसानों  के
 लिये  मश्यम  और  लधु  सिंचाई  योजना  के  तहत  स्टेट  ट्यूबबेल  कार्पोरेशन  की  बात  मैं  कहना  चाहतीः

 हैं  कि  इसका  कर्मांड  एरिया  300  एकड़  तक  होना  चाहिए  ।  इसमें  भी  हम  क्षमता  का  उपयोग  नहीं
 कश  पाते  गांव  में  अगर  देखेंगे  तो  स्टेट  ट्यूबबल  की  हालत  दयनीय  किसान  उसका  उपयोग
 नहीं  कर  थाते  ।  इस  कार्परेशन  की  व्यवस्था  पर  लाखों-लाख़  रुपया  खर्च  हो  चुका  दैसके  लिये
 मद  एक  मास्टर  प्लान  बनना  बहुत  जहूरी  वड़ी-बड़ी  योजनायें  तो  होती  रहती  लेकिन
 किसमनों  के  लिये  इस  ओर  ध्यास  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 कुओं  के  सम्बन्ध  में  मै ंकहना  चाहतो  हूं  कि  अगर  छोटे.स्तर  पर  ब्लाक  लेबल  पर  कुओं  के

 लुदवीने  की  बात  हो  जाये  और  पुराने  कुओं  की  सफ़ाई  कर  दी  जाये  तो  लोगों  को  सिंचाई  के  लिये
 वासीਂ  मिल  रंकेगा  और  साथ  ही  साथ  पोने  का  पानी  भी  मिल  जायेगा  ।

 कृषि  ओर  उद्योग  के  विकास  के  लिये  विद्युत  उत्पादम  बहुत  आवश्यक  है|  हमारे  माननीय

 सदस्य  शी  स  स्वेस्त्  बावू  कह  रहे  मैं  उनकी  भावना  के  साथ  सहमत  हूं  कि  बिजली  बोर्डों  के

 कल्फपों  की  ओर  ध्यान  देना  भारत  सरकार  उर्नंको  टेक  ओबर  करे  ओर  कोई  विद्वत
 की  स्कीम  बेठाये  ।  इस  स्थिति  में  अवश्य  सुधार  ज्ञाया  जाना  बाहिये  जो  कि  दितों  दित

 गिरती  जा  रही  सभापति  आप  भी  उत्तर  प्रदेश  के  आधृ  जामते  इसमें  प्रशालनिक

 सुधार  करने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  पुराने  यूमिटों  का  आधुनिकीक रण  होना  चाहिये  ।

 अन्त  में  मैं  मन्त्री  महोदय  से  कहू भी  कि  बिहार  में  कांटी  थमंल  पावर  स्टेशन  कब  तक  पूरा
 यह  बंकने  को  हइपा  कोयलाकारों  की  भी  चली  मैं  चाहती  हु  कि  इन

 पोज॑खरओों  का  शीह्  कार्यान्वयन  होना  चाहिये  ताकि  भारत  के  किसामों  को  लाभ  पहुंचे  ओर

 समुक्कि  के  रास्ते  पर  आमे  चले  ।

 विद्वार  के  पुराने  यूनिटों  को  आधुनिकोकरण  का  एक  मामला  जारों  है  वहां  थर्मल  जेनरेलेंग
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 मती  कृष्णा  वि
 के  हत्पादन  का  कष्ट  बहुत  बढ़  जाता  विभाग  के  लिये  बहुत  जरूरी  है  कि  जब  प्लान
 बन  रहा  है  तो  हस  मामले  में  ध्यान  अवश्य  दिया  जाये  ।  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  ,
 करती  हू  ।  छ  फ

 विद्यूत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ध्ररुण  :  सभापति  मैं  माननीय  सदस्यों
 के  लाभार्थ  यह  स्पष्ट  करना  चाहू गा  कि आजकल  विद्युत  उत्पादन  का  84  प्रतिशत  उत्पादन
 विद्य  त  बोड्ों  द्वारा  किया  जाता  है  और  16  प्रतिष्ठत  केन्द्रीय  क्षंत्र  पांचवीं  और

 जना  के  बीच  हमने  अपनी  क्षमता  में  लगभग  50  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  है  और  जब  तक  राज्यों  '

 में  कार्य  निष्पिति  में  सुधार  नहीं  होगा #  हम  भविष्य  में  बहुत  अधिक  नहीं  कर  प।ऐंगे  ।  मामनीय  सदस्य
 यह  जानकर  प्रसन्न  होंगे  कि  हमने  मार्च  के  महीने  में  55.5  प्रतिशत  का  लोड  फैक्टरਂ  लक्ष्य
 प्राप्त  किया  यह  सव  इस  तथ्य  के  बावजूद  है  कि  उत्तर  असम  और  पश्चिम  बंगाल
 जैसे  सभी  राज्य  40  प्रतिशत  से  तीचे  उत्पादन  कर  रहे  थे  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन
 देना  चाहूंगा  कि  हम  इस  पर  जोर  दे  रहे  हैं  कि  जब  तक  राज्य  विद्यत  बोर्ड  उचित  लाभ  प्राप्त  करना
 प्रारम्भ  नहीं  जब  तक  वे'अपने  क!यंक्रम  में  सुघार  नहीं  करते  हमारे  लिए  उनकी,अपेक्षित
 सहायता  करना  वढठिन  हो  जाएगा  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि  470  मिलियन  यूमिट  प्रतिदिन  की  कुल
 मांग  में  से समारा  विद्यूत  उत्पादन  430  से  440  मिलियन  यूनिट  है  ।  यदि  हम  20  प्रतिशत  की
 पारेषण-हानि  को  ध्यान  में  रखें  तो  हमारी  कमी  ?0  मिलियन  यूनिट  की  रह  जाती  है  ।  यदि  आप
 इसे  क्षमता  के  रूप  में  लें  तो  यह  कमी  लगभग  5000  से  6000  मेगावाट  की  है  ।  हमने  कई  कदम
 उठाए  हम  गैस  टर्बाइन  ओर  गेस  पर  आधारित  संयंत्र  लगा  रहें  हैं  36  संयंत्रों  नवीकरण  और
 आधुनिकीक रण  करना  निश्चित  किया  गया  हम  इन  संयंत्रों  के  आधुनिकीकरण  पर  $00  करोड़
 रुपए  व्यय  परन्तु  सभी  जगह  मूल  बात  यह  है  कि  जब  तक  राज्य  विद्यूत  बडे  अपनी  प्रदंध
 प्रणाली  में  सुधार  नहीं  करते  अपने  प्रशासन  में  सुधार  नहीं  करते  अपनी  प्रशिक्षण  प्रणाली  में

 सुधार  नहीं  करते  हैं  और  ठीक  तरह  के  लोग  शामिस  नहीं  करते  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हो  पाएगा  ।
 बहां  अधिकतम  व्यय  किया  जा  रहा  विद्य॒त  मंत्रालय  उन्हें  हर  संभव  सहायता  देगा  परन्तु  जब
 तक  सज्यों  में  विद्युत  उत्पादन  नहों  बढ़  हमारे  लिए  देह  में  बिजली  की  माँग  की  पति  करमा
 बहुत  कठिन  होगा  ।  ०

 कई  भाननीय  सदस्यों  ने  प्रश्न  उठाया  है  कि  परियोयजनाएं  समय  पर  पूरी  नहीं  की  जा  रही
 हैं  ओर  यह  सच  भी  ऐसा  क्‍यों  हो  रहा  है  ?  मूंलरूप  से  यह  इसलिए  हो  रहा  है  कि  हम
 योज॑ता  तैयार  करके  पूरा  वित्त  प्रदान  करते  हैं  लेकिन  जब  वहां  कई  गुना  हानि  होती  है  तो  राज्यों
 के  पास  धन  समाष्त  हो  जाता  है  ।  यदि  आप  यह है  के  म्रंत  में  स्थिति  पर  गौर  करें  तो  पाएँगे  कि

 बिहार  में  सुधार  करोड़  उत्तर  प्रदेश  में  में  करोड़  पश्चिम
 बंगाल  में  83  करोड़  रुपए

 और  हरियाणा  जो  कि  छोटा  राज्य  है  लोग  करोड़  रुपए  की  हानि  हुई  है  ।  सुधार  पय  धान  )
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 कर्नाटक  में  फालतू  बिजली  है  ।  यदि  आप  तो  में  सभी  आँकडे  द ेसकता  हूँ  ।  राजस्थाम
 »  मैं  भी  हानियां हुई

 हैं  ।  ह॒

 जो  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  जब  तक  राज्य  बोड्ों  का  सुर  नहीं
 वह  मुनाफा  नहीं  और  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  मुनाफा  मूल्यों  में  वृद्धि  करके  ही

 आप  इन  परियोजनाओं  के  लिए  समय  पर  घन  नहीं  जुटा  पाएंगे  ।  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  आज

 हमारी  उत्पादन  क्षमता  का  84  प्रतिशत  राज्यों  के  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  पास  तो  यदि
 :

 हम  इस  84  प्रतिशत  राज्यों  के  राज्य  त्रिजली  बोर्डों  के  पास  तो  यदि  हम  इस  84  प्रतिशत
 में  थोड़ा  सुधार  नहीं  करते  तो  बाकी  के  16  प्रतिशत  द्वारा  क्या  किया  जा  सकता  है  ?  ओज
 भी  केन्द्र  और  औसत  का  क्षमता  उपयोंग  का  अन्तर  पाँच  प्रतिशत  है  ।  पाँच  प्रतिशत

 े  विद्यूत  काफी  होती  यदि  आप  छठी  योजना  के  अन्त  में  41,000  मेगावाट  की  कुल  क्षमता  की
 बात  करें  ओर  सातवीं  और  आठवीं  योजना  के  बीच  इसे  दोगुना  क९ते  का  हमारा  प्रयत्न  है  -  तो  5
 प्रतिशत  2000  मेगावाट  होता  है  ।  इस  बात  पर  गोर  करना  होगा  ।  हम  अपनी  ओर  से  सभी  प्रयत्न

 रहे  हैं  ओर  इस  संबंध  में  मैं  मुख्य  मंत्रियों  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हु  ।  पश्चिम  बंगाल  से  हमारे
 मित्र  बहुत  से  विषयों  को  लेकर  उत्तेजित  मैं  इसके  पीछे  राजनीति  में  नहीं  जाना  चाहता  किन्तु
 हकीकत  यह  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  भी  संयंत्रों  की  उत्पादन  दर  बहुत  कम

 कई  संयंत्रों
 क ेलिए  मंज ूरी

 दी  गई  है  किन्तु  उन्होने  अभी  काये  आरम्भ  नहों  ओर  यह :
 सब  धन  के  अभाष  के  कारण  हो  रहा  है  ।  यदि  राज्य  बिज़ली  बोर्डों  को  घांटा  होता  तो  घन

 कहां  से  आएगा  ?  गदि  आप  हर  किसी  को  मुफ्त  बिजली  देते  तो  किसी  न  किसी  को  तो  उसकी
 अदायगी  करनी  होगी  ।  हमारे  पास  इस  चर्चा  के  लिए  भभी  3-4  घंटे  बचे  हैं  ओर  मैं  आभारी  होऊंगा
 यदि  इन  मुद्दों  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 जहाँ  तक  ऊर्जा  विभाग  के  लिए  घन  का  सम्बन्ध  मुझे  आशा  है  कि  सदस्य  इसके  लिए
 दवाव  डाल  सकते  ।  वित्त  मंत्री  वाशिगंटन  गए  हुए  हैं  किन्तु  मुझे  आशा  है  कि  हमारी  बात  उन  तक

 पहुंच  जाएगी  ।  हमें  घन  की  बहुत  आवश्यकता  36,000  मेगावाट  से  अधिक  की  योजनाओं  को

 हम  पहले  ही  मंजूरी  दे  चुके  हैं  किन्तु  धत  की  कमी  है  और  इसीलिए  मैं  इस  बात  पर  लगातार  जोर  दे

 रहा  हूँ  कि  राज्य  तथा  केन्द्र  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  विश्चवत  क्षेत्र  को अधिक  धन  जुटाना  चाहिए  ।  यदि  हम
 परिणामों  को  पिछली  प्रवृतियों  को  तो  थार  या  पांच  राज्यों  जिनका  मैं  नाम  नहीं  लेना

 की  स्थिति  संयंत्र  क्षमता  और  विद्युत  उत्पादन के  क्षेत्र  में  बेहतर  है  ।  और  इन्हीं  शब्यों  को
 :

 भारी  हानियां  हुई  इस  प्रकार  इन  दो  बातों  के  बीच  निश्चित  रूप  से  सम्बन्ध  और  मैं  आभारी

 रहेगा  यदि  इस  माम  ते  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 .  ओर  सत्येसा  सिह  :  मानतीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  राज्य  बिअली
 बोर्डों  के  कार्याबालक  के  राम्बन्ध  में  वह  विभिन्‍न  राज्यों  के  मु्य  मंत्रियों  से  बातचीत  कर  रहे “
 क्या  जाप  समभते  हैं  कि  केवल  बातचीत  द्वारा  ही  राज्य  बिजली  बोडों  की  कार्य  कुशलता  और
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 सत्येन्दर  ॥
 कार्य-निष्पादन  में  सुधार  हो  जाएगा  |  अथवा  क्‍या  आप  समभते  हैं  कि  केन्द्रीय  बिजली  श्राभिकरण

 के  कुछ  प्रतिनिधियों  को  भी  वहां  पर  होना  चाहिए  ?

 री  झाराण  नेहरू
 :

 यह  एक  शालीनतापूर्ण  कला है  ।

 *
 सभापति  महोदय  :  वह  ओर  बया  कर  सकते  हैं  ?

 आप  अपने  सुकाव  दीजिये'''***  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  हरे  कस
 कम  समय  है  ।

 श्री  ग्राशुतोष  लाहा  :  जल  तथा  दोनों  ही  हमारे  लिए  अत्यन्त  आवश्यक
 यदि  हस  पहले  विद्यत  को  लें  तो  सभी  विशेषकर  अर्ध  विकसित  या  विकाश्रशील  देशों  के

 मामले  में  विद्युत  अत्यन्त  महैस्वपूर्ण  वस्तु  है  ।

 मैं  पश्चिम  बंगाल  का  मामला  लेता  जहां  पर  हमें  विद्युत  संकट  का  सासना  करना  बड़

 रहा  हमें  देशना  होगा  कि  इसके  कारण  क्या  हम  तकलीफ  क्ष्यों  उठा  रहे  ब्रह  शरही है
 कि  आधुमिक  विषय  में  हर  कहीं  विद्युत  संकट  है  ।  दुर्भाग्य  से  हमारे  देश  के  कुछ  पर्वी

 :
 विशेषकर  पश्चिम  विद्युत  संकट  से  अधिक  परेशान  हैं  ।

 दो  विभिन्न  स्रोतों  से  विद्युत  प्राप्त  हो  रही  है--एक  केन्द्रीय  परियोज्  नात्रों  से-छोर

 हूसरे  राज्य  बिजली  बो्डों  यदि  हम  केन्द्रीय  परियोजनाओं  में  विद्यत  उत्पादम  की  शिक्रति
 को  तो  यह  काफी  छंतोषजनक  और  अच्छी  है  ।  भविष्य  में  इसके  और  बेहतर  होने  की  अक्सा

 ॥
 *

 हम  इककीसवीं  सदी  की  देहरी  पर  हैं  भौर  विद्युत  के  बिना  हम  कुछ  नहीं  कर
 सकते  ।  किन्तु  राज्य  बिजली  बोड्डों  की  स्थिति  क्‍या  है  जो  हमारे  लिए  विद्युत  के  अति  महत्खपूर्ण  ल्लेत

 इसके  लिये  गहरी  छानबीन  की  आवश्यकता  है  ।  क्यों  केवल  कि  पश्चिम  किक्वर
 और  अन्य  पूर्बो  राज्यों  के  राज्य  बिजली  बोर्ड  ठीक  प्रकार  से  काय  नहीं  कर  रहे  मैं  बच्खी

 महोदय  का  आभारी  जिन्होंने  उबत  स्थिति  के  संम्बन्ध  में  पहले  ही  तथ्य  अस्तुत  कर  क्ए  हैं  ।

 स्थिति  को  स्वीकार  कर  लिया  ग्रया  जबकि  केन्द्रीय  परियोजनाएं  ठीक  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 दुर्धाग्य  से  राज्य  बिजली  बोड़  ठीक  प्रकार  कार्य  नहीं  कर  रहे  लगभय  84  प्रतिशत  विकली
 »  राज्य  बिजली  बोडों  से  प्राप्त  होती  जबकि  14  से  15  प्रतिशत  केस्द्रीय  परियोजनाबों  से  ऋष्त

 होती  राज्य  बिजली  बोडों  का  कार्यचालन  निश्चित  रूप  से  घटिया  स्तर  का  है  ।  राज्प  दिख॑ंसी
 बोर्डों  से  बेहतर  कार्य  निष्पादन  ओर  बेहतर  कार्यकरण  की  आशा  की  जा  सकती

 पश्चिमी  बंगाल  राज्य  शिजली  बोड़ं  ठीक  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  राज्य  बिद्धली
 थ्षोर्ट  में  पी०  एल०  एफ०  अर्थात्‌  पावर  लोड  फंक्टरी  केन्द्रीय  परिमोजनाओं  क्री  दर  की  हुलगा  पे
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 काफी  कम  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  राज्यों  को  परेश्यनी  क्‍यों  हो  रही  है  ।  यह  दर  केकीय

 अश्ग्रोजनाओं  की  दर  से  कम  क्यों  इसके  कारण  राजनेतिक  राज्य  बिजली  बोर्ड  में

 अमृशाश्म  का  अभाव  तथा  राण्य  बिजली  बोर्ड  के  प्रबन्धकों  की  सनकी  नीतियों  का  होना  है  |]

 2.00  भ०  १०

 इसलिए  राज्य  परियोजनाओमों  के  लिए  अधिक  अधिक  धन  और  अधिक  वित्त

 लिए  शोर  अचाने  से  कोई  लाभ  यदि  राज्म  परियोजनाएं  ठीक  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर

 पदि  वह  विद त  उत्पादन  में  असफल  रहती  तो  अधिक  धन  की  मांग  करने  का  क्‍या

 लौंखिकशय  है  ?

 यहाँ  पर  इस  बात  का  उल्लेक्ष  करमा  असंगत  नहीं  होगा  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  कई

 करण  बरद्योग  तथा  बष्द  एकक  हैं  |  यदि  इस  मामले  का  अध्ययत  किया  तो  पता  अलेबा

 कि  विश्व त  संकट  के  कारण  अधिकांश  झद्योग  रुग्ण  हो  रहे  प्रध्यक्षतः  मैं  पश्चिम  यंगाल  की  शत

 आर  ध्हा  सम्म  बोर्ड  द्वारा  विद्यूत  के  उचित  उत्पादन  के  अभाव  में  हमारे  र््य  में

 किजली  की  अत्याधिक  कमी  हो  गई  यदि  यह  मरता  है  विद्युत  के  अभाव  में  बह  स्वाभाविक

 औौत  इसके  जिए  जिम्मेवार  कौन  राज्य  विजली  बोर्ड  के  भलात़्ा  कोई  दूसरा
 we श्हीं  $

 मैं  मंत्री  महोदय  को  इस  सुझाव  के  साथ  कि  ग्रामीण  बिद्युतीकरण  को  अधिक  महत्व  विया

 जस्मा  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थव  करता  हूं  |  हमारे  देश  में  सिंचाई  भी  विश्व त  पर

 अध्याधिक  निभ्र  करती  इसलिये  ग्रामीण  विद्युतीवरण  को  उचित  महत्व  दिया  जाना  भर्हिए

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  श्रमाप्स  करता  हूं  ओर  अनुदानों  की  मांगों  का  समन  कर्ता

 *

 श्री  जाफर  शरोफ  :  सभापति  इस  अति  महत्वपूर्ण  विषय  अर्थात्‌
 खिचाई  और  विद्युत  पर  कुछ  शब्द  बोलने  की  अनुमति  देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  भाषण
 कैम  को  बजाए  मैं  अपने  आपको  कुछ  मुद्दों  तक  ही  सीमित  रखूंगा  ताकि  सम्बन्धित  मम्भ्री  रचा

 घलासन  उस  पर  ध्यान  दे  सके  ।

 सिंचाई  मन्त्नालय  के  अन्तर्गत  जल्न  अन्येषण  विभागਂ  मामक  एक  विभाग  है  ।

 इस  बिमाग  को  चाहिये  कि  वह  नदी  वेसिनों  की  बजाए  सूशा  प्रवण  क्षेत्रों  का  सर्वक्षण  करे  ।

 श्वालिरकार  भू-जल  के  बारे  में  सभी  को  जानका  यू  है  ।  जहाँ  तक  भूमिमत  जल  का  सम्ब्ध्ध

 इसके  बारे  में  किसी  को  जामकारी  नहीं  जब  तक  यह  विभाग  ,  जो  प्रयोजन
 के

 लिये  बनाया  गया

 उन  क्षेत्रों  में  नहीं  जाता  जहां  पर  पानी  की  कमी  तो  इ
 पसे  कोई  प्रयोजन  हल  नहीं

 होदा  ।
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 भू-जल  के
 वारे  में  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है

 कि  बहुत  से  अन्तर्रा्यीय  नदी  जल  विबाद  लम्बत  पड़े
 सिद्नाई  मन्त्री  ने  इस  बारे  में  कई  बार  पढ़ताल  की  है  ।  इस  मामले  में  कई  आर  दो

 मन्त्रियों  के  बीच  द्वि  पक्षीय  वरर्ता  या  संबंधित  राज्यों  के  तीन  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  बाता  होती

 मेरे  विचार  में  इस  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता  क्या  यह  काये  इसी
 आलता  रहेगा  और  इसमें  विज्ञम्ब  होता  प्रत्येक  राज्य  की  अपनी  राजनंतिक
 समस्‍यायें  हम  उनकी  कठिताइयों  को  समभलते  हैं  इसमें  जितना  विलम्ब  होगा  परियोजना
 को  लागत  उतनी  ही  बढ़ती  और  इससे  सम्बन्धित  राज्य  प्रभावित  होंगे  ।  मेरे  अपने  में
 कावेरी  बेसिन  की  बहुत  परियोजनायें  केवल  हसलिये  कार्यान्वित  नहीं  की  जा  सकेतीं  क्‍्थोंकि  ये
 विवादग्रस्त  मैं  इस  अवसर  का  लाभ  उठाते  हुए  भपने  राज्य  के  मुख्यमंत्री  स ेअपील  करता  हूं  कि

 बह  यथाशीघ्र  इस  मामले  पर  गौर  करें|  ठीक  है  कि  तमिलनाडु  के  मुख्यमन्त्री  अस्वस्थ  थे  ।  उन्हें  बड़ी
 सहानुभूति  थी  ।  अब  वह  विदेश  से  अपना  उपचार  कराके  लोट  आये  अब  वह  कार्य  करने  लगे  हैं  ।
 अब  कर्नाटक  के  मुख्यमस्त्री  को  चाहिये  कि  वह  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  तमिलनाडु  के  मुड्ंयमन्धीਂ  से
 सम्पर्क  करें  ओर  देखें  कि  कुछ  न  कुछ  तो  होगा  अथवा  किया  जाना  यदि  आवेश्यक  हो  तो
 फेन्द्रीय.मन्त्रियों  की सलाह  भी  ली  जानी  चाहिये  ।  मेरे  राज्य  में  एक  बिजली  परियोज॑ना

 यह  क्षेत्र  निरन्तर  सूख  से  प्रस्त  है  और  यहां  की  जनता  को  बिजली  उत्पादन  की  कमी  के

 कारण  कठिनाइयों  का  साममा  करना  पड़  रहा  है|  परियोजना  का  नाम  अपर  भत्रा  परियोजना  है  ।

 कर्नाटक  सरकार  ने  पहले  ही  इसके  सम्बन्ध  में  कहा  है  कि  वे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान

 .  इसका  कार्म  आरंम्भ  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  उसे  योजना  और  सिंचाई  मन्त्रालय  के  समक्ष

 विचार  के  लिये  लाया  गया  यह  परियोजना  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  और  मैं  व्यक्तिंगत  रूप  से

 राज्यों  और  दोनों  स ेअपील  करता  हूं  कि  इस  परियोजना  पर  इयान  दिया  जाये  और  उसमें

 आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  कार्य  को  प्राथमिकता  दी  जाये  ।

 विद्युत  मन्त्री  ने  अभी-अभी  हमें  बिजली  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  दी  ।  यह

 दुर्भाग्यपूर्ण  है कि  राज्य  जिन्हें  अपने  मामलों  के  बेहतर  प्रबन्ध  की  ओर  ध्यान  देना  बिजली

 की  कमी  के  लिये  केन्द्र  को  जिम्मेदार  ठहराते  अभी  हाल  ही  में  हसी  सदन  में  विजयनगर  इस्पात

 संयंत्र  के  सम्बन्ध  में  विवाद  खाम  और  कोयला  मल्त्री  ने  कहां  कि  यदि  कंर्नोरटंक

 सरकार  ने  बिजली  की  सप्लाई  का  आश्वासन  दिया  तो  हम  परियोजमा  का  काये  आरम्भ  कर

 ओर  कर्नाटक  के  मुख्यमन्त्री  भे  चुनौती  दी  कि  हम  बिजली  देने  को  तेयार  मन्त्री  महोदय  को

 योजना  आरम्भ  करनी  चाहिये  ।  आज  ही  मैंनें  समाचार-पत्रों  में  पढ़ाਂ  है  कि  मुख्यमन्त्री  मे  कहा  है

 कि  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  सभी  परियोजन्वओं  वो  बिजली  के  लिये  अपना  प्रबन्ध  करना  इस
 ‘qua  बयान  पर  ध्यान  देते  हम  किसका  विश्वाप्त  करें  ?  न  केवल  मुख्यमन्त्ी  अपितु  हम  सभी

 विजय  नगर  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  आग्रह  कर  रहे  मैं  भाशा  करता  हूं  कि  मुख्यमन्त्री  इस  ढंग  से

 बात  नहीं  यदि  केन्द्र  कर्नाटढक  की  जनता  और  मुड्यमन्त्री  सहित  हम  सभी  की  इज़्छाओं  को

 पूछा  करना  चाहता  है  ओर  विजय  नमर  इस्पात  संयंत्र  का  निर्माण  करमे  का  निर्णय  करता  तो
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 जज  एपਂ  --------  ज्ज+  क्ति+  नजन्‍«-»ान

 कर्ताटक  के  मुख्यमन्त्री  में  विश्वास  की  कमी  नहीं  होनी  चाहिए  और  उन्हें  यह  नहीं  कहना  चाहिए
 कि  वह  इस  परियोजना  के  लिए  आवश्यक  बिजली  सप्लाई  नहीं  कर  सकते  ।

 विज्ुत  मन्त्री  ने  ठीक  ही  कहा  है  और  मैं  उनके  दृष्टिकोण  का  समर्थन  करता  हैं  ।

 बज़  विश्ष  मन्‍्त्री  इस  समय  यहां  नहीं  हम  यहा  कुछ  भी  कहें  जब  तक  इन  मुख्य  क्षेत्रों  के  लिए
 उचित  आवंटन  नहीं  किया  हर  काम  में  रुकावर्ट  देश  भर  में  प्रत्येक  राज्य  में
 बिजली  का  गम्भीर  संकट  किसी  भी  मांग  को  पूरा  करना  मुश्किल  होगा  और  हमें  नुकसान  होगा
 और  उच्चोग  को  भी  हानि  कृषि  को  नुकसराम  लोग  दिक्‍कतें  उठायेंगे  और  उत्पादकता
 की  क्षति  इसलिये  वित्त  मस्त्रो  को  इस  देश  के  समग्र  औद्योगिक  विकास  पर  ध्यान  देना
 चांहिये  कि  वह  बिजली  के  लिये  धनराशि  का  उचित  आवेटम  करें  जिससे  क्षमताओं  का  सही  उपयोग
 किया  जा  सके  ओर  इससे  बिजली  के  उत्पादन  में  सुधार  आयेगा  तथा  हम  उद्योग  और
 कल्याण  हेतु  आवश्यक  बिजली  की  उपलब्धता  में  सुधार  कर  सकते  हैं  ।

 ह

 इन  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  क्योंकि  आपके  समक्ष  समस्या  है
 कि  जो  अनेक  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  भौर  समय  अधिक  महीं  मुझे  यह  अवसर  देने  के  लिये  मैं
 आपका  धन्यवाद  करता  हूं

 समापति  महोदय  :  श्री  वी०  एस»  कृष्ण  अय्यर  ।

 भरी  सं  फुह्दीन  चोधरी  :  अब  कर्नाटक  से  उत्तर  प्राप्त  होगा  ।

 भरी  वो०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  :  कितना  समय  मिलेगा  ?

 सभापति  सहोदय  :
 क्या  आप  अपने  दल  का  पूरा  समय  लेना  चाहेंगे  ?  दो  नाम  हैं  श्रौर  आप

 के  दल  को  ग्यारह  मिनट  का  समय  दिया  गया

 ओी  थो०  एस०  कुष्ण  प्रम्यर  :  मैं  सिचाई  और  विद्युत  मन्त्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  टिप्पणियाँ  करूंगा  ।  ये  दोनों  विभाग  वास्तव  में  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  विभाग  देश
 की  समृद्धि  इन  दोनों  विभागों  की  प्रगति  पर  मिर्मर  करती  यद्यपि  जल  का  प्रबन्ध  करता  और
 बाढ़  पर  नियन्त्रण  भी  राशण्यों  की  जिम्मेदारी  तथापि  केर्द्र  में  सिचाई  विभाग  ही  जल  के
 सम्बन्ध  में  नोति  बनाता  है ओर  तकमीकी  सलाह  आदि  देने  में  मदद  करता  है  ।

 मैं  इस  मुहं  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  हमारे  वेश  की  सभी  नदियाँ  राष्ट्रीय
 संसाधन  हैं  ।  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  इस  समय  अनेक  अन्तर्राष्छीय  विवाद  हैं  जिनका  स्वतन्त्रता
 प्राप्ति  के  38  साल  बाद  भी  समाधान  नहीं  हो  पाया  है  ।

 जहां  तक  हमारे  राज्य  का  सम्बन्ध  मेरे  मित्र  श्री  जाफर  शरोफ  ने  अभी-अमी  बताया  है
 और  मैं  भी  उनसे  सहमत  हूं  कि  सभी  विवादों  का  समाधान  राज्यों  की  सरकारों  के  बीच
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 वी०  एस०  कृष्णा

 ड्िपक्षीय  वार्ता  से  होना  चाहिये  |  व्यक््गित  रूप  से  मैं  चाहता  हू  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसे  प्रोत्साहित
 करे  कणोंकि  उन्हें  न्‍्यायाधिकरण  पर  छोड़ने  अथवा  मध्यस्थ-निर्णय  के  लिए  सौंपने  से  समस्या
 का  समाधान  नहीं  होता  ।  इससे  कटुता  बड़े  मेरा  दढ़  विश्वास  हे  कि  हमारेਂ  राज्य  मेंਂ

 समाधान  अवश्य  हो  जायेगा  ।  गत  वर्षों  में  कर्नाटक  के  मुख्यमन्त्री  तेयार  परन्तु  दु्भाप्यवर्शਂ
 पिछले  आठ  महीने  तमिलनाडु  के  मुद्यमन्त्री  अस्वस्थ  परन्तु  अब  वह  स्वस्थ  मुझे  ऑशपਂ
 है  कि  वे  विचार-विमर्श  जारी  रखेंगे  और  इन  समस्याओं  का  समाधान  करेंगे  ।

 क्योंकि  उपलब्ध  समय  बहुत  ही  कम  मैं  सिंचाई  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  ओर

 हमारे  राज्य  में  इस  समय  अनेक  परियोजनायें  कार्यान्वित  होने  वाली

 राज्य  सरकार  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अनेक  परियोजनायें  पूरी '
 करनी  बड़ी  और  मध्यम  दोनो  तरह  की  -  परियोजनारयें  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  लगभग

 1,076  करोड़  रुपये  परिव्यय  है  जिसमें  से  746  करोड़  रुपये  वाषिक  योजना  के  लिये  हैँ  ।  भैरे
 मित्र  श्री  जाफर  शरीफ  ने  भद्रा  परियोजना  का  उल्लेख  किया  ।  उसे  भी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 शामिल  किया  गया  है  ।

 न्‍

 एक  भासनीय  सदस्य  :  राज्य  सरकार  ने  केवल  2  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  ।

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  प्रमग्पर  :  परन्तु  अपर  कृष्णा  घटप्र  भा  और  मालाप्रमा
 जैसी  बड़ी  परियोजनायें  इस  वर्ष  के  लिए  कमान  क्षेत्र  विकास  हेतु  70  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 किया  गया  है  ।  हमारे  राज्य  में  बाढ़  मियन्त्रण  के  सम्बन्ध  में  एक  समस्या  हमारे  मालनन्द  क्षेत्र
 में  फ्रति  वर्ष  बाढ़  आती  है  उससे  करोड़ों  रुपये  का  नुकसान  होता  अनेक  जानें  जत्ती  हैं  और
 मवेशियों  का  नुकसान  होता  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  मांगी  है  मुझे
 विश्वास  है  कि  सम्बन्धित  मन्‍्त्री  इस  पर  विचार

 जहां  तक  हमारे  राज्य  का  सम्बन्ध  यहां  समुद्री  कटाव  की  समस्या  बड़ी  समस्य  1

 विधेषकर  इसलिये  कि  इसका  तटवर्ती  क्षत्र  बहुत  बड़ा  समुद्री  कटाव  रोकने  हेतु  कुछ  नः  कुछः
 अबश्य  किया  जाना  चाहिए  ।  इसे  रोकने  हेतु  स्थायी  आधार  पर  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।  मैं  भारत
 प्रकार  से  उपाय  करने  का  अनुरोध  करता

 बिजली  के  सम्बन्ध  में  अभी-अभी  मेरे  मित्र  श्री  जाफर  शरीफ  ने  ठीक  ही  कह  है  कि

 कर्माटक  में  विजली  की  स्थिति  अत्यन्त  विक्ट  है  और  हमारें  यहां  60  से  80  प्रतिक्षत  बिजली
 कटोती  हुई  है  मैंने  इस्पात  संयंत्र  के  बारे  में  अभी  हाल  में  पूछा  था  ओर  इस्पात  मन्त्री  मे  कहा  कि

 यदि  बिजली  की  सप्लाई  आश्वस्त  हुई  तो  इस्पात  संयंत्र  अवश्य  लगाया  कर्नाटक  के

 मुख्यजसरत्री  ने बिजलो  कीਂ  उपखब्धता  का  आश्वासन  जब  उन्होंने  आश्वासन  दिया  तो

 गम्भी  रता  से  दिया  कर्नाटक  की  जनता  इस्पात  संयंत्र  के लिए  अपने  सुल  ओर  आराम  को  त्याग
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 सकती  मुख्यमन्त्री  ने
 जो  कुछ  कहा  वह  मजाक  नहीं  था  ।  मुख्यमन्त्री  ने  यह  भी  उल्लेख

 किया  कि  जिजली  की  सप्लाई  की  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अपेक्षित  कार्यथाही  करने  का

 अनुरोध  करता  हूं  ।

 जहाँ  तक  राज्य  की  बिजली  परियोजनाओं  का  सम्वन्धਂ  मैं  मन्‍्त्री  से  अनुरोध
 कहुंगा  कि  वह  कृपया  रायचुर  ताप  बिजली  संयंत्र  के  तीसरे  चरण  को  स्वीकृति  देने  की  भ्यवस्थक
 करें  |  दूसरे  चरण  की  स्वीकृति  दी  चुकी  है  ।

 कर्नाटक  सरकार  ने  जो  दूसरी  महत्त्वपूर्ण  सिफारिश  की  वह  जो  कि  समुद्री  तट

 पर  स्थित  में  बहु-इंघन  कोयला  और  ठेल  पर  मआाधारित  विद्युत  संयंत्र  के  बारे  में  मैं  केन्द्रीय
 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  परियोजना  को  मन्जूरी  दी

 राज्य  सरकार  मध्यम  आकार  के  डीजल  सेट  और  गेस  टरबाइन  जो  कि  बहुत  कम  अवधि
 में  लबाये  ज्म  सकते  की  स्थापना  को  प्राथमिकता  दै  रही  है  ।  इससे  राज्य  में  विद्युत  की  तात्कालीन

 पूरी

 राज्य  बिजली  बोडों  के  प्रवन्ध  के  बारे  में  निस्संदेह  कर्नाटक्टक  कई  अन्य  राज्यों  से
 बेहतर  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  भारत  ज॑से  देश  में  जहां  स्वर्गीय  सर  एम०  विश्वेश्व  रैय्या
 जैसे  विख्यात  इन्जीनियर  हुए  पारेषण  हानि  लगभग  20  प्रतिशत  क्यों  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
 न  कुछ  अवश्य  किया  जाना  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  मामले  को
 देखें  और  इस  संम्बन्ध  में  कुछ  करें  ।

 उर्जा  की  बचत  करना  बहुत  महत्त्वपूर्ण  मैंने  राज्याध्यक्ष  समिति  की  रिपोर्ट  के  कुछ
 ग्राफ़  पढ़ें  जिनमें  यह  बताया  गया  है  कि  उद्योगों  में  उचित  प्रबन्ध  के  द्वारा  20  प्रतिशत  विश्रश्री
 की  बच्चत  की  जा  सकती  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यदि  आवश्यक
 तो  एक  दूसरी  समिति  नियुक्त  करें  ओर  यह  देखें  कि  बिजली  की  बचत  भी  की

 कर्माटक  के  मुच्यमत्त्री  ने  रेल  पहियों  और  एक्सल॑  संयंत्र  तथा  अन्य  केन्द्रीय  सरकारी
 कममें  की  ऋ्लमंग  प्री  करते  हेतु  बंगलोर  में  रक्षित  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  सुभ्वव  दिया

 है  ।  सुख्यभस्नी  नें  इस  सम्बन्ध  में  श्री  जाफर  शरीक  से  भी  बाकत्वीत  की  थी  जब  वे  रेल  मंत्री
 में  केबल  इतना  ही  कहुंगा  कि  इसमें  कोई  राजनीति  नहीं  हम  सक  इस  बारे  में

 एक  झत  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बिजली  अहुत  महत्वपूर्ण  बिजली  के  बिता  कोई  श्री
 देश  और  कोई  भी  राज्य  प्रगति  नहीं  कर  सकता  मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  सरकार  से
 थो  भी  अनरोध  आते  उन  पर  केन्द्रीय  सरका  र  को  सहानुभूसिवृ्वंक  विचार  करना  चाहिए  और
 जन  सभी  परियोजनाओं  को  मन्‍्जूरी  दे  देनी  जो  मंज्री  हेतु  लम्बित  पड़ी  हुई  है  ।
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 अनुदार्ों की  मांगें  17  1985  -:

 वि  झीमती  विद्यावतो  खतुवदी  :  सभापति  महो  मैं  सिचाई  और  ऊर्जा
 जो  यहां  प्रस्तुत  की  गई  उनक्रे  समर्थन  में  खड़ी  हुई  हमारा  देश

 प्रधान  देश  है  अर  उद्योगों  को  आत्मनिर्मर  बनाने  के  लिए  जरूरी  है  कि  हमारे  सिंचाई  के

 संसाधन  बढ़  और  ऊर्जा  की  शक्ति  बढ़े  ।

 हमारी  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  सिंचाई  को  प्राथमिकता  दी  अपने

 कार्यक्रमों  में  सिंचाई  को  प्रथम  सूत्र  में  रखा  हम  जानते  हैं  कि  कृषकों  को  अधिक  से
 अधिक  सिंचाई  का  पानी  ओर  उद्योगों  को  अधिक  से  अधिक  पावर  देकर  ही  हम  उनको  ओर  अपने
 देश  को  आत्मनिर्मर  बना  सकते  हैं  ।

 र

 आपको  विदित  ही  है  कि  मध्य  प्रदेश  क्षेत्रफल  के  हिसाब  से  सबसे  बड़ा  प्रदेश  है ओर  इसमें

 कृषि  का  रकवा  मिलियन  हैक्टर  हमें  दूसरे  स्रोतों  प्रदेश  में  सरकारी  स्रोतों  से  जो  सिंचाई
 मिल  रही  उसकी  क्षमता  केवल  प्रदेश  लाख  हैक्टर  कुछ  थोड़ी  बहुत  सिंचाई  निजी  ्

 क्षत्र  से  भी  हो  जाती  अगर  सब  को  मिलाकर  देखें  तो  इसका  कुल  प्रतिशत  सिंचाई  प्रतिशत  से  ”

 भी  कम  हो  जाता  जब  कि  दूसरे  प्रदेशों  में  जेसे  गुजरात  का  प्रतिशत  प्रतिशत  और  उत्तर  प्रदेश
 का  23.24  प्रतिशत  मैं  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  हमारा  इतना  बड़ा  कृषि  का  रकवा

 ह
 उसको  देखते  हुए  हमें  मध्यप्रदेश  में  सिंचाई  के  संसाधनों  को  ज्यादा  बढ़ाना  चाहिये  और  वहां  की

 अधिक  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देनी  चाहिये  ।

 मैं  खुजराहो  क्षंत्र  से  आती  उसमें  दो  जिले  हैं  एक  छतरपुर  और  दूसरा  टीकमगढ़
 है  ।  अगर  वहां  की  सिचाई  की  प्रतिशत  देखी  जाये  तो  प्रदेश  के  ल॑ं  वल  पर  एक  या  दो  प्रतिशत

 है  ।  अगर  नेशनल  आंकडों  के  आधार  पर  देझ्ला  जाये  तो  यह  प्रतिशत  आप  जीरो  ही
 पायगे  |

 वहां  अधिकांश  कुछ  सिंचाई  कुओं  पर  निर्भर  आज  कल  उनका  पामी  का  उत्तर  स्तर  नीचे  ..
 रहा  उसका  मुख्य  कारण  है  कि  पहले  बंदेलों  के  बुम्देलखंड  में  कोई  गांव  नहीं  था  जहां

 बड़  तलाब  न  हों  वह  तलाब  टूटे  पड़े  उनमें  पानी  की आमत्‌  कम  हो  गई  है  ।
 अगर  उन  पर  थोडा  बहुत  खर्चा  कर  के  सुधरवाया  जाये  तो  उनसे  हमारे  कुओं  के  पानी  कर  झरतर  !

 जायेगा  ओर  रोजमर्रा  के  विस्तार  हेतु  पानी  भी  उपलब्ध  होता  रहेगा  ।  मैं  समझती  हूं  कि  हम  :

 पर  बहुत  खर्चा  नहों  होगा  ।

 मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  दो  बहुद्देशीय  सिचाई  योजनाएं  उसमें  हमारी  एक  केस

 सिंचाई  हमारी  भूतपूर्व  प्रध।न  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ओर  हमारे  प्रथम
 मंत्री  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  हमेशा  बहुदंशीय  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  देने  की  बात  कहीं  है
 तथा  यह  हमारी  नीति  और  आवश्यकता  भी

 ज्
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 ४.फ  हा  छा

 केनन  बहु  उहू  शीय  योजना  हेतु  1982  में  202  करोड़  को  लागत  का  प्रस्ताव  इसका
 सर्वे  भी  हो  चुका  मध्य  प्रदेश  शासन  के  द्वारा  उसकी  रिपोर्ट  भी  यहां  सी०  डब्लय०  डी०  में

 .  आ  चुकी  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  घंठकर  बातचीत  से  सहमति  भी  हो  गई  लेकिन  इस  को
 आज  तक  स्वीकृति  नहीं  मिल  सकी  ।

 इस  परियोजना  से  हमारे  छतरपुर  में  2  लाख  19  हजार  हैक्टर  जमीन  की  सिंचाई  में

 आयेगी  और  25  हजार  हैक्टर  जमीन  पन्‍ना  जिले  पर  सीची  जायेगी  इसी  तरह  40-45  हजार

 हैक्टर  जमीन  उत्तर  प्रदेश  के  बाँदा  की  सीचेंगी  इससे  65  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  होगा
 ओ  हमारे  देश  की  जरूरत  को  पूरा  करेगा  ।  इसी  प्रकार  टीकमगढ़  जिले  में  औरछा  की  सिवारी

 परियोजना  का  सर्वे  हो  चुका  है और  उसकी  रिपोर्ट  भी  सन्‌  1983  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  पास

 भा  चुकी  है  ।  इससे  भी  1  लाख  63  हजार  हैक्टेयर  जमीन  सोचेंगी  और  80-85  मेगावाट
 बिजली  उत्पादन  होगी  जिसे  आन्ध्र  प्रदेश  झांती  जिले  व  उसके  आसपास  के  जिले  और  मध्य  प्रदेश

 के  टीकमगढ़  के  अलावा  और  अन्य  जिलों  को  काफी  विद्यूत  मिल  सकेगी  ।  3-4  साल  गये

 हैं  लेकिन  मालूम  नहीं  सी०  पी०  ढब्लू  ०  डी०  के  कोन  से  ठंडे  बस्ते  में  आज  तक  यह  परियोजना  पड़ी

 हैं  कि  जिस  पर  कोई  कांयंवाही  नहीं  होती  ।  इसके  लिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगी  कि
 आप  इसको  गम्भीरता  से  ले  क्‍योंकि  जितने  ज्यादा  दिन  उसको  लागत  राशि  में  और

 बृद्धि  होती  चली  जायेगी  और  हमें  बहुत  धन  खर्च  करना  मैं  निवेदस  करूंगी  कि  अगर

 पह  दो  परियोजनायें  हमारे  क्षंत्र  की  स्वीकृति  कर  दी  जायें  तो  बहुत  कुछ  हमारे  किसानों

 के  लिये  सिंचाई  को  और  इंडस्ट्रीज  के  लिए  विद्युत  से  फायदा  हो  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  दो  और  निवेदन  करना  एक  तो  जो  हमारी  बड़ी  नदियां

 बहू  हमारी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  उत्तर  से  लेकर  पूर्थ  से  लेकर  पश्चिम  इन  नदियों  का  एक
 लिक  ओड़  दिया  जाए  ।  जैसा  कि  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  यह  राष्ट्रीय  एकता  के
 प्रतीक  के  साथ-साथ  हमारी  जो  बड़ी-बड़ो  क्षातियां  होती  रही  हैं  कहीं  बाढ़  गा  जाती  है  कहीं  सू  भा

 पड़  जाता  है  इनका  आपस  में  लिक  होने  की  वजह  से  इम  प्रकोपों  से  बचा  जा  सकता  पाती
 की  कमी  पूरी  हो  सकती  जहां  बाढ़  आती  हैं  उनको  ट्रांसवर  कर  सकते  हैं  जिससे  जो  क्षति  होती

 वह  न  रोकी  जा  सकती  है  और  जहाँ  सूला  हो  वहां  पानी  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  है  ।

 अब  मैं  पावर  के  बारे  में  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हमारी  बिजली  की
 जरूरत  बहुत  बढ़ती  चली  जा  रही  है  ओर  मैं  उसके  प्रति  उठाए  गए  कदमों  अपने  मन्त्री  महोदय
 ओर  उसके  विभाग  को  धन्यवाद  हू  गी  मिः  इस  ओर  बहुत  सराहुनीय  कार्य  किए  उसके  लिए  बह
 बच्चाई  के  पात्र  हमने  जब  आजादी  पाई  उस  समय  हमारी  विद्यूत  क्षमता  केवल  |  हआर
 352  मेगावाट  थी  जबकि  अब  42.440  मेबावाट  है  और  में  हमारी  3  हयार  80
 मेगावाट  की  वद्धि  हुई  है  जो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  फे  आखिर  तक  हजार  मेगावाट  हो  थया

 है  ।  यह  हमारे  लिए  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  हम  में  जो  4  हजार  5  सौ  मेमाबाट  की

 ,,  श्रोर  बढ़ोतरी  कर  रहे  हैं  यह  हमारे  लिए  एक  शुभ  लक्षण  जैसा  कि  हमाड़े  मस्त्री  महोदय  ते
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 ः  ह्  जम बताया sO प्रतिशत हमने अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाया है। लेकिन  .6  ता

 विद्यावती

 बताया  50  प्रतिशत  हमने  अपनी  ऊर्जा  शक्ति  को  बढ़ाया  लेकिन  जैसा कि  बताया  है  कि
 प्रदेशों  भें  जो  विद्युत  निगम  उन  पर  धाटा  हो  रहा  है  और  उनको  हमें  दूर  करना  पड़ेगा  ।  उनकी
 कार्य  क्षमता  बढ़ानी  होगी  ।

 न्‍

 हमारे  यहां  एन०  टी०  पी०  सी०  जिसने  सराहनीय  का  किया  उसके  लिये  मैं  बधाई
 देती  हुं  ।  को  रामागुण्डम  इन  सब  परियोजनाओं  को  समय  से  पूर्व  ही  पूरा  कर  पिया

 इसमें  हमारे  यहां  3  हजार  मेगावाट  की  क्षमता  विद्युत  उत्पादन  हो  रहा  हूं  ।

 मैं  इन  शब्दों  के साथ  मसत्री  महोदय  का  ध्याम  इस  ओर  आक्ृष्ट  करना  ऋछू भी  कि  जो

 हमारे  राज्य  विद्यूत  निममर  हैं  उनमें  जो  धाटा  हो  रहा  है  जोर  जो  उनमें  प्रशासनिक  त्रुटियां  हैं  उन

 को  दूर  किया  जाना  चाहिए  तथा  उनको  क्षमता  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  शाकि  थहां  पर  क्षर्चा

 ज्यादा  न  होकर  आमदमी  ज्यादा  हो  सके  ।
 +

 मैं  आशा  करती  हूं  हि  मैंने  को  अपने  क्षेत्र  की  समस्‍यायें  मन्त्री  महोदय  के  समक्ष  रखी  हैँ
 उनकी  ओर  वे  अवश्य  ध्यान  देंगे  ।  इन  शब्दों  के  सांथ  मैं  प्रस्तुत  अनुदानों  की  मांगों  का  संभर्थन
 करती  हूं  ।

 ]

 क्रो  टो०  बच्ीर  :  माननीय  हमारे  देश  की  अर्थव्यनस्था  में  कृषि

 बहुत  अधिक  महत्व  रखती  देवा  की  लगभग  65  प्रतिशत  कामगार  आबादी  कृषि  कार्यों  में  लगी

 है  ।  किसी  मी  देक्ष  का  सम्बन्ध  हो--खाद्यान  उत्पादन  में  उसका  आत्म-निर्मर  होना  एक  शुक्रिया दी
 शात  घिगत  में  अपना  खाद्याम्म  उत्पादत  बढ़ाने  के  लिये  हमने  हर  सम्भव  अयास  किये  |  इस

 प्रक्रिया  में  तिथाई  एवं  बुनियादी  बात  पानी  का  इस्तेसाल  किया  जाना  बहुत  गहत्थपूर्ण  इस
 तथ्य  को  सारे  विश्व  में  स्वीकार  किया  जाना  है  कि  वर्षा  के  पानी  पर  निर्भर  क्षेत्र  की  अपेक्षा  रचित
 क्षेत्र  अधिक  उत्पादन  शील  होते  मैं  जानता  हूं  कि  मुझे  बोलने  के  लिये  बहुत  सौश्ित  समय  दिया
 गया  इसलिये  में  इस  बार  में  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  किन्तु  मैं  इस  सरकार  तथा  दिछसीे
 सरकारों  को  इस  बात  के  लिये  बधाई  देना  चाहूगा  कि  भारत  ने  गत  तीन  दशकों  के  दौरान  सिंचाई

 क्षमता  में  असाधारण  प्रगति  की  अब  मैं  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहूगा  कि  बड़ी
 सिंचाई  परियोजनाओं  के  बजाय  मध्यम  तथा  लघु  धसिज्माई  परियोजमाओं  पर  जोर  दिया  जाता

 चाहिये  और  मैं  एक  बात  यह  भी  बता  दूਂ  कि  यदि  हम  भू-जल  से  सिंचाई  की  महत्व  तो  उससे

 शामीण  क्षेत्रों  मे ंहमारी  अर्थव्यवस्था  को  काफी  हृद  तक  सुधारने  में  सहायता  भिलेगी  ।  इसलिये  मैं

 सरकौर  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  हमारे  देश  में  विशेष  रूप  से  ग्राभौण  क्षेत्रों  भूल  को

 इस्तेमाल  करने  को  ओर  अधिक  ध्यान  दे  और  अधिक  स्तवधानी  बरते  ।

 सहोदय  अब  मैं  अपने  राज्य  केरल  को  कुछ  आवश्यकताओं  के  बारे  में  संक्षेप  में  कह  या
 क्योंकि  समय  कम  मुझे  इन  आवश्यकताओं  की  ओर  मात्रतीय  सस्ती  जी  का  ध्यान  दिलाने  का
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 अवसर  मिला  सबसे  पहले  केरल  जिला  त्रिवेन्द्रम  के  विशेष  रूप  से  मेरे  निर्वालम  क्षेत्र  में
 किसानों  की  काफी  समय  से  एक  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  के  निर्माण  के  लिये  मांग  करते  रहे

 क्षेत्र  मुख्यतः  कुषि  क्षेत्र  इस  क्षत्र  की  अथंव्यवस्था  कृषि  पर  भाघारित  है  ।  इस  क्ष  भ
 की  फसलें  काली  मिर्च  आदि  मेरे  निर्वाच्रम  क्ष  त्र  भें  कोई  अद्योंगिक
 प्रतिष्ठान  नहीं  मैं  कह  सकता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  में  लगभग  90  प्रतिशत  से  95  प्रतिशत  लोग
 अपनी  आजीविका  कृषि  से  कमाते  किन्तु  दुख  की  बात  है  कि  कृषि  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  इस
 क्षेत्र  मे ंपानी  और  सिंचाई  की  कमी  इसलिए  धिगत  में  भी और  अब  भी  लोगों  का  यह  सपना

 रहा  है  कि  वामतापुरम  सिंचाई  परियोजना  का  निर्माण  आरम्भ  किया  जाना  चाहिये  ।  मेरे  निर्याचन
 क्षेत्र  क ेकिसान  अब  भी  आशा  लगाए  ब्रेठे  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्‍नता  होती  है  कि  1983  में

 स्प्रेजना  अश्मोग  ने  उस  परियोजना  को  भन्‍्जूरी  दे  जांच  कार्य  पहले  ही  पूरा  हो  चुका  बहां
 अपेक्षित  आधाइमृत  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  इंजीनियर  नियुक्त  किये  जा  जुके  अतः  मैं
 सरकार  से  अनुरोध  करता  हू  कि  वह  वहां  निर्माण  कार्या  आरम्भ  करने  हेतु  तथा  वामनापुरम
 लियाई  परियोजना  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पूरा  करने  हेतु  तत्काल  कदम

 केम्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  चालू  परियोजनाओं  को  वरीयता  के  आधार पर  प्रा
 करने  हेतु  कहा  केरल  में  ।3  चाल  परियोजनाएं  बविभिस्त  अवस्थाओंਂ  में  के्लीय  सरकार

 द्वारा  जारी  किए  गए  दिशा  निर्देशों  के  अनुमरण  में  राज्य  सरकार  ने  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  7  चालू

 परिची  जनरेएं  चुनी  हैं  तथा  शज्य  सरकार  ने  इन  पश्योजनाओों  को  बिना  किसी  विलश्थ  के  पूरा  करने

 हेतु  एक  वोजना  व  कार्य  क्रम  भी  बनाया  किम्तु  समस्या  वित्त  की  स्वयं  राज्य  सरकार  के

 फस  धभ्त  की  कमी  केरल  एक  गरीब  राज्य  है  और  हसकी  बठिनाई  घन  ही  है  ।  केरल

 सरकार  मे  इन  पुरानी  खालू  परियोजनाओं  फा  काम  पूरा  करने  हेतु  12.79  करोड़  रपए  की  विशेष

 मांगी  किस्तु  मुझे  यह  खेद  के  साथ  प्रड़  रहा  है  कि  हस  सम्बन्ध  में  केग्ड्रीय  सरकार

 हारा  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  हैं  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  परियों  को

 आगे  बिना  किसी  विलम्ब  के  वरीयता  के  आधार  पर  पूरा  करने  हेतु  मेरे  राश्य  के  लिये  विशेष

 सहायता  स्वीकृत  की  जाये  ।

 मेरे  मानमीय  मित्र  श्री  जाफर  शरीफ  ने  यहां  कावेरी  जल  बिवाद  का  मामला  उठाया  है

 जोंकि  सम्बे  समय  से  लम्बित  है  |  इममें  केरल  ओर  तमिलनाडु  राज्य  शामिल  केन्द्रीय

 सरकार  ने  इसमें  हस्तक्षेप  किया  इस  सम्बन्ध  में  1971  से  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  किन्तु  कोई

 धमभौता  नहीं  हो  पाया  अतः  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  अपेक्षा  करता  हूं  कि  वे  सम्बे  समय  से

 लम्बित  इस  कावेरी  जब  विवाद  को  हल  करने  हुंतु  हस्तक्षेप  करें  और  कदम  इससे  लोगों

 को  कावेरी  जल  का  बेहृत्तर  इस्तेमाल  होने  से  ज्यादा  लाभ  होगा  ।

 अभ्त  केरल  में  समृद्री  कटाव  एक  समस्‍या  मैंने  सिंचाई  मंत्रालए  की  रिपौर्ट  मैं

 कड़ा है  कि  शश्कार  इस  क्षत्त  को  स्वीकार  करती  है  कि  केरल  में  समुद्री  कटाव  एक  भम्मौर  समस्या

 कुल  560  कि०मी०  की  तटीय  रेसा  में  से  320  कि०मी०  भाजुक  क्षेत्र  के  रूप  में  चूना भवा  है
 *  *
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 टी०

 ओर  वर्ष  1984  तक  हसमें  से  286  कि०  भी०  रक्षोपाय  किये  गये  अतः  मैं  केरल  राज्य  को

 समुद्री  कटाव  से  बचाने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  आने  वाले  वर्षों  में  राज्य  के लिए  और  अधिक
 आवंटित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 क्रीमती  बसझ  राजेदवरी  :  सभापति  सिंचाई  और  कर्जा  मंत्रालय  से
 सम्बन्धित  मांगों  पर  चर्चा  में  मुझे  भाग  लेने  का  अवसर  प्रद्वात  करने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद

 करती  कि

 जहां  तक  सिंचाई  और  दोनों  विभागों  को  एक  साथ  रखने  का  सम्बन्ध  इन  दोनों

 विभागों  का  एक  दूसरेसे  परस्पर  घनिष्ठ  सम्बन्ध  है  ।  चूंकि  मेरे  पास  बोलने  के  लिए  समय  बहुत
 सीमित  इसलिए  मैं  सिंचाई  विकास  के  बारे  में  केवल  कुछ  बातें  कहना

 मैं  तुंगभद्वा  परियोजना  क्षेत्र  से  आई  हूं  ।  मैंने  उस  क्षत्र  के किसानों  की  उचित  कठिनाइयों
 के  बारे  में  राज्य  सरकार  द्वारा  विचार  किए  जाने  के  लिए  एक  बिस्तृत  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  अभी
 भी  बहुत  सी  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  हो  पाया  इसलिए  इस  अवसर  का  लाभ  उठाते  हुए
 मैं  सरकार  के  विचारार्थ  कुछ  उपायों  का  सुझाव  देना  चाहूंगी  ।

 नए  20  सूत्री  बार्यक्रम  में  सिच्राई  क्षमता  में  वृद्धि  करने  को  बात  पर  ही  बल  गया
 उफ्त  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सिंचाई  क्षेत्र  और  उसके  लिए  निर्धारित  दोनों

 प्रकार  के  लक्ष्य  निर्धारित  करके  छठी  पंच्रवर्षीप  योजना  में  इस  पर  काफी  जो९  दिया  गया  है  तथा
 अधिक  क्षेत्र  को  सिंचाई  के  अन्तर्गत  लाने  के  लिए  काफी  धनराशि  प्रावधान  किया  गया
 केवल  अधिक  भूमि  पर  सिचाई  करना  ही  काफी  नहीं  है  ।  परन्तु  जल  का  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  उपयोग
 किया  जाता  भी  बहुत  आवश्यक  हे  ओर  इस  ओर  उचित  ध्यान  दिया  जाना

 इस  संदर्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  प्रत्येक  परियोजना  का  एक  कमान क्षेत्र  विकास
 प्राधिकरण  है  ।  कमान  क्षंत्र  विकास  प्राधिकरण  का  मुख्य  उदंश्य  भूमि  को  नया  रूप  प्रदान

 भूमि  को  समतल  सड़कों  ओर  खेतों  में  पानी  की  नालियों  का  निर्माण  समुचित  जल
 प्रबन्ध  की  व्यवस्था  खेती  करना  और-मूमि  को  कृषि  योग्य  बनाना  आदि  है  ।  मुझे  बताया
 गया  है  कि  कुछ  कमान  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  बहुत  अच्छे  ढंग  से  काययं  कर  रहे  हैं  और  कुछ  स्थानों
 पर  उन्हें  अधिक  शक्तियां  प्रदान  की  गई  और  अधिक  जिम्मेदारियां  सौंपी  गई  एक  प्रकार  से  ये
 कार्यकारी  निकाय  बन  गए  हैं  ।  देश  में  हो  कमान  क्षत्र  विकास  प्राधिकरण  कार्य  कर  रहे
 उनमें  से  प्रत्येक  में  एक  गेर-सरकारी  व्यक्ति  उसका  अध्यक्ष  है  ।  मेरे  राज्य  में  कमान  क्षेत्र

 विकास  प्राधिकरण  बे  वल  एक  परामर्शदात्री  निकाय  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  निकाय  को  एक
 परामल्लेदात्री  निकाय  की  बजाए  एक  कार्यकारी  प्राधिकरण  बनाया  जाना  जिसे  अधिक  '

 अधिकार  और  अधिक  जिम्मेवारियां  सौंपी  जामी  चाहिए  क्‍योंकि  ऐसा  करना  स्थानीय  समस्याओं  के

 समाधान  के  लिए  बहुत  आवश्यक  है  ।

 मुख्य उदंश्य भूमि को नया रूप
 छ्

 .  जे
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 अगली  बात  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहूंगी  वह  लिफ्ट  सिच्राई  के  आरे  में  अभी  तक  हमें
 महरों  के  पानी  को  उठाकर  अथवा  किसी  अन्य  उपाय  से  उसका  उपयोग  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 गई  है  अब  मुझे  बताया  गया  है  कि  सरकार  ने  अपनी  नीति  में  संशोधन  क्रिया  है और  वह  नहूरों  अथवा
 जलवित  रक  नहूरों  के  पानी  का  छिश्काव  या  पानी  उठाकर  उपयोग  करने  की  अनुमति
 दे  रही  कुछ  राज्यों  में  अभी  तक  यह  योजना  लागू  नहीं  हुई  इसलिए  नहरों  या  जल  वितरण

 सहरों  के  इस  पानी  का  उपयोग  करने  के  लिए  पूरे  देश  में  एकसमान  नीति  होनी  चाहिए  अर्थात  या

 तो  इसका  उपयोग  छिड़काव  के  द्वारा  पानी  उठाकर  किया  जाए  अथवा  लिफ्ट  सिंचाई  योजनाओं  के

 द्वारा  किया  ऐसा  करने  से  सिचित  क्षेत्र  में  निश्चित  रूप  से  दृद्धि  होगी  और  उस  पर  ज्ञागत

 आएगी  ।

 अन्य  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  वह  है  भूमि  को  खेती  योग्य  क्‍योंकि  तुगंभद्रा  क्षेत्र

 में  भूमि  में  भी  काफी  लवणता  है  ।  प्रत्येक  परियोजना  में  इस  लवणता  को  दूर  किया  जाना

 भूमि  को  खेती  योग्य  बनाने  के  कार्य  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  यदि  हम  इसकी

 उपेक्षा  रूरते  तो  मेरे  विज्ञार  से हम  और  अधिक  भूमि  को  कृषि  योग्य  नहीं  बना  सकते  फसलें

 उगाने  के  लिए  पानी  का  उपयोग  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए  प्रत्येक  परियोजना  में  तालियां  खोदने

 और  भूमि  की  लवणता  को  जोकि  पानी  के  अत्यधिक  प्रयोग  और  अनधिक्ृत  कृषि  के  कारण  वहां

 बहुत  अधिक  मात्रा  में  विद्यमान  दूर  करने  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  प्रदान  की  जानी

 दूसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  है  जल  प्रबंध  ।  इसे  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 जहां  तक  जल  प्रबंध  का  सम्बन्ध  इसे  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  इसके  लिए  विशेषज्ञ

 होने  चाहिए  ।  उन्हें  जल  प्रबंध  के  लिए  उचित  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।  जोकि  अभी  हमने

 नहीं  दिया  यदि  ऐसा  किया  जाता  तो  मेरे  विचार  से  जहां  तक  अनधिकृत
 अधिक  जल  का  उपयोग  करने  का  सम्बन्ध  हस  बारे  में  काफी  समस्णओं  का  समाधान  हो

 जाएंगा  तथा  यदि  हमारे  किसानों  और  इंजिनियरों  को  जल  प्रबंध  के  बारे  में  उचित  प्रशिक्षण  दिया
 जाता  तो  इस  प्रकार  की  सभी  समस्याओं  से  बचा  जा  सकता

 मैं  उस  क्षेत्र  स ेआई  हूं  जहां  कि  विश्य  बेंक  ने  अपर  कृष्णा  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए
 सहांयता  दी  अब  मैं  सरकार  से  इस  परियोजना  का  दूसरा  चरण  भी  शुरू  करने  की  विनतो  करतो

 हूं  जिससे  इस  क्षेत्र  को  निश्चित  रूप  से  लाभ  पहुंचेगा  ।

 जहां  कहीं  भी  हमने  इन  विशाल  परियोजनाओं  का  कार्य  हाथ  में  लिया  हमने  पाया  है
 कि  बहां  कार्य  स्तर  बहुत  निम्म  रहा  है  ।  इन  कार्यों  का  बड़े  अधिकारियों  द्वारा  निरीक्षण  और

 जांच  की  जानी  चाहिए  ताकि  इन  परियोजनाओं  के  प्रा  होमे  के  बाद  कोई  गड़बड़  न  हो  ।

 ...  तुंगमद्रा  महर  परियोजना  काफी  समय  पहले  पूरी  कर  सी  गई  थी  ।  परम्तु  इसकी  मुख्य
 नहर  से  पानी  का  रिसाव  हो  रहा  यह  अधिक  टिकाउ  नहीं  रही  है  ।  हर  बार  भारत  सरकार  इसके

 लिए  काफी  घनराशि  प्रदान  करती  कभी-कभ्षी  मह  रिसाव  कमजोर  स्तर  का  निर्माण किए  जाने
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 के  कारण  होता  है  ।  +भो  वे  कहते  हैं  कि  परियोजना  का  निर्माण  ढांचा  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है  $

 परन्तु  फिर  भी  दरारें  पड़  रही  इस  वर्ष  ही  एक  दरार  पड़  चुकी  है  और  किसानों  को

 हानि  उठानी  पड़ी  है  उन्हें  दो  महीनों  तक  पानी  नहीं  मिल  सका  ।  हस  प्रकार  इस  पर  आई  पूरी
 लागत  बिल्कुल  बेकार  चली  गई  ।  इस  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 एक  दस  मे  भहरों  की  लाइनिंग  तथा  भूमि  को  कृषि  योग्ण  बनाने  के  लिए  हस  कमान  क्षेत्र

 तुंगभद्ा  बरियोजला  का  निरीक्षण  किया  मृभि  को  कृषि  योग्य  बनाने  से  सम्बन्धित  नीदरलड  के

 एक  दल  ने  तथा  भू-सुधार  और  मू-विकास  संस्थान  उस  क्षत्र  का  निरीक्षण  किया  है  और  उसके
 बाद  क्या  हुआ  उसकी  मुझे  जानकारी  नही  नहरों  की  लाइनिंग  का  कार्य  तुरन्त  शुरू  किया  जाता
 लबाहिए  क्योंकि  अधिकांश  नहरें  काली  मिट्टी  क्षत्र  से  होकर  गुजरती  है  ।

 राज्यों  और  संघ  शासित  क्षंत्रों  हारा  प्रामोण  विद्य्‌  तिकरण  के  कार्य  के  त्वरित  कार्यान्वयन
 के  पूरे  लक्ष्य  प्राप्त  नही  किए  गए  है  ।  उदाहरण  के  लिए  1984-85  के  दोरान  23,105  गांवों
 भौर  3.86  लाख  पम्प  सैटों  को  बिजली  देने  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  1985  तक  केक्‍्स
 13,231  गाँवों  और  2.65  पम्प  सेटों  को  ही  बिजली  दी  गई

 हा  यह  सुझाव  देगा  चाहूंगी  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  सभी  गांवों  में  बिजली

 पहुंचा  दी  जानी  चाहिए  तथा  पम्प  सैटों  को  बिना  किसी  लक्ष्य  की  पाब्रन्दी  के  प्राथमिकता  दी  जानी

 चाहिए  ।

 देश  में  बहुत  सी  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाएं  है  जिनमें  लु  और  छोटी  पन-क्जिली
 परियोजनाएं  शामिल  हैं  ।

 मिनी  ओर  छोटी  पतबिथली  परियोजनाओं  के  बारे  में  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार
 476  मेगावाट  की  कुल  क्षमता  की  184  योजनायें  जांच  के  अधीन  हैं  जो  कि  इस  समय  चालू  उन
 योजनाओं  से  तीन  गुना  अधिक  क्षमता  को  इसलिए  इन  योजनाओं  की  तेजी  से  और  स्वाबीण
 जांच्र  और  फिर  इनके  कार्या्वपयन  की  आवश्यकता  इस  तथ्य  की  ओर  ध्याल  दिए  कला  कि
 कोई  योजमा  केरद्रीय  योजना  है  अथवा  राज्य  की  माइक्रो  मिनी  और  छोटी  परविकली
 परियोजनाओं  को  महत्व  दिया  जाना

 रायचू  र  ताप  बिजलीघर  का  पहला  चरण  पूरा  होने  को  दूसरे  और  तीसरै  चरण  को
 भी  एक  साथ  शुरू  किया  जाना  चाहिए  और  यथाशीघ्र  पूरा  किया  जामा  उन  दोनों  चरणौं
 के  पूरा  होने  के  बाद  कर्माटक  की  बिजली  की  स्थिति  में  निश्चित  ही  सुधार  होश  ।

 इस  समय  कर्नाटक  में  बिजली  को  स्थिति  अत्यन्त  क्वराव  मोजदा  बिजली  की  कटौती
 80  प्रतिशत  के  सगभग  है  जो  कि  और  बढ़ने  की  सम्भावना  कर्नाटक  पूरी  तरह  पमविजलों  पर
 निर्भर  अब  तक  पतबिजली  क्षमता  के  केवल  2/5  भाग  को  हीं  उपयोग  में  लागा  गया  है  ।
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 बिजली  बहुत  कुछ  मानसून  पर  निर्मेर  करती  राज्य  के  संतुलित  विकास  और  समुचित
 ओद्योगीकरण  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  तत्काल  उठामे  की  आवश्यकता

 सातवीं  योजना  के  दोरान  दो-तीन  हजार  मेगावाट  पनबिजली  का  और  विकास  करने  के

 लिए  एक  मास्टर  प्लाम  तेयार  हो  ।

 रायच्र  ताप  अिजलीधर  के  सभी  चरणों  को  पूरा  करके  पर्याप्त  ताप  बिजली  का  विकास
 करता  ओर  मेवेली  लिगनायट  के  उपयोग  द्वारा  कर्माटक  के  लिए  पर्याप्त  भाग  को  सुनिश्चित  करते

 हुए  अधिकतम  ताप  बिजली  उत्पादन  करमा  ।

 राज्य  में  बिजली  संकट  का  मुकायला  करने  के  लिए  केन्द्रीय  बिजली  परियोजनाओं  से  मिलने
 वाले  कर्नाटक  के  हिस्से  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  और  पड़ोसी  इस  राज्य  को  पर्याप्त  डिजली  सप्लाई
 क  रने  हेतु  राज्यों  को  पारेषण  लाइनें  स्थापित  करने  के  |  ए  राजी  किया  जाना  चाहिए  ।  ज॑सी  कि
 आज  स्थिति  कि  पारेषण  लाइनों  की  कमी  के  कारण  पड़ोसी  राज्यों  खास  तोर  पर  आंध्र  प्रदेश
 से  कर्माटक  को  उतनी  बिजली  भी  नहीं  पहुच  रही  है  जितनी  बिजली  का  वह  केल्त्रोय  विद्य,त
 परियोजनाओं  से  लेने  का  हकदार

 मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  था  कि  जहां  तक  समाम  बिजली  दरों  और  समान  बिजली

 कटोती  का  सम्बन्ध  है  हमें  इस  सम्बन्ध  अनेक  बातों  पर  विधार  करना  होता  मिर्णायक

 विश्लेषण  में  महाराष्ट्र  सहित  सभी  दक्षिणी  राज्यों  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  बिजली  की

 कटौती  और  बिजली  को  दरें  सभी  राज्यों  में  कमोवेश  एक  समान  हैं  और  कि  इस  क्षत्र  के  किसी  भो

 भाग  में  कोई  असंतुलित  विकास  और  वर्जनीय  संकट  ओर  असन्तुलन  न  बिजली  के  उत्पादन  और

 धमान  वितरण  के  लिए  समान  क्षेत्र  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिए  |

 मौजूदा  अशम्तुलित  स्थिति  से  हो  रही  राष्ट्रीय  हानि  ओर  गम्भीर  क्षति  का  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  तत्काल  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  जाता  चाहिए  ताकि  सभी  सम्बद्ध  राज्य

 साथ  बैठ  सके  और  किसी  न्यायसंगत  समाधान  पर  पहुंच  सके  जो  कि  उन  मौलिक  सक्ष्यों  के आषार

 पर  केस  सरकार  के  तत्याधान  में  किसी  उपयुक्त  अन्तर्राज्यीय  तंत्र  के  गठन  के  ह्वारा  अपेक्षाकृत

 अधिक  स्थायी  व्यवस्था  के  रूप  में  विकसित  हो  सके  कि  सम्पूर्ण  क्षत्र  में  बिजली  की  ढरें  और

 बिबली  की  कटौती  कमोवेश  एक  समान  हों  सभी  राज्य  नियोजित  विकास  की  जैसी  प्रक्रिया

 का  भाग

 इसलिए  देश  के  अम्य  सभी  क्षोत्रीं  में  क्षत्रीय  ध्यक्स्थाएं  की  जा  सके  व  जिनसे

 शब्ट्रीय  विद्य,त  प्रिड  और  नीति  बन  सके  ।

 ॥॒  राध्य  में  सरकारी  क्षंत्र  के  महत्वपूर्ण  एलाय  इस्पात  संयंत्र  विश्वेश्वरैम्या  आयरन  इंडस्ट्रौज
 लिमिटेड  हारा  अनुभव  की  जा  रही  समस्या  कर्नाटक  में  इस  समय  मोबूद  स्थिति  की  अत्यधिक
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 विसंगति  और  कठोरता  को  दर्शाती  विश्वेशरैय्या  आयरन  एंड  स्टील  लिमिटेड  को  गत  दो-तीन
 वर्षों  क्र ेदोसन  बिजली  की  बहुत  ही  क्षपर्यात्त  सप्लाई  के  कारण  करोड़ों  रुपए  की  हानि  हुई  है  ।

 बिजली  की  दरों  में  अचानक  वृद्धि  और  बिजली  की  अत्याधिक  कटोती  द्वारा  पैदा  की  हुई  स्म्रिज़ि
 इतनी  विवशता  पैदा  कर  देने  वाली  है  कि  विश्वेशर॑य्या  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  बिजली  के
 अपने  20  से  30  करोड़  रुपए  क्री  बकाया  घनराशि  का  भुगतान  करने  की  स्थिति  में  भी

 नहीं  ऐसे  में  बहां  नए  एकक  स्थापित  करना  कोई  बुद्धिमानी  को  बात  नहीं  है  जब्रकि  भौजबा
 एकक  की  क्षमता  से  कम  कार्य  करने  के  लिए  बाध्य  हैं  और  बन्द  करने  के  कगार  पद  है  बिल्वके
 कारण  देश  में  जहां  पू  जी  का  अभाव  है  ओर  रोजमार  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  निवेश  ओर  रोजगार
 की  अप्रणीय  क्षति  हो  रही  है  ।

 इस  शब्दों  के  साथ  मैं  सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्रालय  से  सम्बद्ध  अनुदान  मांगों  का  समर्थन
 करता  हूं  ।

 ]

 क्री  विजय  कुमार  यादव  :  सभापति  सिचाई  ओर  बिजली  सचसुत्न  में  देश
 का  प्राण  है  ओर  देक्ष  की  तरक्की  हसी  पर  निर्मर  करती  है  लेकिन  अफसोस  की  थात  है  कि  काम़ज़ों
 पर  जो  उपलब्धियां  दिखाई  गई  वास्तविकता  मह  है  कि  वे  उपलब्धियां  लोंगों  के  सामने  नजर
 नहीं  आती  हर  साल  अजट  के  समय  जो  आध्थिक  समीक्षा  हम  लोगों  को  दी  जाती  उसयें
 जब  हम  पढ़ते  हैं  तो जिस  साल  पैदावार  ज्यादा  होती  है  ।  उसका  श्रेय  अपने  ऊपर  लेती  है
 ओर  जिस  साल  पंदावार  कम  हो  जाती  है  तो  इसके  लिए  प्रकृति  और  मानसून  को  जिम्मेदार

 ठहराया  जाता  इससे  स्पष्ट  होता  कि  सिंचाई  के  मामले  में  हम  जिन  उपलब्धियों  का  दावा  करते

 वह  वास्तविकता  नहीं  है  ।

 छठी  पंचसाला  योजना  का  समय  खत्म  हो  गया  इसके  अन्तर्गत  भी  हमने  सिंचाई  क्षमता

 में  बढ़  का  जो  दावा  किया  वहां  तक  हम  नही  पहुंच  सके  हैं  ।  बिजली  पेदा  करने  के  जो

 रैट्स  हमने  फिक्स  किये  उसमें  भी  25  फीसदी  कीकमी  -  रही  है  ।  हमारे  यहां  जिस  हिसाब  से

 आबादी  बढ़ी  है  ओर  उसका  बोर  बढ़  रहा  मैं  नहीं  कहता  कि  आ  जांदी  बाद  देश  में  सिंचाई

 और  बिजली  के  मामले  में  तरक्की  नहीं  इसमें  निश्चित  तोर  से  तरक  की  हुई  लेकिन  हमारे

 देश  में  जिस  गति  से  तरक्की  कौ  आवश्यकता  वह  अभी  हम  लोगों  ने  हासिल  नहीं  की  है  +  यही

 वजह  है  कि  देश  के  पैमाने  पर  कृषि  योग्व  भूमि  में  से  शायद  एक-चोथाई  भाग  में  ही  एश्योड  सिंचाई

 की  व्यवस्था  की  जा  सकी  है  ।

 बिजली  के  मामले  में  कोई  स्टेट  ऐसा  नहीं  है  जो  ऋाइसेस  से  न  गुजर  रहा  हो  ।  चाहे  सिंचाई

 की  बात  हो  या  बिजली  की  बात  हमारा  बिहार  स्टेट  ही  इस  सामले  में  काफी  पीछे  ऐसी
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 बात  नहीं  है  कि  हमारे  यहां  सिंचाई  के  लिए  पानी  उपलब्ध  महीं  बंडी-बड़ी  नेंदियां  नेहीं  या

 बिजली  उत्पायन  के  लिए  जो  हाइडो  जेनरेशन  के  लिए  जरुरत  है  या  थर्मल  पावर  प्लान  के  लिए
 जरूरत  उन  सारी  चीओं  की  उपलब्धता  हमारे  स्टेट  में  नहीं  लेकिन  मंत्री  महोदय  ने  अभी

 कहा  कि  84  परसेंट  बिजली  उत्पादन  की  जिम्मेदारी  स्टेट  के  जिम्मे  ह ैऔर  15  परसेंट  सेंट्ल
 सेक्टर  में  पैदा  होती

 अभी  हाल  में  बिहार  स्टेट  में  मंत्री  महोदय  रांची  गये  थे  ।  बहां  फरवरी  में  किसी  तारीख
 को  उन्होंने  कहा  था  कि  60  दिनों  में  बिहार  और  यू०  पी०  का  पावर  क्राइसेस  खत्म  हो  जामा

 60  दिन  गुजर  गये  यू०  पी०  और  बिहार  की  हालत  नाजुक  है  ।  इस  मामले  में  अभी

 अंखेंबारों  में  जो  कटिंग  पढ़नें  को  मिली  तो  पता  लगा  कि  कोई  स्टेट  ऐसी  नहीं  जहाँ  पावर  का

 क्राइसिस  न  हो  ।  ऐसी  हालत  में  सिंचाई  और  बिजली  की  पूरी  जिम्मेदारी  स्टेट  पर  डाल  देमें  से  यह
 मामला  सोल्व  नहीं  हो  सकता  ।

 हमारे  देश  में  केन्द्र  और  राज्य  की  लड़ाई  लम्बे  असें  से  चल  रही  है  ।  राज्यों  के  पास  जो
 प्वीमित  साधन  उसमें  इतनी  बड़ी  जिम्मेदारों  राज्य  तभी  उठा  पायेंगे  जब  केस्त्र  बड़े  प॑माने  पर
 उनकी  आर्थिक  तौर  पर  मदद  करे  ।  सिंचाई  के  मामले  में  जिस  तरह  स्कीम  का  संचालन  होता  है  ।
 ज्यादा  पंसा  स्टेट  में  खर्च  होता  उसको  ज्यादा  पेसा  चाहिये  ।  जब  तक  यह  नहीं  होगा  सिंचाई
 की  क्षमत्ता  में  बहुत  ज्यादा  वृद्धि  लहीं  कर  सकते  हैं  ।  इन  कामों  के  लिए  जब  तक  बड़ी-बड़ी

 नाएं  नहीं  कमाई  जाती  हैं  ओर  केन्द्र  की  सीधे  तौर  पर  निगरानी  नहीं  रहती  है  तो  जिस  तरह  हम
 सिलाई  के  मामले  में  भागे  बढ़ता  भाहते  वह  तरक्की  हम  नहीं  कर  सकते

 मैं  अपनी  स्टेट  और  श्लासतोर  से  अपनी  कांस्टीट्युएंसी  के  बारे  में  कुछ  बातें  रखना  चाहता
 हैँ  ।  हमारे  राज्य  में  बहुत  सारी  सिंचाई  योजनाएं  20,  25  वर्षों  से  चल  रही  लेकिन  पूरी  नहीं
 ही  पा  रहीं  हैं  इसकी  जिम्मेंदारी  केन्द्रीय  सरंकार  को  लेनी  चाहिएं  और  इस  माम॑लें  में  हस्तक्षेप
 कर  पूरा  कराने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  ।

 3.00  स०  प०

 हमारी  कांस्टीथ्यूयेंसी  के  बगल  से  गंगा  नदी  पार  होती  है  भऔौर  बरसात  के  मौके  पर  काफी
 पानी  उसके  अन्दर  चला  जाता  है  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  पह  चाहता  हू  कि  कम  से  कम  गंगा
 नदी  से  नहर  निकाल  कर  बिहार  के  कई  जिलों  जैसे  गया  और  जहानाबाद  इस  तरह  के
 जिलीं  में  बड़े  वार्टर  रिंजवर  बनाये  जाएं  ।  राजगीर  पहाड़ी  के  तर्लहठी  में  पांगी  का  खजाना  है
 अबहाँ  इसकों  बनाया  जा  सकंता  है  जिससे  ऐसे  भौके  पर  जब  बानी  की  कमी  होतीं  हो  उसको  स्‍्टीर
 किया  जा  सभता  हैं  ।

 हसी  तरह  से  सोम  नदी  का  पामी  चला  जाता  है  ।  सोंस  नदी  से  नहर  तिकाल  कर  उसके
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 अगल-बगल  के  जिलों  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  कर  सकते  हैं  ।  बरसाती  पानी  को  जमा  रखने के
 लिए  एक  वुहत  योजना  जिसमें  बाद  के  दिनों  में  उनको  इस्तेमाल  किया  जा  सके  और  जो
 अडर-ग्राउंड  वाटर  है  हमारे  यहां  विहार  में  उत्तरी  बिहार  और  दक्षिणी  बिहार  पर  अभी  बात  चल

 रही  उत्तरी  उत्तरो  हिःदुस्तान  और  दक्षिण  हिन्दुस्तान  के  नदियों  के  मामले  में  इसको
 किया  जाये  और  इस  तरह  से-पूरे  देश  के  अन्दर  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  यह  सुझाव  अच्छा

 लेकिन  खुद  हमारी  स्टेट  जो  हमारा  दक्षिण  का  हिस्सा  जो  सूखा  इलाका  उत्तरी

 इलाका  वहां  काफी  पानी  आता  है  ।  हमारी  अपनी  स्टेट  के  अंदर  उत्तर  और  दक्षिण  नदियां  को

 मिलाकर  सिंचाई  की  व्यवस्था  कर  सकते  हैं  ।  यह  जिम्मेदारी  सेंट्ल  गवर्नमेंट  की  होनी  चाहिए  ।
 बिजली  आदि  का  मामला  स्टेट  के  ऊपर  डाल  दिया  जाता

 बिहार  में  भी  अगर  उत्तरी  बिहार  को  दर्किण  बिहार  से  मिला  दिया  जाये  तो  सिंचाई  के

 मामले  में  काफी  आगे  तरक्की  की  जा  सकती  है  ।

 बिजली  ओर  सिंचाई  के  मामले  में  गया  जिले  का  जो  घोसी  प्रखंढ  उसमें  केन्द्र  ने काफी
 पैसा  दिया  पिताम्बरपुर  सिंचाई  स्कीम  वह  करोड़ों  रुपये  की  स्क्रीम  लाखों  रुपया  खर्च  हो

 चुका  लेकिन  काम  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  आज  बंगाल  के  बारे  में  कहा  गया  ।  वैस्ट  बंगाल
 की  लैफ्ट  गबनं  में  के  खिलाफ  बातें  की  गई  और  कहा  कि  बंगाल  बिजली  के  मामले  में  बिल्कुल
 पीछे  है  ।  यह  मामला  केवल  बंगाल  का  नहीं  बिहार  उत्तर  प्रदेश  जहां  कांग्र  स  की  सरकारें

 वहां  पर  भी  बिजली  की  कमी  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  पिताम्बरपुर  सिंचाई  परियोजना  जो
 लम्बे  असे  से  मंजूर  पैसे  देने  के  बार  भी  वहां  काम  नहीं  हो  रहा  है  उसको  जल्दी  पूरा  किया
 जाये

 महाने  डेम  जो  20  वर्षों  से  पड़ा  इसको  हाथ  में  लिया  जाए  और  इसके  भी  काम को
 भागे  बढ़ाया

 अब  मैं  बिजली  के  बारे  में  कहना  चाहूगा  ।  कहलगांव  और  कोलकारो  दो  ब्रिजली  केसर
 बनाने  की  योजना  20-22  वर्षों  से  पड़ो  है  ।  वह  अभी  तक  पूरी  नहीं  हो  पायी  है  ।  हमारे  यहां
 बिहार  में  एक  घंटा  बिजली  भी  रोजाना  नहीं  मिलती  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  जब  वहां  स्‍्कीमें  मंजूर

 उनको  कंसे  पूरा  किया  इस  ओर  सोचना  चाहिए  ।

 बिहार  में  गंडक  और  दूसरी  नदियों  से  हाइड़ो  इलेक्ट्रीक  पावर  की  स्कीमें  बनायी  जा

 सकती  हैं  जिससे  दूसरी  स्टेट  की  भी  मदद  की  जा  सकती  है  इसलिए  वह  बनायी  लेकिन  हर
 स्टेट  के  अन्दर  2-3  जिलों  को  यूनिट  मान  कर  एडवांस  प्लैनिण  इलेक्ट्रीक  सालों  में  उन  जिलों  में

 कितनी  बिजली  की  खपत  उसके  आधार  पर  शमंल  या  हाइडो  इलेक्ट्रीक  पावर  पलांट

 लब्प  हो  जाये  और  उसको  यूमिट  मान  कर  अगर  बहां  थर्मल  फाबर  या  हाइडो  पाबर  प्लांट  बताये
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 तो  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  वह  पूरे  हो  सकते  हैं  और  बिहार  में  कोयले  की  कमी  नहीं  है  ।

 वहां  सारी  चीजें  मौजूद  मेरी  मांग  है  कि  नालन्दा  और  पटना  जिले  को  यूनिट  मान  कर

 बद्तयारपुर  या  फलुआ  में  इस  तरह  के  थर्मल  पावर  प्लांट  बनाये  जायें  ।

 इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ओर  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  मैं  आपका  बड़ा  छुक्रगुजार  हूं  कि
 आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  ।  मैं  कोशिश  करूंगा  कि  आपकी  घंटी  बजले  से  पहले  ही  मैं  खत्म

 इस  हाउस  में  आबपाशी  और  बिजली  पर  बहस  चल  रही  है  ।  जहां  तक  बिजली

 का  ताल्लुक  आपको  हाइडल  के  जितने  भी  सोर्सेज  हैं  उनको  टेप  करना  चाहिए  ।  ये  सोसेज  या
 तो  नाथ  ईस्ट  स्टेट्स  में  हैं  या  जम्मू  कश्मीर  में  हैं  ।  इस  वक्‍त  हमारे  यहाँ  चुनाव  पर  दो  प्रोमेक्ट
 खल  रहे  हैं-एक  सलाल  प्रोजेक्ट  है  ओर  दूसरा  दुलहस्ती  प्रोजेक्ट  है  ।  सलाल  प्रोजेक्ट  फा

 गेशन  पहले  पूरा  नहीं  हुआ  था  उसकी  वजह  से  और  कुछ  दूसरी  बातों  की  वजह  से  उसमें  देर  हो
 गई  लेकिन  अब  पूरी  कोशिश  होनी  आफिसर्स  भी  कोशिश  कर  रहे  जो  नये

 ओबराय  साहब  हैं  वे  भो  प्री  तवण्जह  देंगे  और  हम  मिनिस्टर  साहब  से  भी  अर्ज  करना  चाहेंगे
 कि  वे  भी  इसके  बारे  में  योड़ी  सी  ज्यादा  दिलचस्पी  हों  ताकि  कम  से  कम्र  सलाल  प्रोजेक्ट  जल्दी  से

 जल्दी  कंप्लीट  हो  सके  ।  नये  शेड्यूल  के  मुताबिक  इस  प्रोजेक्ट  को  मुकम्मिल  हो  जाना  इस
 प्रोजेक्ट  के  तैयार  हो  जाने  पर  नादंन  इंडिया  में  इस  समय  बिजली  का  जो  लोड  है  वह  कम  हो
 जायेगा  और  साथ  ही  साथ  जम्मू  कश्मीर  को  भी  फायदा

 जहां  तक  दुलहस्ती  प्रौजेक्ट  का  ताल्‍्लुक  बहू  भी  जल्दी  ही  कंप्लीट  किया  जा  सकता  है  और
 उसका  भी  फायदा  जम्मू  कश्मीर  स्टेट  के  साथ-साथ  दूसरी  स्टेटस  को  भी  पहुंचेगा  ।  मेरा  तीसरा  प्वाइंट

 यह  है  कि  सबलकोट  ह।इटल  प्रोजेक्ट  जो  कि  सलाल  प्रोजेक्ट  से  थोडा-सा  इधर  उसमें  रास  तक  लेक
 बनेगी  जिससे  बिजली  के  साथ-साथ  दूसरे  फायदे  भी  पहुंच  सकेंगे  ।  बहां  पर  अ!प  एक  नया  प्रोजेक्ट
 बना  सकते  हैं  जबकि  आजकल  बिजली  की  बहुत  जरूरत  है  और  बिना  विजली  के  हमारा  मुल्क
 तरक्की  नहीं  कर  सकता  इस  तरह  से  जो  पानी  बहुकर  समुन्द्र  में  जा  रहा  हो  उसको  इस्तेमाल
 करने  के  बजाए  जो  हमारे  थर्मल  रिसोससेज  फ्यूबर  जेनरेशन  का  जो  ट्रस्ट  हमारे  पास  है  उसी  को
 खराब  करते  जायें  तो  यह  दुरुस्त  नहीं  होगी  ।  बल्कि  घह  बेड  प्लानिंग  होगी  ।  प्लानर्स  को  इसकी
 तरफ  तबज्जह  देनी  चाहिए  और  इरीगेशन  मिनिस्ट्री  को  ज्यादा  फंड्स  मिलने  चाहिए  ताकि  मये
 प्रोजेक्टस  हाथ  में  लेकर  मुकम्मल  किए  जा  सकें  पूरे  फंड  न  मिलने  की  वजह  से  जेस्टेशन  पीरियड

 बढ़ता  है  ओर  फाइनेंशली  भी  यह  गलत  बात  है  क्‍यों  कास्ट  बढ़ती  जाती  है  और  लगे  हुए  पैसे

 का  जल्‍दी  कोई  रिर्टन  नहीं  मिल  पाता  ऐसी  हालत  में  मैं  समझता  हूं  हमारे  प्लानर्स
 का  जो  रवैया  है  वह  मुल्क  के  मपाद  के  मुनाफी  है।उनकों  इस  बात  की  तरफ  ध्यान

 देगा  चाहिए  ।  थीन  डेंम  के  मुताल्लिक  प्राइम  मिनिस्टर  ने  एलान  किया  है  और  इसका  फायदा
 पाँच  स्टेट्स  को  मिलेगा  ।  हिमाचल  जम्मू  कश्मीर  और  पंजाब  के  साथ-साथ  और  स्टेटस  को  भी
 फायदा  पहुंचेमा  ।  थीन  डेंम  को  मुकम्मिल  करना  बहुत  जरूरी  इरीगेशन  की  कमी  की  बजहू
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 रा  तज्जः  ञ८

 लॉल  डोगरा  ]

 से  आज  जम्मू  प्राविन्स  बिल्कुल  सूखा  पड़ा  हुआ  अनाज  का  एक  दाना  भी  नहीं  है  ।  इस  डेम  के

 जरिए  से  बहुत  बड़े  एरिया  को  इ  रीगेट  कर  करते  हैं  ओर  आइन्दा  के  लिए  सूखे  का  कोई  श्षतंरा  नेंहीं

 रह  इसलिए  मेरी  गुजारिश  है  कि  इसकी  तरफ  सरकार  को  पूरी  तवज्जह  देनी  चाहिए  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  कहूंगा  कि  इस  सिलसिले  में  जो  कन्सन्‍्ड  स्टेट्स  हैं  उनमें  पहले  फंसला  हो
 जाना  उनके  हिस्से  को  तय  कर  देना  चाहिए  कि  कित॑ना-कितना  पॉनी  और  बिजली

 कितनी-कितनी  सर्विस  होगी  और  वहां  के  लोग  कहां  जाकर  आबादं.किये  जायेंगे--ईने  बातों  का

 फँसला  हो  जाना  चाहिये  ।

 इसी  सिलसिले  में  एक  बात  ओर  कहना  चोहूंगा  ।  थीन  डैम  मुकंस्मिल॑  करंने  का  जो  फंसेलौ  हुंआ
 था  उस  वक्‍त  बादल  साहब  की  मिनिस्ट्री  ने  तय॑  किया  था  कि  मंसूंली  में  उस्चके  लिए  एक  सौंमैंन्ट

 कंक्टरी  लग  सकती  है  ओर  वहीं  से  सोमेन्ट  ली  जाए  ताकि  डँम  का  काम  रुफ॑नें  न॑  पाएं  |  तों  ईस

 बात  की  तरफ  भी  आपको  ध्यान  देना  इसी  तरेंहूं  से  बड़ी  कें  पांस  तीन  स्टेजेज्ज  की  एँक

 प्रोजेक्ट  है  जहाँ  पर  200  मेगाबाट  बिजली  तैयार  हो  संकती  इस  प्रोजेक्ट  की  ठर्प  ईंऔनियेर्स

 ने  लो  मप्रायर्टी  पर  रखा  मैं  चाहूंगा  कि  जो  टेक्निकल  औरं  ऐक्सपंर्ट  लोग  हैं  उंनेंको  जा  कर

 इस  योजना  को  एग्जामिन  करना  चाहिए  ।  आपने  रुपया  तों  दिया  हैं  लेकिन  हम॑  चाहतें  हैं  कि  ऐसे

 प्रोजेक्ट्स  को  हाथ  में  लिया  जाए  जिनसे  जल्दी  फायदा  पहुंचे  और  जो  ऐकींतोमिकली  सांउंम्डं  भी

 इरीगेशभ  प्रोजेक्टस  के  बारे  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहूंगा  कि  आज  जो  पानी  बहकर

 पाकिस्तान  की  तरफ  चला  जा  शहा  है  उसको  इस्तेमाल  किया  जामा  चाहिए  ताकि  लोगों  को  फायदा

 पहुंच  संके  ।  इस  बात  की  कोशिश  होनी  चाहिए  कि  पानी  जाथा  न  जाए  ।  इस  बांत  पर  पूरी

 तवज्जहु  जानी  चाहिए  कि  फ्रेलन  ओर  रावी  का  प!नी  कंसे  इस्तेमाल  हो  सकता  है  ।  आज

 पानी  होते  हुए  भी  हम  उसको  इस्तेमाल  नहीं  कर  रहे  हैं  जबकि  दूसरी  तरफ  पकिस्तान  अपनी

 एटामिक  एनर्जी  को  बढ़ाता  चला  जा  रहा  एग्रीमेन्ट्स  के  लखिखाफ  पाकिस्‍तान  काम  करता  जा

 रहा  और  हमारे  यहां  रिसोर्सेज  केलम  और  रावी  का  पानी  मौजूदा  है  लेकिन  हम
 उसका  कोई  फायदा  नहीं  उठा  पा  रहे  इसलिए  इस  बात  को  देखना  चाहिए  कि  किस  तरह  से

 उसका  फायदा  उठाया  जा  सकता  ।

 अण्डर-प्राउत्ड  वाटर  के  मोहकमे  को  मैं  मुबारकआद  देता  चाहता  हूं  ।  वे  काफी  सर्वे  कर

 रहे  हैं  जोर  अच्छी  तरह  से  अपना  काम  कर  रहे  मेरा  मिनिस्टर  सहाब  को  यह  सुझाव  है
 कि  इन  सारे  प्रोजेक्ट्स  की  तरफ  वे  ध्यान  बिजली  के  काम  को  वे  आगे  बढ़ायें  ओर  इरोगेशन

 के  प्रोजेक्ट्रस  हैं  जिनका  फाबदा  हरियाण्य  ओर  राजस्थान  को  भी  सकता  है  उनकी  तरफ  भी  ध्यान

 जाना  चाहिए  ।
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 टी०  बी०  चसाक्षेखरप्पा  :  उपाध्यक्ष  मैं  सिंचाई  ओर  विद्यत
 मंत्रालय  से  सम्बद्ध  अनुदान  मांगों  के  समर्थन  में  ओर  विभिन्‍न  महत्वपूर्ण  मुद्ों  को  सरकार  के  ध्यान
 में  का  के  लिए  खड़ा  हुआ  स्वशंत्रता  प्रच्ति  के  बाद  हमारी  सरकार  ने  वंचब्र्णीय  ब्रोजताओं  के

 माक्यम  श्े  ्रिद्यत  और  सिंचाई  के  क्षेत्र  में  डइल्ले  खतीस  कार्य  किया  है  ।  स्वर्गीय  प्रंद्ित  जवाह  रलाल

 नेझक  क्षौर  हवारी  क््कर्मोय  गेता  श्रीमती  हम्व्रिस  गांधी  ने  विद्व,.व  और  को  फच्च  प्राथमिकता
 दी

 आज  हम  अपने  देश  में  ज्नसंद्या  विस्फोट  की  समस्या  का  सामना  कर  रहें  हैं  ।  इसलिए
 विकास  और  योजनाओं  को  एक  साथ  मिलाना  और  यह  देखना  अत्यंत  आवश्यक  है  कि  विदच्वत
 और  सिंचाई  विभाग  कुशलतापूर्वक  कार्य  करें  ।  सभी  राज्यों  को  इसमें  गहरी  रुचि  लेनी  होगी  और

 आधुनिकता  तकतीक  का  प्रयोग  करने  सिचाई  सुविधाओं  का  विस्तार  करना  होगा  ।  उन्हें  सुरक्षा
 उपयोग  के  सम्बन्ध  में  भी  पर्याप्त  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 देश  में  अनेक  पुराने  बांध  भद्रा  परियोजना  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना  है  जो  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  शुरू  की  गयी  लेकिन  आज  वहां  उपयुक्त  नहरें  नहीं
 पानी  का  वितरण  बिल्कुल  ढीक़  नहीं  है  ।  स्थिति  अत्यंत  गम्भीर  निर्माण  कार्य  में  कुछ

 अच्छा  विकास  हुआ  लेकिन  जिस  तरीके  से  पानी  का  वितरण  किया  जाता  है  वह  सही  नहीं

 है  +  इस  सारी  जिम्मेदारी  की  मिगराती  ऋरने  के  लिए  साज्  एक  अधिकारी  है  ।  इस  परियोजना

 के  लिए  ओर  अधिक  धनराशि  की  भ्ावश्यकता  छठी  प्रंचवीत्र  श्रोजना  में  लगभम  40  करोड़

 रुपए  की  धनराशि  खं  की  जानी  थी  ।  लेकिन  पर्याप्त  मात्रा  में  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  यू०  के०

 बेंक  और  विश्व  बेंक  की  सहायता  के  बावजूद  यह  परियोजना  संतोषजनक  ढंग  से  पूरी  नहीं  की

 गयी  विश्व  बेंक  के  साथ  हुई  संविदा  भी  समाप्त  होने  को  है  ।  इसलिए  मैं  मामनीय  मंत्री

 महौदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  और  विश्व  बेंक  के  साथ  हुई
 घंविदा  को  जारी  रखने  के  लिए  कर्नाटक  राज्य  की  सहायता  करें  ।

 कर्नाटक  और  तमिलनाडु  के  बीच  कावेरी  जल  विवाद  एक  पुरामा  मुद्दा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  निर्णय  नहीं  किया  गया  इस  समस्या  को  यधथाशीघ्र  हल  करने  के  जिए
 मैं  मारत  सरकार  से  अनु रोध  करता  हूं  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  घाटप्रमा  परियोजना  क्षेत्र  के  हैं
 और  परियोजना  के  बारे  में  सब  कुछ  जानते  यह  बात  नोट  की  जानी  चाहिए  कि  जब  कोई

 बांध  बताया  जाता  है  तो  स्मुक्तित  महूरें  लोदी  जाती

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  छोटी  सिंचाई  सुविधाओं  और  इसके  आधुनिकीकरण  तथा

 बिस्तार  की  और  विद्येष  ष्यान  दे  ।  विद्युत  और  सिंचाई  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  आवश्यक
 कक  ऋ  -  जज

 का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 >>  ल््ज+

 प्ें  दिए  गए  आाषत्ष  का  अ्ंग्र  सी  अनु श्र

 299



 अमुदानों  की  मांगें  5-86  _ 17  1983

 श्री  टी०  वी

 मई  प्रौद्योग्की  अपन,नी  होगी  और  अधिकतम  सीमा  तक  उपग्रह  का  प्रयोग  करना  होगा  ।  हमारे
 देश  से  गरीबी  समाप्त  करने  का  यही  एकमात्र  उपाय

 मैं  विद्युत  परियोजनाओं  के  बारे  में  बोलू  विद्युत  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  स्वर्गीय
 श्री  विश्व  रंग्या  क ेसमय  से  लेकर  अब  तक  वसी  ही  स्थितियां  हम  पनबिजली  उत्पादन  पर
 मिर्भर  हो  रहे  हैं  ।  कर्नाटक  में  ताप  बिजलीधर  स्थापित  करने  के  लिए  कच्चे  माल  का  अभाव

 एक  जमाना  था  जब  कनटिक  बिजली  का  अतिरिक्त  उत्पादन  कर  रहा  था  ।  वहां  एक
 सरकारी  क्षेत्र की  और  अनेक  अन्य  छोटी  परियोजनाएं  वहां  एम०  केट्ट

 मुख  आदि  जंसे  अन्य  प्रतिष्ठान  इसके  अतिरिवत  हमने  अन्य  राज्यों  को  सहायता  दी  लेकिन

 आज  हम  संकट  में  केन्द्र  के  समक्ष  अनेक  परियोजनाए  हैं  जिन्हें  यपाशीघ्र  स्वीकृत  किया*जाना
 कर्नाटक  के  लिए  परमाण  बिजलीघरों  की  म  जूरी  देने  के  समय  अनेक  बाधाए  तथापि

 हमारे  बिजली  संयंत्र  हैं  ओर  बर्नाटक  को  जनता  की  ओर  से  मैं  भारत  सरकार  के  प्रति  कृतज्ञता
 व्यक्त  करता

 3:17  म०  प०

 बसब  शाजदइवरी  पीठासीन

 श्रावती  परियोजना  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  ृदਂ  €  ।  इसके  लिए  केन्द्रीय  सहायता  और

 विदेशी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करायी  जानी  है  +।९  परियोजना  को  अत्यन्त  शीघ्र  पूरा  किया

 जाना  है  ।

 अशशम
 रामागु डम  बिजली  संयंत्र  साढ़  ग्यारह  वर्ष  पूर्व  पूरा  हो  गया  था  ।  लेकिन  राष्ट्रीय

 तापविजली  निगम  ने  रामागुडम  से  बंगलौर  तक  बिजली  की  कोई  लाइन  नहीं  डाली  मैं

 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उक्त  सय'त्र  से  हमारा  हिस्सा

 र।यचूर  बिजली  संयंत्र  को  घटिया  किस्म  का  कोयला  सप्लाई  किया  जा  रहा  मैं  अनुरोध
 करता  हूं  कि  अच्छी  किपम  कोयला  सप्लाई  किया  जाए  और  रायच्र  संयंत्र  के  दूसरे  और

 तीसरे  एकक  संभव  शीक्र  पूरे  किए  बंगलोर  में  सरकारी  क्षंत्र  के  अनेक  उपक्रम

 इसलिए  वहां  120  मेगावाट  की  गैस  टरबाइन  क्षेत्र  स्थापित  +िया  जाना

 कर्नाटक  में  85  प्रतिशत  बिजली  कटोती  होती  है  हमें  तमिलनाडु  परमाणु  बिजलीधषर

 से  भी  बिजली  नहीं  मिल  रही  है  केन्द्र  ने  इस  संयंत्र  से  बिजली  उपलब्ध  कराने  का  आश्वासन
 दिया भा  ।  महोदय  मैं  केन्द्र  कों  हस  मामले  में  विचार  करने  और  बिजली  प्राप्त  करने  में  कर्नाटक

 की  सहायता  करने  की  याद  दिलाता  हूं  ।  हैं

 मैं  मंगबोर  में  210  मेगाबाट  की  क्षमता  के  दो  बहु  ताप  बिजली  संयंत्रों  की  स्थापना
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 को  मांग  करता  हूं  ।  यह  प्रस्ताव  केन्द्र  के  समक्ष  आया  है  और  कर्ताटक  राज्य  विंजली  थोड़े  मे

 श्री  दस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  यह  परियोजना  800  करोड़  रुपये  की है  ।  सातवीं
 ओजना  में  इसे  शामिल  किया  गया  है  और  यह  प्रस्ताव  स्वीकृत  हेतु  केन्द्रीय  बिच्चूत  प्राधिकरण  के
 प्रभक्ष  आता  है  ।  मैं  केन्द्र  से  हत  सम्बन्ध  मेंਂ  गहरी  रुचि  लेने  और  हसे  यथा  सम्भव  शीक्र
 स्वीक्षति  देने  हेतु  भनुरोध  कन्ता  हूं  ।

 कर्नाटक  में  बिजली  की  कटोती  के  कारण  छोटे  उद्योग  पर  भी  अत्यन्त  प्रतिकूल  प्रभाव
 पड़ा  वहां  गरोब  किसानों  की  सहायता  के  लिए  कोई  व्यापक  परियोजना  तैयार  की  जानी

 मैं  अनुरोध  करता  ह  कि  छोटी  और  मंझोली  परियोजना  का  तैत्कांलै

 आ्राधुनिको रण  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  गरीब  किसानों  की  सहायता  कर

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  सभापति  मैं  सिंचाई  और  विद्युत  भरत्रालय  कौ

 झजुदान  मार्गों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 हम  अपनी  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिए  मात्र  वर्षा  पर  निर्मर  नहीं  रह

 हमें  सर्वोत्तम  सिंचाई  सुविधाओं  की  व्यवस्या  करनी  चाहिए  ताकि  कृषि  के  लिए  आदान  सुनिश्चित
 किसा  जा  सके  ।  अन्य  देशों  मे  नदियों  के  बहाव-मार्ग  को  बदलने  का  तरीका  अपनाया  उससे

 इस्होंने  रेनिस्तानी  क्षंत्रों  को  हरे-भरे  खेतों  में  तब्दील  कर  दिया  वही  रास्ता  भारत  में  भी

 अंपनाथा  जा  सकता  विभिन्‍न  राज्यों  में  नदियों  को  परस्पर  जोड़ा  जा  सकता  है  और  उसी  तरह
 अिभिन्‍्त  राज्यों  में  नदी  भाटियों  का  भी  हंमें  पता  होना  चाहिए  कि  हमारे  जल  संसाधन  कया

 हमें  एक  समयवबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  अपनी  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  संसाधनों

 का  पता  करता  हम  परियोजनाएं  तो  शुरू  कर  सझते  हैं  लेकिन  वे  निर्धारित

 कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरी  नहीं  होगी  और  उनकी  लागत  में  वृद्धि  इससे  उन्हें  पूरा  करने  में

 कठिनाई  हो  सकती  है  ।

 बिजली  देश  के  ओशधोगिक  और  कृंषि  विकास  के  लिए  आधार  भूत  ढ़ांबा  बनाती  है  ।

 बिजली  कों  कमी  से  कृषि  और  ओंद्योगिक  उत्पादन  में  भारी  हानि  हो  इतलिए  आगामी

 कुछ  दशकों  के  दौरान  देश  में  बिजली  उत्पादन  में  तेजी  से  वृद्धि  अत्यंत  भावश्यक  है  ।

 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  गांवों  में  बिजली  पहुंची  है  ।  बिजली  मानव  जीवन  के

 ब्ल्केक  क्षेत्र  से  जुड़ी  है  |  हमारी  उत्पादन  क्षमता  40,000  मेंगावाट  के  लगभग  इस  शताब्दी

 के  अंत  तक  यह  क्षमता  1,10,000  मेगावाट  तक  पहुंच  जाएगी  ।  यह  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 1,10,000  मेगावाट  बिजली  उत्पादन  का  यह  लक्ष्य  अवश्य  प्राप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसमें  असफल  रहने  पर  बिजली  की  कमी  जारी  रहेगी  ओर  उधोगीं  तथा  कृषि  के  विंकांस  को  क्षति

 सढ़ानी  पड़ेगी  ।
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 इसी  इस  शा्तांब्दी  के  अंत  तक  113  मिलियन  हेक्टेयर  की  सिचाई  क्षमता  का  हमास॑ं
 है--और  40  मिलियन  हेक्टेयर  भूमिगत  जल  दोहन  द्वारा  सिंचाई  का  लक्ष्य  कमांड

 क्षेत्र  विकास  का  प्रावधान  मैं  कहंगा  कि  उड़ीसा  के  गंजाम  जिले  में  किसान  बड़े  मेहनती  लोग

 हैं  और  उन्हें  उड़ीसा  में  सर्वोतम  काश्तकार  माना  जाता  यदि  उन्हें  एक  बाल्टी  -  पानी  दे  दियां
 जांता  है  तो  वे  उससे,बाल्टी  भर  तरकारी  अथवा  खाद्यान्न  पंदा  कर  सकते  उड़ीसा  सरकार  ने
 गंजम  जिले  में  कमान  क्षत्र  विकास  के  अंतर्गत  ऋषि  कला  सिंचाई  परियोजना  को  शामिल  करने

 का  सुझाव  दिया  इस  ओर  केन्द्र  द्वारा  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 कमान  क्षत्र  विकास  के  लिए  परियोजनाओं  का  चयन  करते  समय  हमें  केवल  कड़ी  सिंचाई
 परियोजनाओं  तक  अपने  को  सीमित  नहीं  कर  लेना  ।  हमें  इस  प्रयोजन  के  लिये  छीटी
 सिंचाई  मंमोली  सिचाई  परियोजनाओं  तथा  अन्य  परियोजनाओं  पर  भी  विचार
 करना  चाहिए  ।  अन्यथा  राज्य  भर  विकास  नहीं  किसी  क्षेत्र  विशेष  में  विकास  होगा  ।

 उड़ीसा  में  गरीबी  बहुत  हमारे  पास  जल  संसाधन  हमारे  पास  खानें  और  कोयला
 खानें  हैं  लेकिन  वहां  अभी  भी  गरीबी  उड़ीसा  राज्य  में  भूमिगत  जल  80  प्रतिशत  खेती  योग्य

 भूमि  की  सिंचाई  कर  सकता  लेकिन  अभी  यह  18  प्रतिशत  है  और  पानी  समुद्र  में  बहकर
 शला  जाता  और  समुद्र  संकट  पंदा  कर  रहा  नदी  किनारों  को  तोड़  देता  है  और  रेत  की

 बहुतायत  हो  जातो  है  और  इससे  लोगों  की  परेशानियों  की  कोई  सीमा  नहीं  रहती
 केन्द्र  सरफार  को  व्यापक  रूप  से  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ओर  मौजदा  सिंचाई  परियोजनाओं  के

 लिए  घमराशि  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  और  नई  सिंचाई  छोटी  और

 मंभोली  सिंचाई  परियोजनाओं  और  लिफ्ट  सिंचाई  परियोजनाएं  शुरू  करनेਂ  के  अवसर  देमे

 साहिए  ।

 इसी  तरह  बिजली  के  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  यह  देखने  का

 रोध  किया  है  कि  तलचेर  स्थित  सुपर  ताप  बिजली  संयंत्र  को  सातवीं  योजना  में  शामिल

 किया  जाये  ।  इसी  तरह  प्रोजेक्ट  वेली  पाबर  जनरेशन  को  भी  हमारे  मुख्य  मन्त्री  ने  इस  सम्बन्ध

 में  प्रधान  मन्‍्त्री  को  पत्र  लिखा  है  ओर  विद्युत  तथा  सिंचाई  मन्त्री  से  भी  सम्पर्क  किया  है  ।  मैं
 समझता  किसी  समय  हमारा  राज्य  बिजली  का  अतिरिक्त  उत्पादन  करता  था  और  उसने  आंध्र
 प्रदेश  जैसे  पड़ोसी  राज्यों  की  सहायता  की  थी  ।  लेकिन  इस  समय  उड़ीसा  राज्य  बिजली  की

 जबरद॑स्त  कमी  का  सामना  कर  रहा  हस  पर  तत्काल  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 मैं  कहूंगा  कि  गंजम  जिले  में  दरमंगी  परियोजना  और  बन्धुआ  परियोजना  को  प्राथमिकता  दी

 चाहिए  और  पर्याप्त  धन  राशि  आवंटित  को  जानी  इसी  तरह  बिल्लूमोरे
 और  मांगलई  के  लिए  भी  ।

 ह

 मैं  कहुंगा  कि  इन  सिचाई  परियोजनाओं  पर  विचार  करते  समय  वैज्ञानिक  जल

 प्रबंधन  पर  बल  देना  चाहिए  ।
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 फसल  उग़ाने  की  पद्धति  को  सिंचाई  के  साथ  जोड़ा  जाना  भारत  में  केवल  26
 प्रतिशत  मूमि  की  ही  दो  फसलों  के  लिए  2  बार  सिंचाई  दो  पानी  दे  और  यदि  इस  फसल  लगाने
 की  पद्धति  को  सिंचाई  के  साथ  जोड़ा  जाए  तो  हम  उसी  भूमि  से  और  भी  दो  या  तीन  फसलें
 प्राप्त  कर  सकते  सिंचाई  के  पश्चात  भी  मूमि  में  बाकी  बची  नमी  से  कुछ  और  फसलें  प्राप्त

 हो  सकती  हैं  ।  इसलिए  इस  सिंचाई  प्रणाली  के  साथ-साथ  वैज्ञानिक  प्रबन्ध  करने  आवश्यक

 है  ।  मेरा  विचार  है  कि  हम  अपने  प्रधान  मन्त्री  तथा  सिंचाई  और  ऊर्जा  मन्त्री  के  गतिशील

 नेतृत्व  में  2000  ई०  के  अन्त  तक  जैसी  हि  परिकल्पना  की  गई  हम  अपना  लक्ष्य  प्राप्त  कर
 सकते  हैं  ।

 श्रीमती  डी०  के०  भण्डारी  :  सभापति  सिंचाई  और  विद्य,त  मस्त्रालय
 की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  देने  के  लिए  आपकी  आभारी

 जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  इस  पुनीत  सदन  में  यह  मेरा  पहला  भाषण  है  ।

 मैं  सिक्किम  की  रहने  वाली  हूं  और  यह  हमारी  सीमा  पर  हिमालय  का  पहड़ी  क्षंत्र  है  ।.

 कई  नदियां  नाले  और  तेजी  से  बढ़ने  वाले  नाले  हिमालय  से  निकलते  हैं  और  सिक्किम  से  बहते

 इसलिए  इस  राज्य  में  विद्युत  उत्पादन  की  विशाल  संम्भावनाएं  इन  तेजी  से  बढ़ने  वाली
 विशेष  कर  तीस्ता  और  रणगिट  का  विद्यत  उत्पादन  के  लिए  लाभप्रद  इस्तेमाल  किया  जा

 सकता  है  ।

 जेसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  सिक्किम  देश  अत्यन्त  पिछड़ा  राम्य  हैं  और  वहां  पर

 कोई  उद्योग  नहीं  इस  प्रकार  का  पिछड़ा  हुआ  राज्य  तब  तक  विकास  की  नहीं  कर  सकता

 अजब  इसकी  आधथिक  तरक्की  के  लिए  इसकी  श्षमता  का  दोहन  नहीं  किया  जाता  ।  जो  कि

 बदले  में  नहीं  यह  देश  की  प्रगति  में  योगदान  दे  सकता  किसी  भी  उद्योग  के  विद्युत
 आवश्यक  है  ।  अन्वेषण  की  तो  बात  ही  क्‍या  इसकी  क्षमता  का  सर्वेक्षण  भी  नहीं  किया

 गया  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करती  हुं  कि  सिक्किम  की  पन-बिजली  क्षमता  का

 गहराई  से  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  तकनीकी  दल  सिक्किम  भेजें  |  जंसा  कि  सब  जानते
 कि  सिक्किम  में  न  तो  कोयला  क्षेत्र  हैं  ओर  न  ही  गेस  का  नामोनिशान  है  ।  किसी  भी  प्रकार

 के  विकास  के  लिए  राज्य  को  पूर्णतया  पन-बिजली  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  कोयला  तक  भी

 दूसरे  राज्यों  से  लाना  पड़ता  इसमें  परिवहन  तथा  अन्य  कई  समस्याएं  होती  है  ।  सबसे  सस्ता

 साधन  पन-बिजली  है  ओर  इसे  राज्य  के  प्रत्येक  ग्राम  में  पहुंचाया  जा  सकता  है  ।

 सिक्किम  ने  केवल  ओ्रौद्योभिक  रूप  से  पिछड़ा  हुआ  है  बल्कि  यहां  राज्य  राजस्व  का

 भी  कोई  साधन  नहीं  विद्यूत  ही  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जिसमें  राजस्व  प्राप्त  होने  की  आशा  की

 जा  सकती  बिद्यत  उत्पादन  में  राज्य  न  केवल  आत्म  निर्भर  होने  की  आशा  कर  सकता  है
 यदि  इसे  राष्ट्रीय  ग्रिड  से  जोड़  दिया  जाए  तो  पश्चिम  बिहार  जंसे  पड़ोसी  राम्य

 और  उत्तर  प्रदेश  तक  कों  बिजली  सप्लाई  कर  सकता  यह  सब  केला  के  सक्तिय  योगदान  से
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 ही  संभव  हो  सकेगा  ।  यह  राज्य  अपने  आप  कुछ  नहीं  कर  सकती  क्योंकि  इसका  अपने  राजस्व  के
 कोई  साधन  नहीं  हैं  ।  सिविकम  ने  :

 सलिए  बिभिनन  क्षेत्रों  में  राज्य  के  विकास  के  लिए  कई
 बिजली  परियोजनाएं  आरम्भ  करने  के  लिए  केन्द्र  से  अनुरोध  किया  है  ।

 यह  बात  ध्यान  में  रखी  जानी  चाहिए  कि  जब  हमारे  पर्स  विद्यूत  की  सप्लाई  होगी  हम
 तभी  राज्य  में  लघु  उद्योग  लगाने  की  बात  कर  सकते  जब  तक  उद्योग  नहीं  होंगे  लोग  अपनी
 आध्थिक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  कर  पाएंगे  ।  इसके  साथ-साथ  उद्योगों  के  बिना  हम  राज्य  म्रें  ॥॒

 बढ़ती  बेरोजगारी  का  सामना  नहीं  कर  समय  के  साथ  साथ  यह  समस्या  गम्भीर  होती
 जाएंगी  ।

 अन्य  बात  जो  मैं  कहना  चाहती  वह  बन  सम्पदा  की  कटाई  के  बारे  में  हमारे  लोग

 इस  समय  अपनी  इँधन  संबंधी  आवश्यकताओ  के  लिए  पूर्णतया  लकड़ी  पर  आश्रित  यदि  यही
 स्थिति  जारी  रही  तो  एक  ऐसा  समय  आएगा  जब  वन  सम्पदा  का  बिल्कुल  नाश  हो  जाएगां  और

 हसके  कारण  कई  समस्या  होंगी  पहुली  समस्या  जलपूर्ति  की  इससे  परिस्थितिकी

 भसंतुलन  पैदा  जिससे  न  केवल  जिसके  लिए  सिक्किम  प्रसिद्ध  और  ज्वेव

 जम्तुओं  को  हानि  बल्कि  राज्य  की  तमाम  अर्थ  व्यवस्था  को  नुकसान  पहुंचेगा  ।  हमारी  यह
 इच्छा  है  कि  पेशतर  इसके  कि  अत्याधिक  विलम्ब  इस  राज्य  में  पन-बिजली  का  दोहन  करे  ,
 और  समय  रहते  इस  स्थिति  से  बच  सकें  ।

 हमारे  राज्य  में  भूस्खलन  बहुत  होते  हैं  और  मस्क्षलन  को  रोकने  के  लिए  वनों  की  रक्षा
 आवश्यक

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  हम  प्रदूषण  की  काफी  सीमा  तक  समाप्त  कर

 जो  बात  मैं  कह  रही  हूं  वह  हिमालय  पवंतमाला  पर  आने  वाले  अन्य  राज्यों  ज॑से  उत्तर  प्रदेश

 और  जम्मू  ओर  कश्मीर  पर  भी  लागू  होती  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इन  राज्यों  की  सरकारों  का

 भी  यही  विजार  होगा  मैं  अनुभव  करती  हूं  कि  तकनीकी  दल  को  इन  सभी  क्षेत्रों  का  दौरा  करभा

 चाहिए  और  इस  क्षेत्र  की  विद्युत  सम्मावनाओं  का  पता  लगाना  चाहिए  ।  इसी  क्षंत्र  के  अन्य

 में  तो  राजस्व  और  शोजगार  पैदा  करने  के  लिए  कुछ  उद्योग  किन्तु  सिक्किम  के  पास

 तो  कुछ  भी  नहीं  ।

 सदन  को  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  सिक्किम  केवल  नौ  वर्ष  पूर्व  ही  राष्ट्र  की  मुख्य

 धारा  से  जुड़ा  इसलिए  इसे  बाकी  देश  के  बाराबर  आने  में  अभी  काफी  दूरी  तय  करनी  है  ।

 इसलिए  मैं  केन्द्र  से  अनुरोध  करतो  हूं  कि  सिक्किम  के  विकास  के  लिए  अतिरिक्त  ध्यान  दें  ।

 विश्वास  है  कि  सिमिकम  के  लोगों  के  प्रति  अतिरिक्त  सहानुभ,ति  के  लिए  सम्पूर्ण  सदन

 सहमत  होगा  क्योकि  इस  सदन  के  अस्य  शाज्यों  ले  मेरे  सहयोगी  जबकि  सातवी  पंच्रवर्षीआ  योजना

 की  बात  कर  रहे  सिक्किम  की  यह  केवल  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  पन-विजली  उत्पारत
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 एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जिसमें  केन्द्र  न  केवल  इस  बल्कि  तमाम  देश  के  विकास  के  लिए  बड़े  पैमाने
 पर  मदद  कर  सकता  हद  t  .

 इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  हूं  ।  |

 ]

 विलास  सुत्त  मवार  माननीय  सभापति  मैं  सबसे  पहले  हमारे
 होनहार  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  का  अभिनन्दन  करता  हुं  कि  उन्होंने  सिचाई  और  बिजली
 थैसे  दो  महत्वपूर्ण  जिनसे  आने  वाले  दिनों  में  हुम  आत्मनिर्मरता  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  कर
 सकते  को  एक  कर  दिया  इनमें  को-आरडिनेशन  कर  दिया  है  और  इस  विभाग  में  अनुभवी
 भोर  कुशल  मंत्री  रखे  है  जो  कि  इन्हें  चला  रहे  हैं  ।

 हमाशा  जो  नियोजित  खक्ष्य  है  उसके  प्रति.मैं  बड़ा  आशावादी  हूं  ।  यहां  इस  विषय  पर  आज

 जो  माथण  हुए  उसमें  कई  माननीय  सदस्यों  ने  हमारे  नियोजित  प्रकल्प  में  इर्रीगेशन  के  प्रोजेक्टों  के

 पूरा  न  होने  की  बात  कही  भौर  उन्होंने  एस्टीमेट्स  कमेटी  और  पब्लिक  अकाउन्टस  के

 रेफ़ेंसब  भी  लेकिन  जब  मैं  इस  विषय  को  देख  रहा  था  तो  कुछ  तथ्य  मेरे  सामने  आये  ।

 अधी  जो  हमारी  पांच  योजनायें  पूरी  हुई  हैं  उन  पांच  योजनाओं  में  सिचाई  पर  हमने  12,500  करोड़

 रुपया  खर्च  किया  था  लेकिज्ञ  जब  छठी  योजना  बनी  जो  कि  ]980  में  शुरू  हुई  जिसमें  कि  एक  बीस

 सृत्री  कार्यक्रम  भी  सामने  आया  उसमें  सिंचाई  को  बहुत  अधिक  प्रायोरिटी  दी  गई  ।  जितना  पैसा

 सिंचाई  पर  हमने  पहली  पांच  योजनाओं  में  खर्च  किया  था  उतना  पेसा  हमने  अकेले  एक  छठी

 पंथथर्षीय  में  खर्च  खिया  |  यानी  छठी  योजना  में  हमने  सिंचाई  बे  लिए  12,600  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  ।  हम  देख  भी  रहे  हैं  कि  इन  पांच  सालों  में  इस  क्षेत्र  में  कितनी  प्रगति  हुई

 कई  सदस्यों  ने  एक  बात॑  कही  कि  जो  बड़े-बड़े  प्रकल्प  होते  हैं  उनमें  तेजी  से  काम  न  होने  के

 कारण  हम  निमोजित  लक्ष्य  की  तरफ  तेज़ी  से  नहीं  जां  सकते  यह  एक  विवाद  का  मुद्दा  इस

 देश  में  भी  एक  चर्चा  चल  रही  है  और  हाल  ही  में  यू०  एन०  ओ०  की  एक  रिपोर्ट  आई  है  जिसमें

 यह  कहा  गया  है  कि  जो  विकासशील  दे  हैं  उन्हें  छोटे  और  मध्यम  प्रंकल्पों
 को

 लेना  चाहिए  और

 उच्ी  तरह  की  लाईन  को  हमारे  यहां  के  सदस्यों  ने  भी  इस  सदन  में  रखा  और  अपने  तथ्यों  को  देते

 हुए  उन्होंने  कहा  कि  बड़े  प्रकल्पों  में  देरी  लमती  लेकिन  मैं  इस  बात  का  समर्थन  नहीं  करता  ।

 हमने  देखा  है  कि  हमारे  देश  में  सिचाई  का  जो  मामला  वह  भाछड़ा  नांगल  बनने  से

 पहले  कुछ  भी  नहीं  या  ।  उसके  बल  पर  आज  हम  देश  में  अनाज  के  विशाल  उत्पादन  की  बात  करते

 आजकल  हमारे  देश  में  अनाज  का  उत्पादन  15  करोड़  टन  हमारे  अनाज  के  उत्पादन  का

 जो  उद्द  श्य  है  वह  हम  पूरा  करते  जा  रहे  इस  उदंश्य  को  पूरा  करने  में  हम  पंजाब  और

 हरियाणा  की  भी  बाते  करते  जब  हम  उनकी  बात  करते  हैं  तो  हमें  बहां  जो  बड़े-बड़े  प्रोजेक्टस

 हैं'उनकी  ग्राद  आती  अगर  हमें  कम-से-कम  समय  में  अपने  बड़े  उहूश्यों  को  पूरा  करना  है  तो

 हमें  बढ़े-बढ़प्रकस्पों  का  समर्भन  करना  चाहिए  ।
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 बिलास  मुत्त  मवार  ]

 साथ  ही  कुछ  ऐसी  योजनाए  हैं  जिनमें  इष्टर  स्टेट  की  बात  नहीं  है  ।

 ]

 प्रोਂ  एन०  जी०  रंगा  :  आपस  में  समन्वय  होना  चाहिए  ।

 श्री  विलास  सुस्त  सवार  :  समन्वय  होना  चाहिए  ।

 दूसरी  बातें  हैं  ।  च्‌  कि  कई  सदस्य  उन  चीजों  को  कह  गये  हैं  इसलिए  मैं  उनको  दोहराऊंगा

 नहीं  ।  लेकिन  एक  चीज  जहूर  कहूंगा  ।  हमारे  जो  बड़े  और  छोटे  थरमल  पावर  स्टेशन  हैं  उनमें  एक
 बात  देखने  में  आ  रही  है  |  हमारे  यहां  सब-राज्यों  में  सब  तरफ  से  यह  मांग  हो  रही  है  कि  बिकास

 के  लिए  उन्हें  अधिक  बिजली  हर  क्षेत्र  और  हर  जिले  में  यह  तड़प  है  कि  उसमें  औद्योगिक

 विक्रास  हो  सके  क्योंकि  अभी  भी  हमारी  70  फीसदी  आबादी  कृषि  पर  निरभंर  करती  पानी  पर

 निर्मर  करती  बिजली  पर  निर्मर  करती  इस  दिशा  में  हम  बिजली  और  पानी  दोनों  का

 समन्वय  करके  आत्म-निर्भरता  की  ओर  बढ़  सकते  हैं  ।

 .

 एक  हमारा  फोरेस्ट  प्रिजरवेशन  एक्ट  है  ।  इस  एक्ट  के  अन्तगंत  बड़ी-बड़ी  योजनाएं  राज्य

 सरकारों  की  तरफ  से  शुरू  की  गई  यह  फांरेस्ट  एक्ट  आने  बाले  दिनों  में  ठंडे  बस्ते  में  न  पड़ा  रहे
 इसके  लिए  हम  ध्यान

 मैं  आपको  एक  उदाहरण  दू  गा  ।  वई  जगह  हमारे  देश  में  काम  शुरू  हुआ  है  इस  पर  करोड़ों
 रुपये  भी  खर्च  हुए  लेकिन  यह  जो  हमारा  फारेस्ट  प्रिजवेंशन  एक्ट  है  इसके  आमे  की  वजह  से

 कई  योजना  ठंडे  बस्ते  में  पड़  रही  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  करोड़ों  रुपये  की  एक  योजना  ETT.

 में  घुरू  हुई  थी  गिसको  मान्यता  भी  दी  गई  थी  लेकिन  हस  में  यह  कायदा  आने  के  बाद  इस  काम

 को  रोक  दिया  गया  ।  उस  पर  काफी  पैसा  खर्ज  हो  हस  तरह  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  बिनती

 कहूंगा  कि  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  जंगलों  को  बचाने  क ेलिए  और  इकोलोजिकल  वैलेंस  को

 बराबर  रखने  के  लिए  जो  एक  जंगल  की  नीति  की  घोषणा  की  उस  घोषणा  या  नीति  के  नियम

 बनने  से  पहले  सिंचाई  मंत्री  जी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखें  और  प्रधान  मंत्री  जी  को  बताएं  कि

 इरीगेशन  और  पावर  इन  दो  चीजों  के  जो  प्रोजेक्टस  हैं  उनके  बमने  में  यह  फारेस्ट  प्रिजवेशंन  एक्ट

 का  कायदा  आड़े  न  आये  ।

 मैं  एक  ओर  उदाहरण  अरुण  जी  को  बताऊंगा  ।  यहू  जो  अंगल  का  कापदा  आपने  राज्य

 सरकारों  को  बताया  है  ओर  राज्य  सरकारें  इसे  चला  रहो  लेकिन  मैं  आपके  ध्यान  में

 चाहूंगा

 कि महाराष्ट्र में एक जगह से दूसरी जगह 400 के० वी० लाइंस डाली जा रही नांदेड 246..
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 जिले  25  किलोमीटर  के०  वी०  लाईन  वहां  की  बिजली  कारपोरेशन  को  डालमी  है|  चू  कि
 आपका  जंगल  क़ा  कायदा  बीच  में  है  इसलिए  उसे  दूसरी  जगह  से  वह  लाईन  डालने  में

 9  लाख  रुपये  का  खर्च  होता  वहां  के  अधिका  री  कन्वींस  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  लेकिन

 उनकी  बात  को  माना  जाता  नहीं

 इस  दृष्टि  से  मैं  दोनों  मंत्री  महोदयों  से  निवेदन  करूंगा  कि  जब  हम  आत्म-निर्म  रता  की  बड़ी
 बड़ी  बात  कर  रहे  हैं  तो  जो  पंचवर्षीय  योजना  का  हमारा  एप्रोच  पेपर  बना  है  जिसमें  दिशिष्ट  क्षेत्र

 के  विकास  करने  की  यात  कही  गई  मैं  चाहूंगा  कि  हम  इन  मुद्दों  पर  अगर  विचार  नहीं  करतेਂ हैं
 तो  जो  हमारी  योजनाएं  हैं  वे  सही  मायनों  में  पूरी  नहीं  क्योंकि  हम  रुपयों  का  प्रावधान
 करेंगे  और  रुपये  खर्च  भी  करेंगे  लेकिन  रिजल्ट  हमूरे  सामने  आयेंगे  कि  योजना  पूरी  नहीं  हुई  ।

 इसलिए  योजनाओं  को  पूरा  करने  में  हमारे  सामने  जो  दिकक्‍कतें  है  उन्हें  हमें  दूर  करना

 मैं  इरीगेशन  प्रोजेक्ट  को  बात  आपसे  कहू गा  ।  जब  हमारे  यहाँ  सिचाई  या  विकास  नही

 हुआ  था  और  बड़ी  परियोजनायें  नहीं  थीं  तब  भी  हमारे  यहां  खेती  हुआ  करतो  क्योंकि  हमारा
 खेतो  प्रधान  देश  है  और  हमारे  यहाँ  के  लोगों  का  जीवन  खेती  पर  निर्भर  लेकिन  तब  हमारे  यहाँ
 सिच्चाई  के  परम्परागत  स्रोत  कएं  और  तलाबव  लेकिन  हमारे  यहां  महाराष्ट्र  में  कुछ  साल  पहले
 पानशेत  घरण  की  दीवार  टूट  गई  और  तब  से  महाराष्ट्र  के  जो  तलाब  उनको  बनाने  का  काम
 सरकार  में  बन्द  कर  दिया  |  पिछली  बार  उस  तलाब  से  खेती  होती  थी  और  अब  तलाब  न  होने

 की  वजह  से  और  बरसात  का  पानी  रोकने  की  कोई  योजना  न  होने  की  वजह  से  ग्र।ष्म  के  दिनों  में
 उस  पानी  का  उपयोग  नहीं  होता  ।  मैं  चहूगा  कि  जो  छोटे  तलाब  उनकी  और  भी  ध्ययन  देगा

 चाहिए  ।  .

 हम्तारे  यहाँ  महाराष्ट्र  में  नदी  है  जो  मध्य  प्रदेश  से  निकलती  इंटरस्टेट  का
 मामला  हमेशा  उठाया  जाता  है  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  पास  बंनगंगा  नदी  से  पानी  का  उपयोग
 करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  जिसका  असर  हमारे  महाराष्ट्र  में  होता  है  और  हमें  हमेशा  बाढ़  का
 सामना  करना  पड़ता  वहाँ  एक  गोसीदु्द  योजना  जो  बड़ी  महत्वपूर्ण  योजना  है  करीब
 5  लाख  एकड़  जमीन्‌  को  वहाँ  से  पानी  मिलने  वाला  लेकिन  यह  योजना  सेंटर  वाटर  कमीशन  के
 पास  आई  उन्होंने  कमेंट्स  के  लिए  महाराष्ट्र  गवर्नमेंट  के पास  भेजा  है  और  महाराष्ट्र  गवनमेंट
 धीरे  अपने  कमेंटस  दे  रही  है  और  इस  चीज  को  करीबन  4  साल  लग  गए  एक  जमाने  में  यह
 268  करोड़  रुपए  की  योजना  थी  जो  आज  468  की  हो  गई  है  ।  जब  काम  शुरू  होगा  और

 पूरा  होगा  तब  तक  7-8  सो  करोड़  तक  पहुंच  जाएगी  और  फिर  बड़ी  योजनाओं  को  स्वीकृति  न  देने

 की  बात  की  मैं  आपके  माध्यम  से  विनती  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  महाराष्ट्र  से  भण्हारा

 अन्द्रपुर  और  गढ़चि  रोली  जिले  वह  पेडी  प्रोक्योर  एरिया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पिछड़े
 जिलों  को  उठाने  की  और  उनके  विकास  की  बात  कही  मई  है  और  पेंडी  प्रोन  एरिग्राज  उनको

 अधिक  पैसा  देने  की  बात  कही  गई  इन  चीजों  को  महूँ  नजर  रखते  हुए  मैं  मंत्री  महोदय  से

 बिनती  करूंगा  कि  हमारे  भण्डारा  चन्द्रपुर  ओर  गड़ाचिरोली  जिलों  में  जो  बहुत-सी  योजनाएं  हैं
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 बा

 क्लिस  मुस्त
 ‘

 उमको  शीघ्र  पूरा  करवाने  का  कष्ट  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  आपसे  व्यक्तिगत  पत्र-ड्यवहार  छी
 किया  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  और  अगर  ये  योजनाएं  पूरी  होंगी  तो  मैं  समझा  हूकि
 महाराष्ट्र  दूसरे  राज्यों

 कों  भी
 चावल  दे  सकता  इतनी  हमारी  पोर्टेशिलिटी  हो  सकती  है  ।

 ब्रौ०  एन०  जी०  रंगा  :  आपने  योजनाओं  का  उल्लेख  नहीं  किया

 अकाल  अजब

 हरी  बिलास  मुत्त  मदार  :  ऐसे  अनेक  नाम  हैं  ।

 झी  प्रकृण  कुमार  नेहरू  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  :  आप  नामों  का  उल्लेख  करें

 भौर  आपको  जबाब  मिलेगा  ।

 प्रो०  एन०  जो०  इन्हें  नामों  का  उल्लेख  करने  के  लिए  दो  मिनट  और  दीजिये है  र्‌  ॥

 ]  ह

 को  विलास  मुस्त  सवार  :  चन्द्रपुर  और  गड़ाचिसेली  जिलों  में  तुलतुली
 .  कालीसरार  बन्दरचूहा  आदि  योजनाएं  है  ।  मुझे  सबके

 जास  पता  है  और  भी  कई  योजनाए  हैं  ।

 अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  जो  जंगल  से  सम्बन्धित  कानून  हैं  इसकी  और  ध्यान  देने  की

 माबह्यकरा  जंगल  ने  हम  लोगों  को  जिंदा  रखने  का  काम  किया  है  पानी  ने  भी  जिंदा  रखने  का

 काम  किया  है  पंच  सहाभूत  को  एब्ति  ने  हमें  जिंदा  रखने  का  काम  किया  है  लेकिन  इन  पंचभूठों  के

 लिए  पर्याप्त  नियोजन  न  होने  की  वजह  से  हमारे  क्षेत्र  के लोग  दुविधा  का  सामना  कर  रहे

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  जंगल  से  सम्बन्धित  जो  कानून  उस  की  ओर  ध्यान  दें  ;  महाराष्ट्र

 के  इन  तीन  जिलों  में  चार  बार  सूला  पड़ा  है  |  गवनंमेंट  आफ  जब  से  वह  धनी  है  तब  से
 .

 25  सालों  में  करीबन  25  सो  करोड़  रुपया  पीने  के  पानी  के  लिए  खर्च  कर  चुको  है  ओर  अभी  तक

 कोई  स्थायो  योजना  नहीं  बनी  हैँ  |  सब  अस्थायी  योजनाएं  बनी  हैं  ।  हर  वर्ष  दो  सौ  करोड़  रषए

 एडहाक  बेरिंस  पर  ड़िकिंग  वाटर  के  लिए  खर्च  होते  हैं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इन  योजनाओं  की  तरफ  अगर  ध्यान  दिया  जाए  तो  डिकिंग  वाटर  और

 -  फुलड़  का  मसला  हल  हो  सकता  इको  गजिकल  बैलेस  के  लिए  33  परसेंट  जंगल  की  आवश्यकता

 होती  हैँ  ।  उस  से  ज्यादा  हमारे  तीनों  जिलों  में  एक  तरफ  तो
 जंगल

 की  कटाई  हो  रही  है  और

 डूसरी  तरफ  इरीगेशन  प्रोजेक्ट  के  काम  को  रोक  दिया  गया  मैं
 निवेदन

 करना  चाहूंगा  कि  ऐसी

 अ्लीजों  पर  ध्यान  दें  और  लोगों  को  जिंदा  रखने  का  काम  ।  मुझे  आशा  हूँ  कि  हसके  लिए  श्राप

 पहल  इन  शब्दों  के
 साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हु
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 राणा एक शा  >>  जन्म

 ]

 ही  चिंस्तामणि  लेना  :  सभापति  मैं  और  विद्युत  मर्ल्रेलैय

 की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  उनका  समर्थन  करते  हुए  मैं  बाननीय  सिंचाई  और

 अंची  को  और  आज  के  पवन  सिंचाई  की  छिड़काव  की  पद़ति

 कलर  के  माध्मम  से  सिंचाई  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  योजवाओं  पर  जोर  डालने  के

 लिए  बधाई  देता  हूं  ।  परंग्तु  इस  उद्द  श्य  के लिए  वर्ष  1985-86  5-86  के  लिए  आवंटन  बहुत  कम  ।

 यह  केवल  1.5  करोड़  रुपये  हन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  से  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को

 कि  अपने  खेतों  में  अधिक  व्यय  किये  बिना  सिचाई  कर  सकते  हैं  अधिक  सहायता  मिलेगी  ।

 हमारी  प्रिय  प्रधानमन्त्री  स्व०  इंविरा  गांधी  के  ऐतिसांसिक  बीस  संत्री  कार्यक्रम  को

 पहुसी  मंद  है  और  इसका  मुक्य  उद्दं  हय  हमारे  समाज  के  गरीब  और  वर्ग  की  गरीबी  दूर  करना

 अंततः  केन्त्रीय  सरकार  को  मह  कहकर  अपनी  जिम्मेवारी  नहीं  टालनी  चाहिये  कि  सिंचाई  राज्य

 का  विषय  और  इस  हेतु  इसके  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  की  कोई  जिम्मेबारी  नहीं  हम  जानते  हैं
 कि  मध्य  प्रदेश  और  अभ्य  कुछ  ऐले  राज्य  हैं  जहां  हरिजन  ओर  आदियासी  लोगों  की  संध्या

 अभ्य  राज्यों  की  अपेक्षा  कहीं  अधिक  आदिवासी  लोग  केवल  कषि  और  वनों  पर  निमरं  परन्तु

 हमਂ  उनके  लिए  सिंचाई  की  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  करा  सके  अतः  हमें  उड़ीसा  जैसे  आविवाध्ती

 बहुल  राज्यों  में  सिंचाई  की  अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  पर  जोर  देना  चाहिए  ।  हम  संबंध  मैं

 हैं  उडोसा  राज्य  का  एक  उदाहरण  दे  रहा  हूं  जहां  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  छठी  योजनावधि  के

 अंत  तंक  उत्थित  सिंचाई  सहित  और  छीटे  जैसे  सभी  सिघाई  स्त्रोतों  से  17.34  हेक्टेयर॑  ममि  पर

 सिंचाई  की  सुविधाएं  उपलब्ध  यह  राज्य  की  कुल  खेती  वाले  क्षेत्र  का  26.2;  प्रतिशत  है
 ओ  कि  56  प्रतिशत  की  राष्ट्रीय  औसंत॑  से  बहुत  कम  है  ।

 आप  यह  जानकर  आएचर्य  करेंगी  कि  राज्य  के  कुल  क्षेत्र  में केवल  आदिवासी

 क्षंत्र  ही  4  प्रतिशत  है  ।  जब  तक  हम  उन  राज्यों  को  जहां  आदिवासी  जनसंस्या  और  क्षंत्र

 बहुत॑  अधिक
 सिचाई

 के  साधन  उपलब्ध  कराने  को  प्रतयमिकता  नहीं  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के

 कॉर्याभ्यन  के  अपेक्षित  परिणाम  प्रांप्त  रहीं  हो  पाए  गे  ।

 उड़ीसा  राज्य  में  वहां  की  कुल  जनसंक््या  की  75  प्रतिशत  कार्यशक्ति  पूर्णतया  कृषि
 फ्र  आधारित  है  जोर  यह  शज्य  भीद्योगिक  रूप  से  पिछड़  हुआ  हैं  ।  कृषि  उत्पादन  में  बद्धि
 हे  राज्य  की  अधथंज्यवस्था  सुदृढ़  होगी  ओर  क्षेत्रीय  असन्तुलन  दूर  करने  की  हमारी  मीति  भी  सही

 लाकतों  में  कार्यान्क्‍त  होनो  ।  परन्तु  वास्तविक  क्षंत्र  में  क्या  हुआ  हे  ?  वहां  इसका  पालन  नहीं
 जा  रहा  |  जब  तक  केन्द्र  उड़ीसा  राज्य  में  कुछ  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाएਂ  स्थापित  करने

 के  लिख  आगे  गहों  आयेगा  और  जब  तक  केन्द्र  इस  राज्य  की  सहायता  नहीं  करेगा  तब  तक  यह

 अऋश्य  शि्रार्द  दभताओं  के  सुजम  के  मामले  में  पिछड़ा  ही  रहेगा  ।
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 जित्तामणि

 4.00  भ०  १०

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  पिछली  बेठक  में  उड़ीसा  के  मुख्यमन्त्री  ने  उड़ीसा  की

 सुवर्ण  रेखा  और  अपर  कोलाले  सिंचाई  परियोजनाओं  जैसी  चालू  परियोजनाओं  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  दिए  जाने  पर  जोर  दिया  गया  था  ।  इन  सभी  परियोजनाओं  से  मुख्यतः  उड़ीसा  के

 ढेंकानाल  और  कटक  जिले  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  सिचाईं  होगी  ।

 केन्द्रीय

 मैं  सुवर्ण  रेखा  तित्ाई  परियोजनाओं  के  बारे  में  एक  उदाहरण  दे  रहा  हूं  कि
 उसके  93,000  हेक्टेयर  सी०  सी०  ए०  में  से  89,000  हेक्टेयर  क्षेत्र  मय ूरंग  जिले  की  आदिवासी
 उप-योजना  में  है  ।  इस  परियोजना  के  प्रा  होने  से  आदिवासियों  की आधथिक  स्थिति  निश्चित
 हूप  से  सुदृढ़  सातवीं  योजना  में  135  करोड़  रुपए  व्यय  करने  का  प्रस्ताव  हैं  और  उससे
 4१,000  हेक्टेयर  मूमि  में  की  क्षमता  उत्पन्त  होगी  ।  अतः  मन्त्री  महोदय  और  योजना
 आयोग  से  भी  मेरा  निवेदन  ई  कि  सातवों  योजनावधि  में  इस  सुवर्णरेखा  परियोजना  को  पूरा  करने
 के  लिये  प्राथमिकता  दी  जाये  |  यह  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना  हूँ  क्‍योंकि  इसके  पूरा  होने  के  पश्चात
 इससे  उड़ीसा  पश्चिमी  बंगाल  ओर  बिहार  राज्य  भी  लाभान्वित  होंगे  ।  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  और  उनके
 मंत्रालय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  पर  अधिक  ध्यान  और  इसे
 मिकता  दी  जाए  ।

 उड़ीसा  राज्य  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  860  करोड़  रुपये  का  योजना  परिश्यय
 प्रस्तावित  किया  है  जो  कि  इस  हेतु  कम  से  कम  आवश्यकता  क्योंकि  सुवर्ण  रेखा  और
 कोलाला  ज॑ंसी  निर्माणाधीन  तीन  प्रमुख  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  388  करोड़  रुपए  की
 आवश्यकता  योजना  आयोग  के  कार्यदल  ने  केवल  580  करोड़  रुपये  की  सिफारिश  की  है  जो
 कि  ऊंट  के  मुंह  में  जीरे  समान  होगा  ।

 इसी  उत्यित  सिचाई  के  मामले  में  उत्यित  सिंचाई  के  माध्यम  से  सिचाई  की

 वृहत  सभावताएं  परन्तु  यहां  भी  केन्द्र  सरकार  अपनी  जिम्मेवारी  राज्यों  पर  ढाल  रही  है  ।  मैं

 इस  विषय  में  एक  उदाहरण  उद्धृत  कर  रहा  हूं  ।  उड़ौसा  राज्य  सरकार  ने  सातबों  पंचवर्षीय

 योजना  में  एक  हजार  प्रतिवर्ष  की  दर  पर  पांच  हजार  उत्थित  सिचाई  परियोजनाएं
 तैयार  करने  का  प्रस्ताव  किया  हूँ  और  उन्होंने  तवनेसार  इन  5,000  उत्थित  सिंचाई

 नाओं  को  प्रारम्भ  करने  सातवी  पंचवर्षीय  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  150

 करोड़  रुपये  का  परिव्यय  प्रस्तावित  किया  परन्तु  खेद  का  विषय  है  कि  योजना  आयोग  राज्य
 सरकार  द्वारा  मांगे  गये  150  करोड़  रुपये  के  स्थान  पर  केवल  25  करोड़  रुपये  उपलब्ध  कराने
 पर  सहमत  हुआ  योजना  आयोग  का  विचार  है  कि  रख-रंखाव  ओर  राज  सहायता  आदि  पर
 व्यय  सातवीं  योजना  के  लिए  राज्य  के  गर-योजना  बजट  में  से  किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  राज्य
 का  गे  र-योजना  भिन्न  बजट  काफी  कम  मैं  योजना  आयोग  ओर  सिंचाई  मंत्री  से  निवेदन
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 अनुंदानों  की  मांगें
 ee  +-  -  करूंगा कि इस मामले पर ध्यान दें और हस पहलू पर जोर डालें। जब हमने सिंचाई सुविधायें

 करूंगा  कि  इस  मामले  पर  ध्यान  दें  और  इस  पहलू  पर  जोर  जब  हमने  सिंचाई  सुविधायें
 उपलब्ध  कराने  को  प्रतिबद्ध  हैं  तो  हमें  व्यवहारिक  चाहे  वे  मध्यम  हों  अथवा  बड़ी
 ही  हैं  प्रथमिकता  देनी  चाहिए  इस  संबंध  में  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षत्र  का  उदाहरण  दूंगा  ।  वहां  एक
 बुढ़ा  बलंग  नाम  की  व्यवहार्थ  परियोजना  हैँ  जिस  पर  केत्दू  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 विद्युत  के  बारे  में  बोलते  हुये  मैं माननीय  विद्यत  मंत्री  को  गे  र-पारस्परिक  ऊर्जा  उत्पादन
 पर  अधिक  ध्यान  देने  ओर  उसे  प्राथमिकता  देने  के  लिए  बधाई  देता  देश  के  ओद्योगिकरण  के

 कारण  देश  की  मांग  की  पूरति  हेतु  अधिका  धिक  ऊर्जा  की  आवश्यकता  हूँ  |  इस  संबंध  मैं  मानभीय

 ऊर्जा  मन्त्री  तथा  उनके  मंत्रालय  को  धन्यवाद
 देता  है  जो  गेर-पारस्परिक  ऊर्जा  के  अधिकाधिक

 उत्पादन  के  लिए  गम्भीरता  से  कार्य  कर  रहे  मैं  माननीय  ऊर्जा  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि

 कच्छ  खाड़ी  में  ज्वा  र-भाटा  से  ऊर्जा  के  उत्पादन  की  व्यवहायंता  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 ओऔर  जाँच  काये  में  तेजी  लायें  ।

 इसी  सौर  ऊर्जा  को  भी  उच्च  प्राथमिकता  देने  की  आवश्यकता  गहन  निराशा
 के  साथ  मैं  उल्लेख  करना  चाहूगा  कि  हालांकि  अधिक  से  अधिक  ऊर्जा  के  उत्पादन  की

 है  लेकिन  गांवों  में  गोबर  गैस  संयंत्र  अपेक्षानुत_्तार  लोकप्रिय  नहीं  हों  पाये  गोबर  गैस  संयंत्र  को
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहां  बड़ी  संख्या  में  गायें  ओर  भेसे  उपलब्ध  हैं  अधिक  से  अधिक  उपयोग  हेतु
 लोकप्रिय  बनाना  चाहिये  ।

 राज्य  विद्यत  बोड़ों  की  बात  करते  माननीय  विद्युत  मंत्री  ने  भ्राज  चर्चा  के  बीच
 बोलते  हुये  राज्य  विद्य,त  बो्डों  की  खराब  हालत  का  जिक्र  किया  था  ।  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन

 करता  हूं  कि  खराब  हालत  में  ओर  हानि  में  चल  रहे  राज्य  विद्युत  बो़्ों  को  केन्द्रीय  सरकार
 अपने  हाथ  में  लेने  पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  और  उन्हें  स्वयं  चलाए  ।

 पांच  वर्ष  पूर्व  मेरा  राज्य  उड़ीसा  बिजली  के  मामले  में  आवश्यकता  से  अधिक  उत्पादन
 वाला  राज्य  समझा  जाता  था  ।  बड़े  पैमाने  पर  औद्योगिक  बिस्तार  के  राज्य  में  पिछले  पांच

 वर्षों  में  बिजली  की  खपत  में  तोन  गुना  वृद्धि  हुई  है  ।  अतः  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि

 केन्द्रीय  क्ष  त्र  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्य,त  नियम  ह्वारा  तलचर  में  प्रारम्भ  की  जाते
 वाली  उच्च  ताप  विद्यृत  परियोजना  जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  कार्यान्वित  करबायें  ।
 आपको  यह  जानकर  खेद  होगा  कि  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  माध्यम  से  प्रारम्भ  होंने  बाली

 ऐसी  छह  परियोजनाओं  में  से  सभी  पांच  परियोजनाएं  प्रारम्म  हो  चुकी  हैं  जबकि  तलचर
 योजना  हमारे  और  उड़ीसा  की  जनता  के  दुभग्य  के  कारण  प्रारम्भ  नहीं  हुई  मैं  मस्त्री

 महोदय  और  योजना  आयोग  से  सबविनय  निवेदन  कहूंगा  कि  सातवीं  योजना  के  पहले  वर्ष  में  अर्थात्‌ ”
 योजना  भें  कम  से  कम  27  करोड़  रुपये  ओर  सातवीं  योजनावधि  में  425  करो  रुपये  आवंटित

 ह

 इसी  प्रकार  उड़ीसा  सरकार  ने  दृश  धाटी  में  एक  अन्य  उच्च  तापीयष  बिंजली  परियोजना

 की योजना बनाई जिसके लिए राज्य सरकार को भारतीय औद्योगिक विकास बेंक संस्यागत



 अनुदातों  की  मांगें  85-86  17  4984

 पीयूष  तिरकी  ]

 .  वित्त  उपलब्ध  कराया  परन्तु  योजना  आयोग  इससे  सहमत  नहीं  इस  संबंध  में  मैं  यह
 बताना  चाहता  हूਂ  कि  पश्चिम  बंगाल  कोलार  घाट  में  एक  इसी  प्रकार  की  परियोजमा  के  लिए

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  $0:  50  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  वी  भई
 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  फो  भी  हसे  50:  50  के  आधार  पर  आरम्न  करना  चाहिये  ।

 मानतीय  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  कृपया  इसकी  व्यवस्था  की  जाये  ताकि  उड़ीसा
 स्ररकार  विश्व  बेंक  या  अन्य  किसी  देश  से  ऋण  प्राप्त  कर-सके  ।

 न पभपमपभथभपपमपनहजजो्प्ञययः््यस्‍पड(-पइ्प्डोेज

 इन  शंब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कंरता  हूं  ।

 भरी  पीकूष  तिरकौ  )  :  सभा  पति  सबसे  पहले  मैं  उस  बेठक  की  औोद
 ध्यान  आक्षित  करना  चाहता  हूं  जो  मन्‍्त्री  महोदय  की  पश्चिम  बंगाल  के  सदस्यों  के  साथ  हुई

 मुझे  भी  बेठक  में  भाग  लेने  का  अवसर  मिला  इस  विषय  पर  चर्चा  में  मैंने  भाग  नहीं
 लिया  था  ।  उनके  सभी  विशेषज्ञ  यहां  उपस्थित  थे  उमकी  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आऋई+

 -  परन्तु  मैं  उनको  केवल  यह  याद  दिलाना  चाहता  हूਂ  कि  पक्षयिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  पहले  ही

 शुरु  की  जा  चूकी  तीस्ता  परियोजना  के  लिए  उन्होंने  सहामुभूति  दिखाई  उस  समय
 के  दौरान  उन्होंने  हमें  बताया  था  कि  तीस्ता  जो  आधी  पूरो  होने  वाली  के  शिक््‌
 घन  की  समस्या  नहीं  होगी  ।  यह  सीमा  क्षेत्र  राज्य  है  ।

 उत्तरी  बंगाल  की  परियोजना  उस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 है  ।  उत्तरी  बंगाल॑  बहुत  ही  सुन्दर  स्थान  मैं  आप  दोनों  का  वहां  आने  का  निमंत्रण  देता  हूं  ।

 मंत्रों  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  तीस्ता  परियोजना  के  इस  सुन्दर  स्थाम  का  वे  दौरा  करें  |  भूटान
 और  सिक्किम  भी  उसके  निकट  पश्चिम  बंगाल  सरकार  सिंचाई  परियोजना  के  बारे  में  बहुत
 शंभीर

 वर्ष  1977  से  पहले  पश्चिम  बंगाल  एक  आश्रित  राज्य  था  ।  यहां  चावल
 और  अन्य  खाद्य  सामंग्री  बाहर  से  आती  परम्तु  आपको  यह  जानकर  अआश्चये  होगा  कि

 पश्चिम  बंगाल  में  खाद्य  सामग्री  की  खपत  से  भी  अधिक  पेदावार  होती  हम  पश्चिम  बंगाल

 के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  पैदावार  कर  सकते  हैं  और  अन्य  रा  योंज्को  भी  भेज  सकते  पश्चिम
 बंगाल  सिंचाਂ  ओर  विद्यूत  परियोजनाओं  के  मामले  में  बहुत  गंभीर  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ
 सदस्य  कुछ  ओर  ही  बात  कहते  हैं  ।  उन्हे  |नहीं  प्रता  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  मे  विश्व त
 परियोजनाओं  के  लिए  कितना  अच्छा  कार्य  किया  है  ।  कुटीर  और  लघु  उद्योग  के  मामले  मैं

 पश्चिम  बंगाल  सबसे  आगे  है|  बिना  बिजली  के  यह  राज्य  सबसे  आगे  बिना  विजली  कै  यह
 राज्य  सबसे  आगे  नही  हो  सकता  है  ।  उसके  पास  पर्याप्त  बिजली  है  +  इस  सम्बन्ध  में  आप

 अनुसान  लगा  सकते  हैं  कि  रा,ब्र  सरकार  किस्ना  अधिक  कार्य  कर  रही  है  ।  केवल  एक  ही  समस्या

 है  कि  कई  ब्वार  राज्य  को  दी  आने  बाली  धनराष्ति  में  क्लिस्न  किग्रा  जाता  का्रे:इकरी
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 तेजी  से  चल  रहा  है  कि  यदि  धनराशि  देने  में  एक  महीने  का  विलम्ब  कर  दिया  जाता  है  तो  काम

 हक  जाता

 तिस्‍्ता  परियोजना  पर  राज्य  सरकार  पहले  ही  19  करोड़  रुपये  खर्च  कर  चुकी  है  ।  यह
 धन्नेराशि  अभी  भी  देय  है  और  केन्द्र  सरकार  समय  पर  धनराशि  देने  में  असमर्थ  है  उस  ब्मय
 क्वाम  में  रककावट  आई  थी  ।

 अपने  कटौती  प्रस्ताव  को  ओर  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  दुर्भाग्य
 बश  इसमें  कटोती  कर  दी  जाएगी  या  इसे  पूर्णतया  स्वीकृत  कर  दी  परन्तु  प्रस्ताव
 को  अस्वीकृत  नहीं  किया  जाना  मैं  अपना  कटोती  प्रस्ताव  रख  चुका  हु  और  सप्री  नाम
 दे  दिए  हैं  विशेषकर  तीस्ता  परियोजना  का  नाम  भूटान  भी  निकट  है  ओर  च॒का  विद्य  त  परियोजना

 शुरु  हो  गई  है  इसका  एक  भाग  चालू  द्वोना  यह  परियोजत्रा  बहुत  अच्छी  तरह  अल  रही
 जैसाकि  माननीय  महिला  सदस्य  ने  कहा  है  कि  चूका  परियोजना  बहुत  अच्छी  तर  चल  रही

 पक्षचिचम  बंगाल  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  इसके  बारे  में  बहुत  गंभीर  मैं  आशा  करता
 कि  चूका  परियोजना  के  यया  सम्भव  पूरा  होता  में  धत  की  कमी  महीं  होगी  ।

 '

 भूटात  में  परियोजमाओं  के  विकास  के  लिए  आपने  सभी  कार्य  शुरु  कर  ब्रंकोस

 तुर्सा  |  पगली  तुर्सा  कल्याणी  और  अनेक  छोटी  नदियां  तथा  ऋरिताहं

 भूटान  क्षेत्र  से  आती  हैं  और  भूमि  का  काटव  उस  क्षेत्र  में  निरंतर  एक  समस्या  है  ।

 जब  तक  मम्ति  के  कटाव  के  रोकते  के  लिए  परियोजनाएं  स्थाफ्ति  करवे  हेतु  भूढाम
 शरकार  के  साथ  संत्रुक्‍्त  रुप  से  प्रयास  नहीं  किए  जाते  सिंचाई  संभव  नहीं  बेरा  अलुरोध

 है  कि  भूटान  सरकार  के  साथ  मिल  कर  कटाव  रोकने  के  लिए  परियोजनाएं  बनाने  हेतु  प्रचन्ध

 किख्‌  जाएं  ।  उसने  क्षत्र  के विकास  के  लिए  संयुक्त  प्रयास  किए  जाएं  और  इस  प्रकार  पूरे  ज़्तरी

 कंगाल  में  कटाव  रूक  जाएगा  ।  समप  इस  घान  की  बुआई  की  भूमि  का  नुकसाल  हो  रहा  है  उत्तरी  बंगाल
 की  मूलि  बहुत  ही  उपजाऊ  यदि  आप  समय  पर  परियोजमा  समाप्त  कर  सकते  हैं  तो  उत्तरी
 बंगाल  के  कुछ  भाग  को  पोषण  करने  में  पर्याप्त  होंगे  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  में  इस
 धक्का  पर  अल  केता  हू  कि  परियोजमा  को  निर्धारित  समय  के  अनुसार  पूरा  किया

 भाय  बागान  को  सिंचाई  सुधिधाएं  उपलब्ध  करामे  की  आवश्यकता  हमारे  पास  200
 मै  300  तक  चाय  बागान  हैं  और  चाय  बागान  बहुत  आवश्यक  हैं  बंग्रोंकि  उनसे  हमें  400  करोड़

 कौ  किदेशी  मुत्रा  प्राप्त  होती  चाय  कम्पनियों  कै  प्रवस्धक  सिचाई  और  बिजली  की
 करते  हमें  उनकी  वात  से  सहमत  होता  चाहिए  और  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिया  जाना

 जाहिए  कि  चाय  बनगानों  को  सिंचाई  के  अन्तर्गत  लाया  जाए  ।  ५

 अब  फररक्का  बीफ  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  ।  कलकत्ता  बन्द  रगाह  के  लिए
 40,000  फ्यूजिक  जल  की  आवश्यकता  पर्चिम  बंगाल  सरकार  को  बग्लादेश  सरकार  बे

 ॥
 2४०
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 पीयूष  तिरकी

 बातचीत  करने  का  अधिकार  नहीं  केवल  केन्द्र  सरकार  उनसे  बात  चीत  कर  सकती  इस
 बात  को  नोट  किया  जाना  चाहिए  कि  नौवहन  के  लिए  फरक्‍्का  से  कलकत्ता  बन्दरगाह  हेतु
 40,000  क्यूजिक  जल  की  आवश्यकता  अतिरिक्त  फरक्का  से  बहने  वाला  1500

 व्ययुजिक  जल  पिचाई  के  लिए  आरक्षित  किया  जाना  अतः  कुल  मिलाकर  40000
 जल  जमा  1500  क्यूजिक  जल  की  आवश्यकता  बंगाला  देश  सरकार  के  साथ

 बातचीत  करने  के  लिए  जाने  से  पहले  उक्त  तथ्य  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।  इस  बात  को
 स्पष्ट  रूप  से  नोट  किया  जाना  चाहिए  अन्यथा  हमें  नुकसान  होगा  ।

 तीस्ता  परियोजना  के  बारे  में  बंगला  देश  आवश्यकता  से  अधिक  चाहता  बंगलादेश

 ब्रह्मपुत्र  के  जल  का  प्रयोग  कर  सकता  तीस्ता  परियोजना  का  पूरा  पानी  उत्तरी  बंगाल  के  पाँच
 जिलों  को  दिया  जाना  चाहिये  ।  यदि  ऐसा  कर  दिया  जाता  है  तो  तो  हम  प्रतिवर्ष  200  लाख
 टन  तक  अतिरिक्त  खाद्यान्न  पैदा  करने  में  समर्थ  हो  जाए गे  ।

 वि  मैं  यहां  मंत्री  महोदय  की  पश्चिम  बंगाल  के  श्री  नानी  भट्टाचार्य  के  साथ  हुई  मंत्रीपूर्ण  बैठक
 की  याद  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उन्हें  दिये  गए  आश्वासनों  को  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 र

 भरी  केयूर  भूषण  :  सभापति  में  उस  क्षेत्र  से  आता  हुਂ  जहाँ  बारिश  की
 कमी  के  कारण  ओर  समय-समय  पर  पानी  रहने  के  बावजूद  भी  अकाल  की  पीड़ा  से  जनता  पीड़ित

 रहती  मध्य  प्रदेश  इस  मामले  में  तो  गौरवशाली  है  कि  अनेक  नदियां  वह्हा  से  निकलती  हैं  और

 अन्य  प्रान्तों  को  वे  अपने  जल  से  प्लावित  करती  है  किन्तु  सूजा  उसके  भाग्य  में  छेवा  के  लिये  लिखी

 हुई  एक  लकीर  नमंदा  आदि  नदियां  मध्य  प्रदेश  से  ही  निकलती  है  फिर  भी  आप  देखेंगे
 कि  वहां  की  जो  एक-चोथाई  आबादी  है  वह  अकाल  से  पीड़ित  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  कबीर  की
 वह  पंक्ति  याद  आती  है  :  जल  बिच  मीन  मोहे  लागत  हांसी  ।  मैं  समझता  हूਂ  यदि  आज
 कथीर  होते  तो  शायद  वे  हंसते  नहीं  बल्कि  रोते  ।  आज*हमारा  वह  क्षेत्र  हरिजन  आदिवासी  बहुल
 है  और  उसको  विशेष  सुविधाओं  की  आवश्यकता  किसान  के  जीवन  के  कृषि  आवश्यक  है
 और  क्रषि  का  जीवन  है  पानी  ।  किसान  बिना  पानी  ओर  बिजली  के  जी  नहीं  सकता  है  ।  किसान  ओो

 आज  भुखमरी  का  जीवन  बिता  रहा  है  वह  इनसे  वंचित  होने  के  कारण  बिता  रहा  है  ।

 हि  हमारे  प्रदेश  में  और  हमारे  क्षेत्र  में इन  दोनों  चीजों  का  बआाहुल्य  पानी  बहां  है  लेकिन

 उस  क्षेत्र  तक  नदीं  पहुंच  पा  रहा  बड़ी  योजनाएं  भी  बहां  पर

 गंगड़ी  ओर  हस्ती  वागो  ।  लेकिन  इन  योजनाओं  को  पूरा  करने  में  जितना  समय  लग  रहा  है  उससे

 लोगों  के  जीवन  में  बड़ी  कठिनाइयां  आ  रही  हैं  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  बढ़ी  योजनाएं  अवश्य  बनाई  जाएं  सेकिन  वे  ऐसे  स्थानों  पर  पूर्ण  रूप

 से  उपयोगी  नहीं  होतीं  जिन  स्थानों  से  नदियों  का
 उदृगम  होता  ऊंचे  स्थानों  पर  उनके  पामी
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 का  उपयोग  नहीं  हो  पाता  ।  वह  क्षेत्र  उससे  सिचित  नहीं  हो  पाता  ।  जब  बड़ी  योजनाएं  बनाई  जायें
 तो  उसके  साथ-साथ  पूरक  योजनायें  भी  बनाई  बड़ी  योजनाओं  के  पूरा  होने  पर  वहां के ”
 किसानों  को  लाभ  नहीं  मिल  पायेगा  |  इसलिये  प्रक  योजनाओं  के  रूप  में  कुछ  योजनाएं  वहां
 बनाई  उस  क्षेत्र  के  सभी  नालों  का  सर्वे  किया  जा  चुका  है  और  वहां  पर  छोटी  यौजनायें

 शुरू  की  जा  सकती  इसके  साथ-साथ  लिफ्ट  इरीगेशन  भी  वहाँ  आवश्यक  ये  तीनों  योजनायें

 वहां  के  लिये  जरूरी  हैं  ओर  वहां  लागू  किया  जाए  |  तारबान  योजना  छोटे  तालाब

 उद्हन  सिंचाई  योजना  बना  कर  भी  इस  काम  को  किया  जा  सकता  इन  सबको  एकीकरण  कर

 योजनायें  बनाई  जाए  और  इसके  लिये  आर्थिक  मदद  दी  जाये  ।  ताकि  वहां  का  जल्दी  से  जल्दी

 विकास  हो  इन  योजनाओं  के  माध्यम  से  ही  वहां  के  लोगों  को  लाभ  मिल  सकता  है  ।  अन्यथा
 स्थिति  आप  देख  रहे  हैं  वहा ंसे  जय।दा  से  जयादा  लोग  अपने  जीवन-यापन  के  लिये  सारे  देश  के  अन्दर

 पहुंचे  हुए  हैं  ।

 अब  मैं  ऊर्जा  के  में  कुछ  कहना  चाहता  हू  ।  हमारे  प्रदेश  का  मेरा  क्षत्रਂ  बहुत  ही  पिछड़ा

 हुआ  उस  क्षंत्र  के  लोगों  को  जो  ऋण  दिया  है  उस  ऋण  की  जो  ब्याज  दर  है  वह  कम

 होनी  चाहिए  ।  कम  से  कम  ब्याज  पर  लोगों  को  ऋण  दिया  जाए  ताकि  वे  लोग  अच्छी  तरह  मे  ऋण
 का  भुगतान  कर  सके  ओर  वहां  क्षत्र  का  विकास  कर  सके  ।

 जिस  तरह  से  कृषि  की  बिजली  पर  निर्मरता  बिजलो  की  पानी  पर  निर्भ  रता  कोयले

 पर  निर्भारता  हमें  बिजली  या  ऊर्जा  प्राप्त  करने  के  लिये  दूसरे  प्राकृतिक  साधनों  का  भी  पूरा
 उपयोग  करना  चाहिये  ।  गर्मी  से  प्राप्त  होने  बाली  ऊर्जा  का  भी  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  उपयोग  हो  जैसा

 कि  बहुत  जगह  हो  रहा  है  |  दूसरे  गोबर  गैस,प्लांट  का  उपयोग  भी  पुरी  टरह  से  ग्रामीण  क्षत्रों  में

 होना  अगर  किसानों  को  इसको  पूरी  सुविधा  मिले  तो  उनका  जीवन  सुखी  होगा  और  साथ

 ही  साथ  गांव  भी  स्व|वलंबी  होंगा  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  गोबर  गैस  प्लांट  के.लिए  आप

 ग्रामीणों  को  जयादा  से  ज  यादा  छूट  दें  ।  आदिवासियों  को  आप  यह  छूट  76  प्रतिशत  तक  दें

 ओर  अन्य  किसानों  को  25  प्रतिशत  तक  छूट  दे  ।

 अभी  मंत्री  जी  ने  जो  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  उसकी  ओर  मैं  उनका  ध्यान  दिलाना  चाहता

 हूँ  कि  एग्रीकल्चुर
 के  लिये  बिजली  और  पानो  ओशद्योगिक  आधार  पर  मिलनी  चाहिए  ।  जिस  तरह

 से  उद्योग  लगाने  पर  उन्हें  सुविधा  दी  जाती  कम  से  कम  लाभ  लेकर  उन्हें  बिजली  और  पानी
 दिया  जाता  है  उसी  तरह  से  किसानों  को  भी  बिजली  और  पाती  बिना  लाभ  के  दें  ।  उसको  देते

 हुए  यह  न  देखे  कि  आपका  कितनी  लाभ  या  हानि  हो  रही  है  ।  जब  आप  सस्ता  पानी  मौर  बिजली

 उन्हें  देंगे  तभी  आप  आगे  बढ़  सकेंगे  और  इससे  किसानों  की  जिन्दगी  को  भी  मजबूत  वना

 सकेंगे  ।”

 इतना  ही  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 *झरी  जो०  एस०  बसबराज  :  सभापति  मैं  सिंचाई  और  विद्य॒,त  मम्त्ालय

 में  दिए  मए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 जी०  एस०  बसवराज  ]  *

 की  अनुदानों  की  मांगों  का  स्वागत  करने  और  उनका  समर्थन  करने  में  सौभाग्य  समझता हूं  ।  कह
 एक  सर्थ  विदित  तथ्य  है  कि  हमारे  देश  की  समूची  प्रगति  विद्युत  और  सिंचाई  को  दी  गई  प्राथमिकता
 पर  निर्भर  करती  सिचाई  और  विद्युत  परियोजनाओं  में  महत्वपूर्ण  प्रगति  हुई  यहु
 पर्याप्त  नहीं  अभी  बहुत  कुछ  किया  जाना  हमारे  देश  की  70  प्रतिशत  से  अधिक  आबादी
 किसान  इसलिए  सिंचाई  के  क्षत्र  में  अत्यन्त  तेज  गति  से  प्रगति  होनी  चाहिए  ।

 गंगा  को  कावेरी  में  मिलाने  का  प्रस्ताव  इस  प्रस्ताव  को  मात्र  एक  स्वप्न  ही  नहीं  रहना
 चाहिए  ।  देश  में  सूला  और  बाढ़ों  को  रोकने  का  यही  एकमात्र  तरीका

 अंब  मैं  केवल  कर्नाटक  राज्य  के  सम्बन्ध  में  बोलना  आज  हम  ऐसी  स्थिति  में  फूच
 बए  है  हब  घन  की  कमी  के  कारण  रा  य  में  अनेक  परियोजनाओं  को  छोड़ना  पड़  सकता  है  ।

 छोटी  मंगरोली  ओर  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  के  व्यापक  उपयोग  का  समय  अब  आ  गया  देश
 में  वर्षों  साल-दर-साल  घटती  जा  रही  हम  वर्षा  पर  निर्भर  नहीं  रह  खकते  ।

 पानी  को  नष्ट  नहीं  किया  जा  सकता  अपितु  इसका  समुचित  रूप  से  उपयोग  किया  जाता  चाहे  हम
 उद्योग  में  25  करोड़  रुपए  का  निवेश  करते  हैं  तो  केवल  कुछ  ही  लोंगों  को  आंकड़ों  के  अनुसार  ही

 रोजगार  दे  सकते  हैं  लेकिन  यदि  उसी  धनराश्नि  को  सिंचाई  हेतु  निवेश  किया  जाता  है  तो  एक  हजार
 से  अधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  जा  सकता  है  |  सिंचाई  के  माध्यम  से  कृषि  को  प्रोत्स्पहित
 किया  जाना  मैं  कर्नाटरू  के  किसानों  की  स्थिति  की  ओर  मन्त्री  महोंदय  का  ध्यान  अफ़कित

 करता  हूं  ।  हमारे  रा  य  में  सिंचाई  के  अन्तगंत  भमि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  12  प्रतिशत  से

 बढ़कर  20  प्रतिशत  हो  गई  लेकिन  पड़ोसी  राज्यों  में  60  से  70  प्रतिशत  भूमि  सिंचाई  के
 अन्तर्गत  है  ।

 ह॒

 इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  टुगभद्रा  गोदावरी  नदियां  राज्य  में  बहती  सूखे
 की  स्थिति  विद्यमान  है|  यदि  संमुचित  सिंचाई  शरियोजनाए  शुरू  नहीं  की  जाती  तो  गरीब  किसानों

 को  स्थिति  अत्यन्त  बिगड  जाएंगी  ।  गत  वर्ष  मेरे  राज्य  में  केवल  6  से  8  इंच  तऊश्चर्पा  हुई  थी  ।

 ऊपरी  भद्रा  और  ऊपरी  तुग़  योजनायें  शीघ्र  शुरू  किये  जाने  की  आवश्यकता  यदि  पूर्व
 से  पश्चिम  की  ओर  बहने  वाली  सभी  उपयोगी  नदियों  का  रुख  पूर्व  की  ओर  कर  दिया  जाता  है  हो

 कर्नाटक  में  लगभग  35  लाख  एकड़  भूमि  सिंचाई  के  अन्तगेत  लाई  जा  सकती  यद्ठि  सातवीं
 योजना  में  इस  परियोजना  को  प्रारम्भ  कर  दिया  जाता  है  तो  हमें  सिर्फ  10  वर्षों  में  इसके  सुखद
 परिणाम  मिल  सकते  इस  परियोजना  के  लिये  दो  से  ढाई  करोड़  रुपने  की  आवश्यकता  हम
 आशातीत  प्रगति  कर  सकते  हैं  ओर  भारी  मुनाफा  कमा  सकते  दो  वर्ष  की  अवधि

 के  मतर
 अतिरिक्त  कृषि  उत्पादन  के  रूप  में  निवेश  की  समूची  राशि  वसूल  हो  सकती  है  ।

 कर्नाटक  में  अनेक  क्षेत्र  भयंकर  सूखा  के  लिकार  हैं  ।
 हैं  क
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 वेल्माटी  और  कीलूर  जिलि
 और  अल्ना  अनेक  स्थान  इससे  प्रभावित  गांव  के  तालाबों  के  जल  केवल  द्वो  महीने  के
 कीड़ा  ।  किसानों  को  भी  इस  समस्या  की  गंभीरता  को  भूरी  सरह  जातकारी  नहीं  है  ।  इसलिए  पाली
 का  अमुन्नचित  ढंग  से  उपयोग  करने  के  सिये  किसानों  क्रो  बताया  जाना  चाहिए  भौर  उनके  जिकझू
 अ्लेलीषिन  की  पाइप  लाइनों  ओर  नहरों  में  सीमेंट  या  प्रतस्तर  ऋरने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए»
 कोसे  आहुत  से  मसले  हैं  जहां  शक्तिशाली  किनानों  ने  मरीब  किशानों  की  कीमत  पर-प/नी  करा  बहु
 अड़ा  भाग  आप्त  किया  इसलिए  किसःनों  को  पानी  देने  के  लिये  मीटर  प्रणाली  को  भपनम्लत
 असयन्त  क्रावश्यक  हो  मया  इसमें  समय  लग  सकता  है  लेकिन  यह  दीर्घावधि  में  अत्यन्त  उपयोगी

 होगी  ।

 कृषि  के  सुधार  में  छिड़काव  सिंचाई  और  ड्िप  सिंचाई  महस्त्वपूर्ण  भूमिका  निभाती  हैं  ।  भेष्रे
 निर्वाचन  क्षेत्र  टुगकुर  में  ड्रिव  सिंचाई  की  ब्यापक  सम्भावना  लेकिन  यदि  इसके  लिए  80  या

 80  शाक्ष  रुपए  मंजर  किए  जाते  है  तो  यह  राशि  पर्याप्त  नहीं  ड़िप  सिंचाई  प्रयोजन  मेरे
 मिर्कचम  क्षंत्र  के लिए  कम  से  ऊम  10  करोड़  रुपए  मंजूर  किये  जाने  '

 होंगे  ।  टुमकुर

 शुब्रारी  जैसा  तथा  अन्य  वाणिज्यिक  फसलों  की  पैदावार  के  लिए  आदर्श  स्थल

 किसी  समय  हमारे  राज्य  को  सम्पूर्ण  देश  में  अधिक  बिजली  उत्पादन  करने  का  ग्रौरव  प्राप्व
 था  ।  लेकित  आज  राज्य  में  अनेक  बडे  उद्योग  स्थापित  हो  गए  बंगलोर  उसके  उपनाम  उच्चोग

 स्थापित  करने  के  लिए  आदर  स्थान  बन  गए  इसलिए  हमारे  राज्य  में  और  अधि+  बिजली  परेड
 क़र्ते  की  भारी  भात्रश्प्रकता  है  ।  मैं  घारवार  क्षेत्र  में  एक  परमाण  बिजली  घर  संयंत्र  की  स्वीकृति
 देते  के लिए  अपते  युवा  प्रधानमन्त्री  का  कृतश्ञ  एसी  तरह  शरब्रती  घाटी  क्षेत्र  में  एक  और

 संम्रंत्र  मंजूर  किया  जाना  मैं  सरकार  से  मंगलौर  कै  लिए  एक  और  बिजली
 संयंत्र  मंजूर  करते

 द्ेतु  अनुरोष  करता  कनकपुरा  तालुक  में  मेकेडट  पत्रबिजली  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए
 पुक  और  उंप्रयुक्षत  स्थल  इस  परियोजना  से  पात्री  की  भारी  बरबादी  से  जा  सकेगा  ।
 निर्यात  वकनीशियबों  वे  अनुभ्रव  क्रिया  है  कि  मेंकेडट  में  काली  नदी  परियोजना  की  तुलना  में  डेढ़

 युद्ध  अधिक  बिजली  पैदा  क्री  जा  सकती  है  लेकिन  दु्भांग्यसे  इस  समय  इस  स्थान  पर  जल  अनुपयुक्त

 हकूदा  है  ।  मेकेक्ट  बिजली  परियोजना  का  विचार  40  वर्ष  पुराना  में  आशा  करता  हूं  कि  केन्द्र

 इप्त  ध्ररियोजनय  पर  बिता  किसी  जिलम्म्  के  विच।र  करेगा  ओर  बिजल  के  उत्पादन  में  आत्मनिभ  रता

 में  राज्य  भी  सहायता  करेगा  ।

 बराही  और  चकरा  नदियों  में  बह  रहे  अधिकतर  जल  को  प्रनविजली  परियोजनाओं  थें

 उपधीण  करने  का  विचार  है  इस  जल  का  उपयोग  सिंचाई  के  छिए  किया  जाता  है  तो  लक्मग

 7.50  जाल  एकड़  भ,मि  की  सिंचा  ६  हुई  होती  अनेक  तरीकों  से  बिजली  का  उत्पादब  किया  जा

 सकता  हैं  लेकिन  हम  पानी  सहीं  पैदा  कर  इसलिए  सिंचाई  को  प्राथमिकता  देने की

 ज़ावश्यकता  है|

 मेरे  राज्य  सें  किसानों  को  पागी  ओर  बिजली  उपलब्ध  कराए  जाने  जब  श्री
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 “  शुण्ड्राव  मुख्यमन्त्री  थे  तो  हम  50  रुपया  प्रति  एच०  पी०  प्रति  वर्ष  की  समान  दर  से
 किस'नों  को  पानी  प्रदान  कर  रहे  वास्तव  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से

 पूवंक  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  गरीब  किसानों  को  निःशुल्क  पानी  और  विजली  देने  की
 व्यवस्था  करें  ।  किसान  हमारे  देश  का  आधार  उनके  कार्यों  में  हर  सम्भव  तरीके  से  उन
 की  संहायता  करना  राष्ट्र  की  जिम्मेदारी  इसलिए  मैं  पुनः  माबनीय  मम्त्रों  महोंदय  से
 किसानों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  और  बिजली  प्रदान  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  महोदया
 इस  सम्धानमीय  सदन  में  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  और
 इन  शह्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 भरी  वद्धि  चन्द  जेन  :  सभापति  सिंचाई  और  बिजली  मंत्रालय  की
 मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  अपने  विचार  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करना  चाहता  यहां  मैं  अपने
 निर्वाचन  क्षेत्र  और  राजस्थान  की  समस्याओं  पर  ही  केन्‍्द्रीभूत  रहूंगा  क्योंकि  समय  की  कमी
 इस  समय  विश्व  कौ  सबसे  लम्बी  नहर  राजस्थान  में  बनाई  जा  रही  जिसका  पहले  नाम  राजस्थान
 नहर  था  लेकिन  कुछ  समय  पहले  राजस्थान  सरका  ने  एक  निर्णय  करके  उसका  नाम  बदल  कर  इंदिरा
 नहर  कर  दिया  इस  नहर  की  लम्बाई  650  किलोमीटर  है  और  इस  पर  अब  तक  लगभग  450
 करोड़  रुपये  ब्यय  हो  चुके  हैं  ।  यद्यपि  जब  यह  योजना  बनी  1957  में  इसका  अनुमान  66
 करोड़  रुपये  का  उसके  बाद  1970  में  जब  मैं  वहां  गया  तो  उसका  अनुमान  बढ़कर  207  करोड़
 रुपये  का  हो  गया  और  अब  तक  उस  नहर  के  निर्माण  कार्य  में  450  रुपये  क्षर्च  हो  चुके  हैं  परन्तु
 अभी  तक  उसका  कार्य  पूरा  नहीं  हो  पाया  अभी  उसमें  5  लिफ्ट  कंनाल  बननी  शेष  हैं  और
 सैकेंड  फेस  का  कार्य  करना  है  ।  इसके  साथ  साथ  कमाण्ड  एरिया  का  भी  कार्य  लेना  यदि  इन
 सब  कार्यों  पर  होने  वाले  ब्यय  का  अनुमान  लगायें  तो  वह  कम  से  कम  1500  करोड़  रुपये  आयेगा
 और  1500  करोड़  रुपये  व्यय  करने  की  राजस्थान  सरकार  के  पास  क्षमता  नहीं  यह  नहर
 स्‍्तानी  और  सीमावर्ती  क्षंत्रों  से होकर  गुजरती  है  और  इसके  साथ  साथ  यह  इच्छोगिल  नहर  का  भी
 काम  करेगी  तथा  राजस्थान  के  बेकवर्ड  एरियाज  और  डेजर्ट  एरियाज  के  गरीब  लोगों  की  समस्याओं
 को  भी  हल  करेगी  तथा  इ  ससे  देश  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  भी  काफी  सहायता  मिलेगी  इसलिए
 मेरा  निवेदन  है  कि  जिस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  हिली  एरियाज  डंवलपमैंट  प्रोग्राम  के लिए  90
 प्रतिशत  प्रान्ट  देती  है  और  10  प्रतिशत  एसिस्टेंस  देती  €,  उसी  तरह  से  डेजट  ड॑  बलपमैंट  प्रोग्राम

 को  भी  उसके  समकक्ष  मानते  हुए  इस  योजना  के  लिए  90  प्रतिष्ठत  ग्राल्ट  केन्द्रीय  सरकार  स्वीकृत
 करे  धौर  10  परसेंट  लोन  राजस्थान  सरकार  ओर  दे  तभी  इस  इंदिरा  नहर  का  कार्य  सातबीं  पंच

 वर्षीय  योजना  में  पूरा  हो  सकता  मेरा  आग्रहपूर्वक  निवेदद  है  कि  इस  नहर  को  पंचवर्बीय

 गौजना  पूरा  हो  सकता  है  ।  मेरा  आग्रहूपूर्वक  निवेदन  हैं  कि  इस  नहर  को  सातवीं  पंच

 बर्कीय  योजना  में  कम्पलीट  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  यदि  इस  काये  को  ओर  आगे  बढ़ाया

 इसके  निर्माण  की  अवधि  को  आगे  बढ़ाया  गया  तो  यह  काय॑  बीस  वर्षों  में  भी  पूरा  महीं  हो  पाएगा

 858



 27  1907  7  अनुदानों  की  मांगें

 तल  न  नी  े:।ओक्‍:न्‍3न्‍  कब  तत्त्व

 और  इस  तरह  से  डं  जर्ट  एरिया  का  विकास  रुक  जाएगा  ।  सबसे  पहली  मेरी  यही  मांग  है  ।

 ..  दूसरी  माँग  मैं  यह  करना  चाहता'हु  कि  हमारे  राजस्थान  के  पड़ीसी  राज्यों  के  साथ  जितने  ९

 इन्टर-डिस्प्यूटैस  जेसे  रिवर  डिस्प्यूटस  हैं  उनको  हल  करने  बराबर  विलम्ब  किया  जा  रहा
 है  ।  इस  विषय  पर  अपने  विचार  आपके  समक्ष  रखते  हुए  सैं  कहना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  और

 गुजरात  प्रान्तों  क ेबीच  1966  में  एग्रीमेंट  हुआ  था  जिसके  अतर्गत  कडाणा  बांध  का  निर्माण
 रात  में  हुआ  और  बजाज  सागर  डेम  का  निर्माण  हमारे  यहाँ  राजस्थान  में  बाँसवाड़ा  जिले  भें

 इसके  अनुसार  माही  नदी  का  पानी  गुजरात  प्रान्त  के  खेड़ा  ।  जिले  मैं  पहुचा  ओर  खेड़ा  जिला

 उससे  लाभान्वित  उस  समय  शर्त  यह  थी  कि  नर्मदा  नदी  का  जब  डेवलपपंट  होगा  तब  जाकर

 यह  स्थिति  पैदा  होगी  कि  माही  नदी  का  पानी  जो  गुजरात  के  खेड़ा  जिले  में  पहुच  रहा  ?,  वह
 नमंदा  के  पानी  से  लमांवित  होगा  और  फिर  वह  हमारे  राजस्थान  के  बाड़मेर  और  जालोर  रेगिस्तानी

 क्षेत्रों  को  लाभान्वि  करेगा  ।  उस  एग्रीमैंट  को  क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  यद्यपि  सैन्ट्रल  गवनंमैंट  ने

 दोनों  स्टेटस  के  चीफ  मिनिस्टर्स  की  भी  ब॑  ठक  बुलाई  इरीगेशन  मिनिस्टर्स  की  भी  बेठक  बुलाई
 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  एग्रोंमेंट  के  तहत  हमारा  कॉफी  एरिया  सिशच्वचित  हो

 एरिया  सिचित  हो  यदि  प्रधान  मन्त्री  जी  दोनों  स्टेटस  के  च्रीफर्भभनिस्टर्स  की  एक  मिर्टिंग

 बुलायें  और  चुंकि  दोनों  ही  स्टेटस  में  इस  समय  कांग्रंस  सत्ता  में  इसलिए  समझता  हूं  दोनों

 मुख्य  मंत्रियों  के  विचार-विमर्श  से  इस  डिस्प्यूट  को  हल  करने  में  किसी  तरह  की  दिक्कत  नहीं  होनी

 चाहिए  ओर  इस  तरह  जल्दी  ही  यह  रेगिस्तानी  क्षेत्र  सिचित  हो  इसकी  6.5  लाख  एकड़
 जमीन  सिचित  हो  सकेगी  और  हमें  उसका  काफी  लाभ  मिल  सकेगा  ।

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मसला  मैं  चाहता  हूँ  कि  मंत्री  महोदय  इस  ओर  ध्यान  दें  ।
 पंजाब  रि-गेनाइफशन  1960  लोक-सभा  में  एक्ट  उसके  अन्तर्गत  निर्णय  हुआ  कि  राबी
 व्यास  और  सतलुज  का  पानी  और  उनके  हैड-बवकर्स  का  इंतजाम  भालखड़ा-ब्यास  मैंनेजमैंट  बोर्ड  के  जो

 हैड  व्कर्स  हरीके  तथा  रूपड़  उनका  कंट्रोल  उस्रको  नहीं  दिया  गया  वह  पंजाब

 गवनंमैंट्र  हमारी  सिंचाई  के  पानी  का  हिस्सा  बराबर  नहीं  देती  मेरा  निवेदन  &  कि

 हरीके  ओर  रूपड़  का  कंट्रोल  भाखड्ा-ठ्यास  मेनेजमैंट  बोर्ड  को  दिया  जाये  ।

 बिजली  के  मामले  में  राजस्थानਂ  बहुत  भयंकर  संकट  के  दौर  से  गुजर  रहा  है  ।  सिगरौलौ

 का  जो  हमारा  हिस्सा  वह  हमें  1984  से  नहीं  मिल  रहा  इससे  9.6  लाख  पर-यूनिट
 का  हमें  वहुत  बड़  घाटा  हो  रहा  है  |  स्थिति  यह  है  कि  हम  बिजली  के  संकट  में  हमें  जो

 सिंगरौली  का  हिस्सा  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  बह  मिलना  बाहिये  ?

 सिंगरोौली  में  जो  सैंद्रेल  रिजव॑  में  आपका  हिस्सा  उस  रिजरवं  में  से  हमें  बिजली  दी  जाये

 ताकि  हम  इस  संकट  को  दूर  कर  सके  ।

 हमारा  एंटामिक  पांवर  प्लान्ट  नं०  13  वर्षों  से  श्षराव  वह  अभी  ठीक  हुमा  है  ।
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 वृद्धि  चन्द्र

 दूसरा  एटामिक  पावर  प्लाट  1984  से  खराब  चल  रहा  महोने  में  20  दिन  आउटेज

 ह्वोता  है  और  10  दिन  काम  ठीक  रहता  है  इन  दोनों  प्लाटोंकों  ठीक  कराया  जाये  ताकि  बिजली
 की  स्थिति  में  सुधार  हो  सके  ।

 सतपुरा  में  जो  हमारा  हिस्सा  वह  भी  हमें  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  वहां  से  भी  बिजली
 का  हिस्सा  हमें  प्राप्त  होता

 सिंचाई  के  क्षेत्र  में  हमने  जो  प्रगति  की  उसमें  हमारा  20  परसेंट  क्षंत्र  ही  सिंचाई सें
 लाभान्वित  हो  रहा  दे  ।  इसको  बढ़ाने  की  आवश्यकता  हमने  कार्यक्रम  हाथ  में  लिये है
 और  हम  इसे  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 ह  हु

 सबसे  महत्कपूर्ण  वात  यह  है  कि  राजस्थान  नहर  जो  कि  रेगिस्तानी  नहर  यीं  पंचसाली

 योजना  में  विशेष  सहायता  देकर  इसे  कम्पलीट  कराना  है  ।  जो  इन-कम्पलीट

 योजना  में  उनको  फ्रायर्ज  देकर  काम  करना  है  ताकि  यह  कंनाल  कंपलीट  हों  सके  और  हमारे इन
 क्षेत्रों  की  तरक्की  हो  सके  ।

 इन  शब्दों  के  सिचाई  और  बिजली  की  मांगों  को  मैं  समर्थ  कश्ता  हूं  ।  धन्यचाद

 ]

 श्री  सोसतीद्रीसवरा  राव  :  सभापति  आप  इस  बात  से  सहमत
 होने  कि  कृषि  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  प्रमुख  भाग  है  और  70  प्रतिशत  जनसंख्या  कृषि  पर  निर्मरे

 और  कृषि  को  दी  खाद्य  उपलब्ध  कराना  होता  है  और  उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल  की  पति
 करनी  होती  वास्तव  में  जुट  मूंगफली  आदि  और  असन्य  अनेक  कृर्षिं
 क्षेत्र  से  आती  हैं  और  इन  वस्तुओं  बिना  के  उद्योग  जीवित  नहीं  रह  सकते  ।  समृद्ध  नहीं  हो  सकते  ।
 कृषि  के  विकास  ओर  लोगों  के  जीवन  स्तर  को  ऊच्षा  उठाने  के  लिए  सिंचाई  सुनिश्चित  करना

 सबसे  बड़ी  आवश्यकता  है  ।  सिंचाई  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  लागत  लाभ  अनुपात  उत्साह
 जनक  120  वर्ष  पूर्व  भी  सर  आथ्ंर  काटन  ब्रिटिम  सरकार  की  इसबात  से  सहमत  करा  सके  थे

 कि  सिंचाई  में  निवेश  करना  एकदम  लाभकारी  प्रस्ताव  रहेगा  ।  जिस  समय  वे  हमारे  देंश  पर

 शासन  कर  रहे  थे  तब  वह  गोदावरी  कृष्णा  एनीकर  शुरू  करने  में  सफल  हुए  मतत्र
 तीन  वर्षों  के  समय  में  वह  गोदावरी  नदी  पर  राजामुद्री  में  एक  बड़ा  एनीकर  पूरा  कर  सके

 लेकिन  ,  दुर्भाग्यवश  से  इस  समय  समस्त  आननिक  प्रौद्योगिकी  और  परिवहन  उपकरत्रों  के  साथ

 जो  कि  हमारे  में  है  ।  हमें  सिंचाई  को  पूरा  करने  में  दस  वर्ष

 पस्ब्रह  वर्षों  में  कुछ  मामलों  में  बीस  ब्ष  भी  लग  रहे  हैं  यह  अत्यत  खेंद  जनके

 स्थिति  है  ।  जब  हम  अम्ततोगश्वा  113  मिलियन  हेक्टयर  सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग  कर  सकते

 न्‍ः
 260.  हु
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 रत्न

 हैं  वहां  अब  तक  केवल  68  मिलियन  हैक्टेयरं  की  सिंचाई  क्षमता  अब  तक  निर्मित  कीਂ  गई  हैं
 ओऔर  उसमें  से  भी  22.6  मिलियन  हैक्टेयर  की  सिंचाई  क्षमता  हमारी  योजन'ए  प्रारम्भ  होने
 से  पूरी  विद्यमानः  वी  ।  इसका  अर्थ  है  कि  हम  अपनी  सिंचाई  क्षमता  में  केवल  दों  गुणों  वृद्धि  कर
 सके  लेकिन  इसके  साथ  हीं  हमें  इस  तथ्य  से  भी  अवगत  होना  चाहिए  कि  हमारी

 दुंगनी  से  भी  अधिक  हो  गई  योजना  आवंटनों  में  सिचाई  को  उसको  उचित  हिस्सा

 नहीं  दिया  गया  ।  वास्तव  में  दूसरी  पंचवर्षीय  योंजना  से  अब  तक  सिंचाई  के  लिए  किये  गएं  आवंटन
 में  काफी  कमी  आयी  है  ।  जबकि  पहली  योजना  में  सिंचाई  ओर  विद्युत  हेतु  आवंटन  22  प्रतिशत
 के  लगभग  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  आवंटन  केवल  9.2  प्रतिशत  था  ।  तीसरी  पंथवर्षीय

 योजना  में  केवल  7.8  प्रतिशत  था  और  वाधषिक  योजनाओं  में  7.1  प्रतिशत  था  ।  चोथी  और

 पंचवर्षीय  योजनाओं  में  यह  क्रमशः  5  :  1  प्रतिशत  और  9  :  4  प्रतिशत  था  ।  अब  हुमारी
 सरकार  यह  कहती  है  कि  उसने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  12,758  करोड़  रुपए  आवंटित

 किए  लेकिन  इसमें  आवंटन  का  कितना  भाग  है  ?  कुल  1,10,000  करोड़  रुपयी  में  सेਂ

 पेरिब्यय  कितना  हैं  ?  यह  केवल  10.8  प्रतिशत  के  लगभग  बैठता  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करूँगा  कि  सारी  बातें  उसौ  दिशा  में  नहीं  चल  सकतीं  जिस  दिशा  में  अब  तक  चली  आ  रही

 इसमें  निश्चिय  हीं  परिवंतन  होना  चाहिए  मौर  इसमें  किपी  प्रकार  की  झूठी  प्रतिष्ठा  बांधक  नहीं

 होनी  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  जो  कि

 इस  समय  तंयार  की  जा  रही  यह  आवंटन  अधिकतम  सीमा  तक  बढ़ाया  जाना  सेकड़ों

 फ्रियोन्भाएंਂ  मिर्भाण  के  विभिन्‍न  चरेणें  में  इन  चालू  परियोजमाओं  को  प्रांयमिकतता  दी  जानी

 साहिए'और  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  को  पहली  प्रतथमिकता  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि

 स्यूशतभ  संसाधनों  सेਂ  यथा  सम्भव  कम  समय  में  प्रा  किया  जा  सकता  हैं  भर  इसके  पंरिक्ताकः

 फिससकें  तथा  देश  के  में  होंगे  और  हम  लाखों  टन  खाद्य्न  भंडार  तथा  अपने  उद्योगों  के

 अस्त  अन्य-कृरषि  सम्बद्ध  कच्चे  माल  का  उत्पादन  कर  सकेंगे  ।

 ड्िप  सिंचाई  और  छिड़काव  सिंचाई  के  सम्बन्व  में  बहुत  कुछ  किया  जा  सकता  है  |  और

 सरकार  को  इस  बारे  में  सभी  प्रचार  करना  मुझे  अत्यंत  प्रसन्‍नता  है  कि  पर्याप्त  आथिक

 सज  सहायता  दो  जा  रही  है  और  इस  अपेक्षाकृत  अधिक  आवंटन  से  इन  प्रणालियों  से  हमें  अपनी

 सिंबाई  क्षमता  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  और  जल  की  समिति  मात्रा  से  हम  अवेक्षकृत  अधिक

 एकड़  ममि  को  सिंचाई  के  अन्तर्गत  ला  सकेंगे  ।

 पर्यावरण  और  वन  विभाग  सिंचाई  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  बाधक  बन  रहा  है  ।

 इस  पर  सरकार  नें  उप  समय  मौन  घारण  किए  रही  जब  वन  ममि  का  कटाव  हो  रहा  था  औरे

 उन  पर  बड़े  जमींद/रों  और  राजनीतिक  रूप  से  प्रभावशाली  व्यवितरयों  द्वारा  कब्जा  किया  गयों  ।

 इम  सब  वर्षों  में  दे चुप  रही  ।  अथ  अचानक  उन्हें  ध्यान  आया  हैं  और  वे  इन  परियोजनाओं  '  के

 रास्ते  मेँ  आ  रहें  उक्त  विभाग  अपनी  स्वीकृति  नहीं  दे  रहा  है  और  उंसके  कारण  कई  राज्यों में
 अगैंकों  सिचाई  पर्रियोअनाओं  को  बाधा  पहुंच  रही  उदाहरण  के  रूप  में  मैं  आरप्न  प्रदेश  कौ

 गंगा  परियोयना  को  उद्धृत  करूंगा  जिससे  कि  खासतोर  पर  बार-बार  सूखे  से  प्रभावित  होते  कॉले
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 सोमनाद्रीसबरा

 बल  नमन»  सन  फन  कर  न»  के  जन++->+--  जनम  मनन

 रायल  क्षेत्र  को  सहायता  मिलेगी  ।  प्रत्येक  पांच  साला  अवधि  में  वहां  तीन  वर्ष  सूक्षा  पड़ता
 है  ।  समापति  आप  रायल  सीमा  के  ठीक  दूसरी  ओर  हैं  और  आप  वहा  की  समस्या  की
 गंभी  रता  को  समझती  हैं  ।  हाल  ही  एक  केन्द्रीय  दल  ने  उस  स्थान  का  दोरा  किया  है  और  मैं
 सरकार  से  हसे  तत्क/ल  स्वीकृत  करने  का  अनु  रोध  करता  हूं  ।

 इसी  तरह  हमारे  राज्य  की  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  परियोजना  पोलावरम  परियोजना  है  ।  क्‍योंकि
 पोलावरम  राइट  नहर  के  माध्यम  से  इस  पोलावरम  परियोजना  से  लगभग  80  प्रतिशत  टी०एस०
 सी०  जल  कृष्णा  नदी  में  लाया  जा  सकता  है  अर्थात्‌  पानी  को  गोदावरी  नदी  से  कृष्णा  नदी  कीਂ  और

 मोड़ा  जा  सकता  कृष्णा  नदी  की  जल  क्षमता  का  पहले  ही  महराष्ट्र  और  कर्नाटक  में  उपयोग

 किया  जाता  सम्भावना  केवल  गोदावरी  नदी  में  हैं  और  इसके  80  टी०  एम०  सी०  जल  को

 कृष्णा  नदी  की  ओर  मोड़कर  हम  इसका  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  क ेजल-आवश्यकता  वाले  क्षेत्रों  में

 लगभग  35  टी०  एम०सी०  तक  का  उपयोग  कर  समते  और  45  टी०  एम०सी०  जल  तो  हमारे
 रायल  सीमा  क्षेत्र  के  लिए  नपयोग  में  लाया  जा  सकता  इसलिए  मैं  इसे  यथा  सम्भव  शीघ्र

 स्वीकृत  करने  हेतु  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  ।

 पहले  से  ही  स्थापित  सिचाईं  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  अधिकतम  प्रयास  किए  जाने
 अनेक  माललों  में  बांध  का  निर्माण  कर  दिया  जाता  है  और  फील्ड  चेन॑लों  की  खुनदाई  पूरी

 न  होने  के  कारण  पानी  को  खेतों  में  नहीं  ले  जाया  जा  मैं  एक  उदाहरण  दूंगा  जहां  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  7900  हैक्टेयर  भूमि  की  सिचाई  नहीं  की  जा  सकी  अर्थोत्‌  इन  पर्यावरण  और  वन
 विभागों  द्वारा  ककारला  बड़ी  नहर  तथा  अन्य  छोटी  नहरों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  मैं  इसके

 लिए  मंत्री  महोदव  को  अद्धां  शासकीय  पत्र  भेजूंगा  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  समय  नहीं  लूं।ग  क्योंकि
 समय  पहले  हझी  सीमित

 अब  मैं  बाराबंदी  प्रणाली  के  बारे  में  बोलूंगा  ।  यह  एक  अत्यभ्त  अच्छी  बात  है  ।  इसके

 सफलजतापूर्ण  कायन्विवन  से  अपेक्षाकुत  अधिक  एकड़  क्षंत्र  में  पानी  जा  सकेगा  ।

 मैं  सरकार  से  गंगा  कावेरी  लिक  परियोजना  शुरू  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 सरकार  का  इसे  एक  ग्ौरवपूर्ण  मोजना  के  रूप  में  शुरु  करना  चाहिए  ।  चीन  और  रुस  में  इस

 तरह  की  योजनाएं  शुरु  की  थीं  और  उन्हें  युवकों  को  प्रेरित  करके  कार्यान्वित  किया  गया  हमारे

 युवा  प्रधान  मंत्री  भी  युवकों  को  प्रोत्साहित  कर  सकते  हैं  और  बे  लाश्यों  बेरोजगार  युवकों  को

 इसमें  शामिल  कर  सकते  हैं  और  इस  योजना  में  रोजगार  दे  मकते  हैं  और  गंगा  तथा  कावेरी  को

 जओड़  सकते  हैं  ।  इससे  आप  कई  राज्यों  की  सिचाइ  तथा  खाद्य  समस्याओं  का  समाधान  कर

 सकेंगे  ।
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 गंगा  ईश्वरीय  देन  है  इस  नदी  में  बारह  महीने  पानी  रहता  है  ।  इसमे  कई  राज्यों  की

 अर्थात्‌  लाखों  गांबों  की  पेयजल  अकश्यकताएं  एक  बहुत  बड़ी  सीमा  तक  पूरी  हो

 अब  मैं  बंसधारा  के  दूसरे  चरण  के  बारे  में  बोलना  इस  समस्या  को  हल  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सिंचाई  मंत्री  ते  आन्ध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  मुख्यमन्त्रियों  के  साथ  एक  बंठक  बुलाई
 इसी  तरह  बहुउद्देश्शीय  इचाम  पलल्‍ली  परियोजना  है  जिसके  लिए  मामनीय  सिंचाई  मंत्री  को

 पहल  करनी  चाहिए  और  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  के  मुख्यमंत्रियों
 की  एक  बेठक  बुलानी  चाहिए  ।

 सोमाशिला  परियोजना  के  लिए  भी  सरकार  द्वारा  सहायता  की  जानी  चाहिए  ।  क्रृष्णा
 नदी  की  120  बषं  पुरानी  डल्टा  प्रणाली  के  आधुनिकीकरण  की  एक  योजना  जिसमें  आयकट

 क्षत्र  का  दस  लाख  एकड़  क्षंत्र  आता  परियोजना  रिपोर्ट  पहले  ही  तैयार  कर  ली  गयी  है
 ओर  विद्वव  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किया  जाना

 विद्य त  के  बारे  में  मेरा  कहना  है  कि  इसकी  योजना  बनाने  वाले  असफल  हैं  ।  गलत

 योजना  और  विद्युत  के  अभाव  के  कारण  इसको  दोहराने  की  आवश्कता  नही  अनेक
 राज्यों  में

 इस
 समय  10  25  प्रतिशत+  50  प्रतिशत  तक  बिजली  की  कटोती  की  जा  रही

 इसके  कारण  सँकड़ों  करोड़  रुपये  का  उत्पादन  नही  हो  रहा  है  ओर  लोगों  को  ऐसी  आधारभूत
 वस्तुओं  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  जिनको  उत्पादन  बिजली  उपलब्ध  कराने  से  किया  जा  सकता
 संस्थापित  क्षमता  अधिक  ओर  हम  इसका  केवल  50  प्रतिशत  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  मैं  पूछना
 चाहता  हू  कि  जहाँ  कोयला-क्षेत्र  हैं  उनसे  दूर  आप  उच्च  बिजली  फरों  की  स्थ,पना  क्यों  करते  हैं  ?
 कोयले  की  दुलाई  एक  बहुत  बडी  समस्या  बन  गई  है  और  इसकी  ढुलाई  अपर्याप्त  मात्रा  में  होती
 इसका  रेलवे  पर  दबाव  पढ़  रहा  है  और  रेलवे  द्वारा  आवश्यक  वेगन  उपलब्ध  नहीं  किए  जा  रहे
 पिछले  बजट  में  भी  वे  बंगनों  के  लिये  आवश्यक  घनराशि  का  केवल  20  प्रतिशत  ही  उपलब्ध  करा
 सके  ।

 भारत  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  मानुगुरु  उच्च  तापीय  बिजलीधर  की  स्थापमा
 अवश्य  की  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  यह  कोयला  क्षेत्र  के  मुहाने  पर  है  और  वहां  उसे  १यला  की

 ही  सप्लाई  हों  जाएगी  ।

 .  इसी  प्रकार  पन  बिजली  का  मामला  बिजली  उत्पादन  का  यह  सस्ता  तरीका  है  ।  मैं
 एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करता  हमारी  श्री  सेलम  पन  बिजली  परियोजना  में  यूनिटें चल  रही

 ओर  केवल  सात  महीने  में  इसने  हमारे  विद्युत  बोर्ड  को  100  कर  डे  रूपये  का  राजस्व  दिया
 हूँ  ।  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  हैं  कि  मानसून  के  मौसम  के  जब  पानी  फांलतू  होंता  यदि
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 सरकार  अतिखित  टरबाइन  उपलब्ध  कराये  तो  हम  अधिक  बिजली  का  रुत्यादन  कर  सकते हैं  और
 यदि  आवश्यक  हो  तो  अन्य  राज्यों  को  भी  अपनी  फालत्‌  बिजली  दे  सकते  हैं  ।  हे

 हसी  प्रक्तार  परमाणु  ऊर्जा  के  बारे  में  स्थल  चयन  समिति  ने  नागाजुम  सागर  बाँध
 लिकट  स्थल  की  सिफारिश  की  वह  एक  बहुत  ही  उचित  स्थाम  हूं  और  मेरी  शूचना  के  अनुसार
 कम्तित्ति  मे  वहाँ  500  मेगावाट  का  बिजली  घर  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  मेरा  अक्रोध

 .  है  कि  वहाँ  500  मेगावाट  का  बिजली  घर  स्थापित  किया  जाये  क्‍योंकि  यह  बहुत  ही  उपयुक्त
 स्थान  हैं  ।

 जहाँ  उच्च  ताप  बिजली  के  घरों  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  का  प्रश्न  है  मुझ  प्रसन्‍नता  है
 कि  इनके  आधुनिकीकरण  और  नवीकरण  की  एक  योजना  बनाई  हूँ  ।  काठमोदाम  उच्च  ताप  बिजली
 घर  के  साथ  किये  गये  अन्याय  के  बारे  में  मैंने  सदन  का  ध्यान  एक  विशेष  प्रस्ताव  के  जरिये  आकर्षित
 किया  इसके  बारे  में  मैंने  जों  कुछ  कहा  है  मैं  उर्सको  पुनरावृत्ति  नहीं  मैं  कहना  चाहता

 हूं  कि
 सरकार  को  अपनी  तरफ  से  पक्षपात  रहित  होना  चाहिए  और  दस  उच्च  ताप  ब्रिजलोधर

 के  आधुनिकीकरण  और  नवीकरण  के  लिए  घन  देने  से  इन्कार  नहीं  करना  वास्तव  भें  हम
 इस  समय  राउरकेला  जैसे  दूरवर्ती  स्थानों  को  भी  बिजली दे  रहे  हैं  ।  *

 भरी  पग्रूण  नेहरू  :  क्या  आप  उन्हें  बिजली  दे  रहे  हैं  ।

 व्यवधान
 न

 क्री  सोभान  द्रीसवरा
 राव  :  कुछ  विद्य॒त  संग्रत्रों  को  आप  ज्यादा  दे  रहे  हैं  और  कुछ  को  फभ

 ज़ों  कि  स्थाग्रीकित  नहीं  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  हसे  ठीक  किया  जाना  चाहिए  ।

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  37  वर्ष  बाद  और  स्वशासन  के  बावजूद  भी  हम  केवल  53  प्रतिशत
 शांवों  कों  बिजली  दे  पाए  शहरों  में  बिना  किसी  रुकावट  के  बिजली  की  सप्लाई  की  जाती

 परन्तु  गांबों  की  अधिक  अनदेखी  की  जा  रहो  सरकार
 को

 मैं  चेतावनी  देता  हूं  कि  ग्रामीण  लोग
 अब  अपनी  मांगों  के  बारे  में  अधिक  जागृत  हैं  और  वे  अपनी  मांगों  के  लिए  जोर  दे  रहे  हैं  ।  वे  इसे

 सहन  नहीं  करेंगे  ।  वर्ष  1984-85  का  लक्ष्य  23,105  गांव  था  परन्तु  उपलब्धि  केवल  13,251
 गांव  है  ।  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  गांवों  के  साथ  किए  जा  रहे  इस  अन्याय  को  बन्द  करे  और  यहु
 अहुसूस  करे  कि  वहां  रहने  वाले  लोग  मी  आंखिर  इन्सान  जब  शहरों  में  हम  सभ्री  प्रकार  की

 झुविधाओं  का  लाभ  उठा  रहे  हैं-आप  शहरों  को  सभी  शअ्रकार  की  सुविधाएं  दे  रहे  तो  आप
 .  गांवों  को  न्यूनतम  सुविधाएं  भी  देने  से  क्यों  इन्कार  कर  रहे  हैं  ।

 )
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 थी  भरत  सिह  :
 मैं  पावर  पंर  जी  चर्चा  चले  रहौ  है  उसे  की

 अपने  विंचो₹  भ्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।  यह  सही  बात  है  कि  हर  प॑च॑वर्थधीय  शीअनों  में  शिचाई  की

 सुविधार्थ  बढ़ी  तलकपों  से  बढ़ी  नहर  से  बही  दिल्‍ली  में  सिंचाई  पौदेड़ों  से  हौती
 बहुर  से  होती  है  जोर  नलकपों  से  भी  होतो  भदरों  का  बांध  बाँधेकर  भी  सिंचाई  होतो

 जब  से  बेंक  नेशनेलाइज  हुए  हैं  तव  से  किसानों  ने  बेंकों  को  सदद  से  काफी  टयूबवेल  लगाये
 इन  टयूबवेलों  से  भी  सिंचाई  बढ़ी

 मैं  कहूंगा  कि  दिल्‍ली  में  जिन  हरिजनों  और  भूमिहीनों  के  प्रास  जमीन  नहीं  थी  उनको  बौस

 सृत्री  कार्यक्रम  में  जमीन  दी  गई  |  एक-एक  एकड़  में  चक्ति  गरीब  आदमी  टयूबवेल  नहीं  लगा  सकते

 इसलिए  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  को  तरफ  से  उनके  लिए  सरकारी  टयूववेल  लगाये  गये  ओर  इस
 से  जगह-जगह  सिचाई  बढ़ाई  गई  ।

 सर#ारो  टयूबवेल  काफी  मिकदार  में  लगाये  गये  हैं  लेकिन  उनमें  कोई-कीई  टवृबवेस  खराब

 श्टता  मैं  मन्त्रो  जी  से  कटंगा  कि  वे  उनको  ठोक  कराएं  ताकि  गरीब  लोग  भी  सिंचाई  कर
 सके  और  खतो  की  पंदावार  को  बढ़ा  सके  ।

 है पहले हरियाणा से नहूर का पानी दिल्‍ली में आता वह आजकल बहुत कम आता है जिससे सिंचाई कम हो गयी पानी कम आने से किसानों ने भपने-अपने . लगाये हैं । लेकिन उर्न ट्यूववेलों के लिए पावर की दिक्कत उन टैयूहवेलों को जल्दी से जल्दी पावर मिलनी चाहिए जिससे कि वे-सिचाई कर के पंवावार बढ़ा सकें । आपेकों पता है कि पहले बिजली के कतेक्सशन थे । अब टयूववेल लग गये वेहात में हर जगह दो-दो टयूबवेल लगे हुए त्रिजली थोड़ी सी देर में मिलती उसके लिए किसान की रीज़ तक चक्कर काटने पड़ते इसलिए उसको पावर मिलनी जितनी जल्दी पॉवर उतंभी ज्यादा सिधाई होगी भीर ज्यादा सिंचाई होगी तो खेती की 5.96 के वैदाबॉर बीस सूत्री कार्यक्रम में ढाई एकड़ तक्त के किसान को टयूबवेंल लगाने में हर तरह है मंश्द मिलती है भोर बीज तथा खाद आदि में भी गदद मिलती मेरा माननीय मन्त्री कैसे अनुरीश है कि इस सीमा को बढाकर 5 एकड़ कर देना जिसुसे दिल्ली देहात के किसीसों की फोर्धदी ही तके । सभापति अभी एक स्लो इन जी दिल्‍ली से मिकाल रहे उससे किसानों का कोई होते थाला तहीं बल्कि नुकसान होमा । उससे काफी जमीन बेकार हो जाढृगी ओर कोई फायदा गहं इससिए इस सप्तीमेंट्री डर न की योजना को शुक्ू न किया 365
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 हस  पैसे  की  किसी  भोर  अच्छे  सिचाई  के  काम  में  लगाया  जिससे  प्रत्येक  किसान  को  फायदा

 हो  सके  ।  सप्लीमेंट्री  डुन  कई  करोड़ों  का  काम  है  ओर  उसके  बनने  से  किसान  एक  तरफ  से  दूसरी
 तरफ  नैहीं  जा  सकेंगे  ।  इसलिए  उससे  काफी  नुकसान  होगा  ।  उस  पानी  को  झीज़  से  ऊचे.पर  ले

 '
 जा  रहे  अगर  बह  बीच  से  टूट  गया  तो  सारे  दिल्‍ली  के  देहात  में  तबाही  हो  जाएगी  फ्लड
 आ  इसलिए  मैं  निवेदन  करू गा  कि.उस  प्रैसे  ,  को किसी  सिंचाई  के  काम  में  लगा
 दिया  जिससे  हर  जगह  सिंचाई  उपलब्ध  सके  और  दिल्‍ली  को  फायदा  अभी  दिल्ली

 के  आसपास  ज्यादा  सिंचाई  होती  है  ओर  लोग  तरक्‍्कौ  कर  रहे  लेकिन  मैं  हूं  कि  जो

 बाकी  असिचित  जमीन  उसको  भी  जगर  सिचित  कर  दिया  जाए  तो  उससे  काफी  फाथदा  होगा  ।

 जो  किसान  सब्जी  पंदा  करते  उनके  पास  कोई  ज्यादा  जमीन  नहीं  है  भोर  सप्लीमेंट्री  डरे न  से

 उनको  फायदा  नहीं  होगा  ।  किसान  चाहते  हैं  कि  उनकी  जमीन  चाहे  सड़क  के  लिए  चाहे
 ले  सी  लेकिन  ड्रेन  से कोई  फायदा  नहीं  उसके  ऊपर  कोई  ब्रिज  भी  नहीं
 जिससे  एक  तरफ  से  दूसरी  तरफ  नहीं  जा  सकेंगे  ।  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  इसके

 लिए  घन्यवाद  ।  जय  हिन्द  ।

 $.03

 महोदय  पीठासोन

 झरो  रास  प्यारे  पनिका  :  उपाध्यक्ष  आपने  इस  महत्वपूर्ण

 बिजली  भौर  सिंचाई  पर  बोलने  का  समय  इसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देना  चाहता  यह
 बात  सही  है  कि  बिजली  ओर  सिंचाई  देश  की  तरक्की  के  लिए  बहुत  ही  आवश्यक  है  और  .1980

 में  जनता  शासन  के  बाद  जिस  जरजर  अर्थंध्यवस्था  को  हमारा  पार्टी  ने  सत्तारुढ़  होने  बाद  प्राप्त

 उसमें  हमने  इस  कोसेक्टर  में  ज्यादा  खर्चा  अभी  एक  माननोय  सदस्य  बोल  रहे  थे

 कि  छटी  पंचवर्षीय  योजना  के  जो  लक्ष्य  रखे  गए  वे  पूरे  नहीं  हुएं  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि

 शुरू  में  19666  मेगावाट  की  योजना  रखी  गई  लेकिन  फिर  मध्यकालीन  मूल्यांकन  के  समय

 इसको  14500  मेगावाट  कर  दिया  जिसको  हम  लोग  एचीव  करने  जा  रहे  इसलिए  यह

 कहना  कि  एचोवमेंट  नहीं  हुआ  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।  सबसे  बड़ी  विशेषता  यह  है  कि  जितना

 बिजली  हन  पांच  वर्षों  में  बनी  “,  वंह  पिछली  उपलब्धता  से  दुगनी  है  ।  इसलिए  मैं  मन्त्रालय  के

 पधिकारियों  और  मन्त्रिगणों  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  भौर  यधाई  देना  चाहता  हूं  भौर  खासकर
 जो  सेंट्रल  सेक्टर  में  इलेक्ट्रिसिटो  अथारिटी  इसने  जो  काम  किया  है  देश  खासकर

 नायें  तैयार  करने  बहू  बहुत  खुशो  की  बात  आज  हमको  इन्होंने  बहुत  सी  परियोजनाओं  को

 टेक्नीकली  एग्जामिन  करके  दिया  जिनको  हमें  शुरू  करना  यही  नहीं  हसे  हिमालयन
 रंज  जो  अभी  बात  हो  रही  चाहे  माइक्रो  स्माल  हर  किस्म  मिती  हा  इड़ो  प्रोजेक्ट

 उत्होंने  करीब  2000  मेमावाट  बिजली  उपलब्ध  कराई  मैं  मम्त्री  महोदय  से  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  सारे  जो  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  प्रोजेक्टस  इनको  सेंटूस  सेक्टर  में  ले  और

 $
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 से  कहें  कि  जो  राज्य  संसाधन  उपलब्ध  नहीं  करा  सकते  जसे  जम्मू-कश्मीर  उत्तरप्रदेश
 वेस्ट  बंगाल  उनकी  ओर  भी  घ्यात  देना  चाहिए  ।  मैं  ऐसा  मानता  हूँ  कि  आपको  सेन्‍्ट्रल

 सेक्टर  मिलना  चाहिए  4  दूसरी  सबसे  बड़ी  बात  यह्‌  है  कि  इलेक्ट्रिसिटी  बोंस  को  कंपेप्तिटो

 यूटिलाइजेशन  बहुत  कम  इसका  कारण  यह  है  कि  स्टेट  गवनंमेंट्स  अच्छी  तरह  से  मेनेज
 कर  पा  रही  है  फाइनेंस  भौर  स्पेयर  पार्टस  का  भी  नहीं  दो  पा  रहा  है  ओर  जो  कोल
 मिलता  है  उसमें  एश-कटेट  चालीस  परसेंट  से  ज्यादा  है  ।  सबसे  बड़ी  बात  लेबर  मैंनेजमेंट  को  है  ।
 सारी  जगहों  १र  अनुशासनहीनता  फैली  हुई  उसऊो  कंट्रोल  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  स्टेट  गवर्न॑
 मेंटस  को  इस  बारे  में  कदम  उठाने  चाहिए  ।  वेस्ट  बंगाल  को  बात  मैं  आपको  बता  देना  चाहता  हूं  ।

 इलंक्ट्रिसिटो  अथारिटी  ने  जो  एडवाइज  दी  उसको  उन्होंने  मानने  से  इन्कार  कर  दिया  है
 आज  स्थिति  यह  है  कि  अनुशासनह्वीनता  तो  है  ही  ।  मन्त्री  जी  से  मांग  करना  चाहता

 डर  कि  पावर  इस्जीनियर्स  का  एक  कंडर  हिंदुस्तान  में  बनाइए  ।  एन०टी०पी  ०सी०  ओर  डी०बी०सो ०
 का  उत्तादत  अच्छा  उन्होंने  एक  सिस्टम  इवल्व  किया  है  जिससे  अनुसार  वे  हन्जीनियर्स  जूनियर
 इंजीनियस  और  दूसरे  स्टाफ  को  वेतन  देते  मैं  चाहता  हूं  कि  इलेक्ट्रिसिटी  सप्लाई  एक्ट  में  संशोधन
 कीजिए  ओर  ऐसी  परिषदों  को  सेन्‍्ट्रल  इलेक्ट्रिसिटो  अथारिटी  को  सुपुं  कीजिए  ।  जो  इलेक्ट्रिस्िटी
 बोडंस  आपकी  आज्ञाओं  का  पालन  नहीं  करते  उनका  प्रबन्ध  सेन्‍्ट्रल  इलेक्ट्रेंसटी  अथारिटी  को
 दे  दिया  कई  राज्यों  को  रूरल  इल॑क्ट्रिपिकेशन  के  लिए  आपने  पंसा  दिया  है  ।  मैं  यह  बता
 देना  चाहता  हूं  कि  उसका  दुरुपयोग  हो  रहा  किसी  ओर  जगह  पर  उसका  प्रयोग  कर  दिया
 जाता  है  ।  उसका  फायदा  जो  गांव  में  मिलना  चाहिए  वहू  नहीं  मिल  पा  रहा  है  ।  हमारे  उत्तर
 प्रदेश  में  कई  प्रोजेक्टस  हैं  जेसे  अनपरा  का  प्रोजेक्ट  जापान  से  समझोता  हो  गया  है  लेकिन

 डसका  क्रियान्वयन  नहीं  हो  रहा  इलंक्ट्रिसिटी  अथ।रिटी  के  अनुसार  अनपरा  का  बायलर  क्षग

 गया  है  ।  मुझे  पता  लगा  है  कि  अभी  दो  वर्ष  खड़िया  प्रोजेक्ट  भी  संक्शन  हुआ
 जहां  से  कोल-लिकेज  उस  परियोजना  का  कार्य  अभी  शुरू  नहीं  हुभा  इस  तरह  से  भापस  में

 को-आइडिनेशन  न  होने  से  काफी  दिक्कत  हो  रही  है  ।  स्टेट  गवर्नंमेंटस  को  यह  कह  दिया  कि  जो

 पांचवी  और  छठी  पंचवर्षोय  योजना  में  ध्िचाई  योजनायें  ली  गई  उनको  पहले  पूरा  किया

 जब  तक  बह  पूरी  नहीं  होगी  तब  तक  मंयी  योजनाओं  के  बलिए  पैसा  नहीं  मिलेगा  ।  माननीय  प्रधान

 मन्‍्त्री  जी  ने  मेरे  जनपद  जो  कि  ड्राट-प्रोन  एरिया  का  दोरा  किया  सोन  बखहर
 बेलन  तथा  कई  परियोजनाओं  मुख्यमम्त्री  जी  दवरा  शिलास्पास  भी  किया  गया  कई  स्कीम्स

 वहां  पर  चालू  कई  योजनाओं  में  75  प्रतिशत  खर्च  भी  हो  चुका  उनका  काम  बन्द  कर
 गया  है  जब  तक  बह  योजनायें  पूरी  न  हों  तब  तक  नयी  योजनाओं  के  लिए  पैसा  न  दिया  आए

 में  जो  कमाण्ड  एरिया  वह  क्रियट  नहीं  कर  रहे  कमाण्ड  एरिया  के  पास  टयूबवेल
 और  बंधा  बना  लिएं  है  लेकिन  उनका  उपयोग  नहीं  हों  रहा  भाज  आवश्यकता  इस  बात  कौ

 है  कमाण्ड  एरिया  तंथारं  ग्रुले  खराब  ट्रांसफ़ारमसं  भी  नहीं  है  भौर  बिजली  जो

 समय  से  मिलतो  वह  भी  नहीं  मिल  पा  रही  छोटे-मोटे  कामों  से  इरोगेशन

 को  सुविधाएं  बढ़  सकती  जो  हमारे  एन०  टी०  पो०  सी०  के  प्रोजेक्ट्स  उनके  बहुत

 फू  +स्जिस्
 टआ  रहे  मैं  चाहता  हूं  कि  ओर  जो  बड़े-बड़े  प्रोजेक्ट्स  आ  रहे  उनका

 सिर्माण भी  एन०  टी०  पी०  सा०  के  द्वारा  ही  कराया  लेकिन  इसमें  जहां  भाप  पीस

 "३3७३
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 लेते  वहीं
 आपको  थोड़ा  सा  ध्यान  वहां  के  लोकल  आदमियों  की  तरफ  भो  देना  होंगा  ।  हमारे

 क्षेत्र में
 एन०  टी०  पौ०  सी०  के  दो  प्रोजेक्ट  आये  मौर  हमने  बड़ी  सहूलियत  से  उनको  जमीन  दिलयो  -

 दी  जब  कि  स्टेटस  में  जमीन  नहीं  मिल  पाती  ।  आपने  जो  इस  विषय  में  एक  एकड़  की  सौमा
 मोकरी  देने  के  लिए  रखी  तो  उसमें  हरिंजन  और  ट्राइबलस  कहाँ  जाएं  क्योंकि  उनके  पास  तो
 इतनी  जमीनी  होती  नहीं  हैं  ।  जो  कुछ  होती  यदि  वे  प्रोजेक्ट  में  चली  जायें  -  तो  उनको  कैसे
 मौकरी  इसके  अतिरिक्त  वहां  जो  दुकानें  बन  रही  अन्य  कार्यक्रम  बस
 रहे  मेरे  सारे  प्रथासों  के  बावजूद  एन०  टी०  पी०  सी०  के  अधिकारी  न  जाने  क्‍यों  कोई  रच
 हो  नहीं  लेते  कि  लोकल  क्षाद्रमियों  को  वे  दुकानें  दी  जायें  या  दूसरे  कार्यक्रमों  में  उनको  शामिल
 किया  उन्हें  और  कोई  धंधा  दिया  जाए  बल्कि  वे  कुछ  वेस्टिड  इंटरेस्टस  का  ही  साथ  दैते  हैं

 इसलिये  आज  एन०  टी०  पी०  सी०  के  कारण  वहां  जिस  तरह  का  वातावरण  बचें
 गया  उसमें  यह  जरूरी  है  कि  हर  स्टंप  हमें  सोच  समझकर  उठाना
 भप्नी  तो  मुझे  कुछ  भोर  निवेदन  करना  मैं  तो  बहुत  अच्छे  सुझाव  देना  चाहता

 श्री  बल्लभ  पा9णिप्रहो  :  उपाध्यक्ष  मैं  सिंचाई  ओर  विद्यत  मंत्रालय  की

 अनुदान  मांगों  का  सहर्ष  समर्थन  करता  हूं  ।  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  यह  मत्रालय  बहुत
 हो  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  देश  के  तेजी  से  विकास  से  इसका  सीधा  संबंध  है  ।  मैं  मत्रालय  और  मन्त्री

 महोदय  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  हूं  कि  उन्होंने  सिंचाई  ओर  विद्युत  क्षेत्र  में  इतने  अधिक

 क्रप्नों  को  लांगू  किया  है  स्वतन्त्रता  के  बाद  इन  क्षेत्रों  म ेकाफी  कुछ  किया  गया  फिर  भी

 हमें  यह  स्वीकार  करना  होगा  कि  तीश्व  गति  से  प्रगति  के  बावजूद  भो  समय  की  आवश्यकताओं  कौ

 पूरा  करने  के  लिए  अभी  बहुत  कुछ  करना  बाकी  है  ।  ब्रिटिश  शाभ्नन  के  दोरान  लाड्ड  कर्जन  की  बह
 अविष्यवाणो  कि  भारतीय  क्रृषि  मानसून  के  मोसम  में  एक  जुआ  अध्वी  जुआ  ही  बना  हुआ
 है  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  और  इस  देश  को  खुशहाली  कृषि  क्षंत्र  में  प्रगति  पर  निर्भर

 करती  स्वतन्त्रता  के  बाद  के  वर्षों  में  हम  पूरे  देश  में  केवल  25  अतिशत  भूमि  पर  दो  सिचाईं
 करने  में  ही  सफल  हो  पाए  ६  ।  ये  राष्ट्रीय  आंकड़  परन्तु  उड़ीता  जंसे  कुछ  राज्यों  में  देश  भें

 होने  वाली  26  या  27  प्रतिशत  तिचाई  को  तुलना  में  केवल  19  प्रतिशत  भूमि  पर  ही  सिंचाई

 द्वोतो  उड़ीसा  ज॑से  पिछड़  राज्य  में  सिंचाई  का  प्रतिशत  20  ये  भांकड़े  वर्ष  1980  के  हैं  ।

 इस  भार-पांच  वर्षों  में  इस  प्रतिशत  में  कुछ  बढ़ोत्तरी  हुई  है  |  मैं  समझता  हूं  कि  उड़ीसा  में  सिंचाई

 क्रो  प्रतिशत  26  तक  हो  गई  है  जबकि  आंकड़े  30  प्रतिशत  हमारा  एक  राष्ट्रीय
 उह  श्म  है  कि  2000  ६०  तक  देश  की  पुरी  कृषि  योग्य  भुमि  पर  सिंचाई  होनो  मत्तः

 अन्तर  यह  अन्तर  15  बयं  को  अल्पावधि  में  कंसे  पूरा  होगा  ?  इसका  मत#व

 है  कि  सिंचाई  के  क्षेत्र  में  हमें  जपनो  अपनो  प्रगति  को  तेज  करता  अतः  अध  कहूँ
 अनिवाय  हो  यया  है  कि  खलल  सिकाई  और  सिंचाई  परियोजनाओं  के  अतिरिक्त  सती  प्रभु :
 श्रद्दियों  प्र  बांक्न  बवाने  होंगे  जिससे  अनेक  उद्देश्य  पूरे  हो  जायैंगे  ।  इस  बहुददेश्पीय  परियोजनाओं से
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 सिंचाई  होती  बाढ़  पर  नियन्त्रण  होता  है  और  बिजली  भी  उत्पन्न  की  जाती  इस  संदर्भ  में
 मैं  सिबाई  मत्ती  का  ध्यान  विशाल  हीराकुण्ड  बांध  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  जो  कि

 क्षवप्रथम  बहुउद् श्य  बांध  परियोजना  जिसका  शिलान्यास  पण्डित  जवाहरलाल  नेहरू  द्वारा
 waaay  में  किया  गया  था  और  जिसका  उद्घाटन  पण्डित  जी  द्वारा  वर्ष  जवाहरंशाल  में  किया  गया

 इसका  उपयोग  करते  हुए  तीन  दशक  बीत  चुके  हैं  परन्तु  अब  तक  हसके  आधुनिकीक  रण  के  बिभिश्त
 क्षेत्रों  में  इसका  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  जो  कि  समय  की  आवश्यकता  है  ।  नि

 हीराकंड  कमान  क्षत्र  विकास  एजेंसी  नामक  एक  संस्था  है  परन्तु  मेरे  बिच्नार  में  ब्रह
 निष्फश्न  है  क्योंकि  पर्याप्त  धन  राशि  के  अभाव  में  यह  कोई  कार्य  नहीं  कर  सकती  |  केबल  कुछ
 अधिकारी  हैं  भोर  उन्हें  उनका  वेतन  दिया  जा  रहा

 हीरसाकूंड  बांध  परियोजना  जो  कि  विशेषकर  देश  के  लिए  ओर  सामाम्यतोर  यह  विश्व  के

 लिए  एक  गौरव  की  खतरा  पैदा  हो  गया  दसमें  तेजी  से  भाद  जमा  हो  रही  इश्  समस्या
 कै  शमाधाम  के  लिए  कुछ  किया  जाता  चाहिए  |

 इसके  मध्य  प्रदेश  में  रायपुर  के  निकट  में  एक  बांध  बनाया  जा

 हवा  मेरे  वियार  में  इस  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  से  परामर्श  नहीं  किया
 गया  मह  आर्शका  व्यक्त  की  जा  रही  है  कि  इस  बांध  के  निर्माण  का  हीराकुड  बांध  पर

 ऋछज  प्रज्ताव  पड़ेगा  ।  मैं  इस  बांध  के  निर्माण  का  विरोध  नहीं  कर  परन्तु  इस  ढंग  से  योजना

 अनाई  खानी  चाहिए  कि  विश्व  प्रसिद्ध  हीराकु'ड  वांध  परियोजना  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  व

 पड़ते  प्राप्  ।  ह॒

 अब  मैं  रंगली  सिचाई  पद्धति  के  बारे  में  वोल॥ा  चाहता  हूं  !  प्रकृति  ने  उड़ौसा  कौ

 प्रचुर  मात्रा  में  प्राकृतिक  संसाधन  दिए  फिर  भी  यह  राज्य  गरीब  पूरे  देश  का  प्रतिशत

 अल  बहुकर  उड़ीसा  राज्य  के  माध्यम  से  बंगाल  की  खाड़ी  में  जाता  है  ।  रंगली  सिंचाई  परियोजना

 के  निर्माण  के  लिए  700  करोड़  रुपये  की  ऑक्रयकता  है|  स्वर्ण  रेला  और  अपर  कोलाथ

 योजनाभों  के  लिए  भी  बहुत  अधिक  घन  की  आवश्यकता  है  ।  इन्द्रावती  एक  विश्व  प्रायोजित

 योजना  हमारे  पास  पर्याप्त  वित्तीय  संसाधन  नहीं  है  परन्तु  इस  परियोजना  को  पूरा  करते  का

 कार्य  तेजी  से  जाना  टेंडर  आदि  को  अंतिम  रूप  देने  में  विलम्ब  की  केक्ीय  जस

 आयोग  द्वारा  जाँच  को  जानी  चाहिए  ओर  इसके  कार्य  को  तेजी  से  किया  जाना  चाहिए  ।  इस
 यौजना  तथा  लातवों  परियोजना  में  गए  आवंटन  के  अतिरिक्त  तीन

 स्वर्ण  रेखा  ओर  अपर  कोलाब  के  लिए  388  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  उड़ीसा  जैसे  राज्य

 का  पिछडापन  दूर  करने  के  लिए  ओर  अधिक  लिचाई  सुविथाए  देनो  पड़े

 अब  मैं  विद्व्‌त  क॑  बारे  में  बोलना  चाहता  आप  जानते  हैं  कि  बिद्यृत  पिछड़ापन  हुए
 कुस्टे  ख्सा  राष्ट्रीय  भ्रम्नं  पवसस्‍्था  को  सुधारने  का  एक  साधन  है  ।  यह  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  सें  एक

 बहुठ  ही  महत्वपूर्ण  शोर  अनिषायं  चीज  है  ।  हमारो  स्वयोय  प्रप्नान  मत्त्री  श्रीमती  इस्दिया  ग्रांघी
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 ने  अपनी  मृत्यु  से  एक  विन  पहले  उड़ीसा  का  किया  था  |  इस  समय  जिसके  निकट

 रंगली  बांध  परियोजना  निर्माण  हो  रहा  का  दौरा  किया  इस  परियोजना  जिन  लोगों

 को  ड्बने  का  है  उन्होंने  श्रीमती  गांघी  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया

 श्रीमती  इम्दिरा  गांधी  ने  वायदा  किया  था  कि  उनको  पुनर्वाश्न  की  समस्याओं  पर  पूरी
 सहानुभूति  से  ध्यान  दिया  जायगा  ।  परन्तु  मुझ  खेद  है  कि  श्रभी  तक  वह  नहीं  हो  पांया  जब

 कोई  बड़ी  परियोजना  प्रारम्भ  होती  है  तब  वहां  निश्वय  ही  जलप्लावन  ओर  निवासित  होने  को

 समस्याएਂ  उत्पन्न  होती  हैं  ।  अतः  उनके  पुनर्वास  की  समस्याओं  पर  मानवीय  आधार  पर  विचार
 किया  जाना

 अब  मैं  उच्च  ताप  विद्यत  संयंत्रों  की  ओर  आता  हूं  ।  उड़ीसा  में  आजकल  विद्युत  संकट  के
 दौर  से  गुजर  रहा  वहां  लगभग  200  मेगावाट  विद्युत  की  कमी  अभी  दो  थर्ष  पूर्व  तक
 उड़ीसा  आवश्यकता  से  अधिक  बिद्युत  उत्पादन  वाला  राज्य  था  परन्तु  भ्रब  क्‍योंकि  वहां  पर  घरेलू
 और  भोद्योगिक  क्षत्र  में  बिजली  की  भ्रावश्यकता  में  20  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  तो  राज्य  में  बिजली

 का  संकट  उत्परन  हो  गया  है  ।  यदिं  तलचर  उच्च  ताप  विद्य,त  परियोजना  और  ताप  विद्युत  संयत्रों
 की  स्थापना  की  जाए  तो  उड़ीसा  में  बिजली  की  कमी  की  कोई  समस्या  नहीं  रह  जायगी  ।  हुएलांकि
 भरे  पास  तलचर  में  उच्च  ताप  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  का  ओोचित्य  सिद्ध  करने  के  लिए  आंकड़े

 हैं  परन्तु  मेरे  पात्र  समय  को  कमी  के  कारण  में  उनको  प्रस्तुत  नहीं  कर  पाऊ  गा  ।  मैं  माननीय  ऊर्जा

 मैं  मंत्री  का आभारी  हूं  कि  उन्होंने  तलचर  परियोजना  को  मंजूरी  देकर  उसका  राष्ट्रीय  ताप

 विद्युत  निगम  को  सौंपा  है  परन्तु  निवेश  के  बारे  में  निर्णय  न  होने  से  इंस  मामले  में  अनिश्चितती

 बनी  हुई  उसमें  जितना  जल्दी  संभव  हो  निवेश  किया  जाना  है  परन्तु  इस  विषय  में  योजना

 भायोग  और  वित्त  मन्त्रालयं  को  ओर  से  भड़चनें  डाली  जा  रही  हैं  ।  मैं  माननीय  ऊर्जा  मन्त्री  के

 पूर्णतया  सहमत  हूं  पहुले  चर्चा  के  दोरान  कहा  था  कि  इस  -  मामले  में  ऊर्जा  मन्त्रालय  ने

 गंभीरता  से  ध्यान  नहीं  दिया  वित्त  मन्त्रालुकुझ्लोर  योजना  आयोग  दोनों  ने  स्थिति  पर
 उचित  रूप  से  ध्यान  नहीं  दिया  है  |  यहू  स्थिति  है  का  इसलिए  सारे  सदन  को  योजना  आयोग  भौर

 वित्त  मन्त्ालय  से  सिंचाई  और  भन्त्रलय  को  धन  आबेटित  करने  में  उदारता  बरतने  कोकहना
 चाहिए  क्योंकि  सिचाई  के  क्षेत्र  में  क्षमता  उत्पन्न  किए  बिना  और  दिद्धू  त  के  विकास  के  बिना  भारत
 उन्नति  नहीं  कर  सकता  ।  ओर  अब  तो  सभी  कुछ  सिंचाई  और  बिजली  पर  निभंर  झद्दां  तक

 ,  उड़ीसा  का  संबंध  तलचर  उच्च  ताप  विद्युत  केन्द्र  भौर  इब  ताप  विद्युत  संयंत्र  को
 वहां  स्थापना  होनी  चाहिए  ।  इब  विद्युत  सयत्र  के  बरे  में  उड़ीसा  सरकार  ने
 एक  निगम  की  स्थापना  को  है  और  उसके  लिए  एक  पूव  उदाहरण  भी  है  कि  पश्चिम
 बंगाल  में  कोलावाट  में  राज्य  सरकार  ने  अपने  संस्थागत  वित्त  से  एक  ताप  |  बन्यूत
 योजना  स्थापित  को  इब  ताप  विद्युत  संयंत्र  के  संबंध  में  उड़ीसा  को  भी  यह  सुविधा  उपनब्ध में
 कराई  जानी  चाहिए  ।  सातवीं  योजना  में  तलचर  उभ्च  ताप  विद्यू  त  परियोजना  के  महत्व  को
 समझते  हुए  उसका  यह  अवश्य  कार्यान्‍्वद्वन  करना  बाहिए  ।  es  ५

 ९१0 नि
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 फिर  सौर  विद्यूत  बहुत  महत्वपूर्ण  जेसा  कि  आप  जानते  इस  सदन  में  हंस पर
 चर्चा  हुई  कि  बढ़  पैमाने  पर  पेड़ों

 को
 काटने  से  हमें  बढ़ते  हुए  पारिस्थितिकौय  असंतुलन

 पर  गहरी  चिंता  है  और  हमारी  ईघन  की  आवश्यकता  बढ़ती  जा  रही  है  और  हम  ईघन
 की  आवश्यकता  पूति  में  असफल  रहे  हैं  ।  जैसा  कि  सोवियत  संयुक्त  राज्य
 अमेरिका  और  पश्चिम  जर्मनी  में  ओर  अन्य  यूरोपीय  देशों  में  किया  गया  है  हमें  भी  खाना
 पकाने  के  लिए  ऊर्जा  पर  निर्भर  रहना  सौर  ऊर्जा  जो  कि  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  होगी  उसका
 अधिक  से  अधिक  उपयोग  होना  परन्तु  यह  सामाम्य  लोगों  की  पहुंच  के  भोतर  होनी

 बाहिए  |  हमारै*  लोग  बहुत  गरोब  जब  तक  वे  उसकी  अदायगी  करने  योग्य  नहीं  होंगे
 तब  तक  उन्हें  उसका  लाभ  नहीं  होगा  और  हम  इस  उद्देश्य  में  सफल  नहीं  होंगे  ।  भतः

 उर्जा  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराई  जानी

 उपाध्यक्ष  भहोदप  :  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त

 )

 क्रीबल्लभ  पाणथिप्रही  :  इन  शब्दों  के  .  मैं  सिचाई  भोर  विद्युत  मंत्रालय  को  अनुदांत
 मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  भोर  निवेदन  करता  हूं  कि  सिंचाई  ओर

 बिजली  नीति  इस  प्रकार  बनाई  जाए  कि  इससे  देश  के  सर्ववोमुली  विकास  के  अतिरिक्त  क्षंत्रीय
 *

 असंतुलन  भी  दूर  हो  भोर  उड़ीसा  के  मामले  पर  सहानुभूतिपर्वंक  विचार  किया

 इस  क्षंत्र  में  उचित  और  प्रभावी  का  हेतु  उड़ीसा  में  एक  जल  विज्ञान  संबंधी  और  बाढ़
 की  पृवंसूचना  देने  वाला  केन्द्र  भी  खोला  जाना  '

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  थंगाराज  को  बुलाता  हूं  ।  अब  श्री  पाणिप्रही  जी  कुछ  भी

 कहेंगे  वह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शमिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 .*

 *शो  एस  थंगाराज  :  माननीय  उपाध्यक्ष  वर्ष  1985-86  के  लिए
 सलिचाई  ओर  विद्युत  मनन्‍्जालय  की  अनुदान  मांगों  के  समर्थन  में  मैं  अपनी  पार्टी  क्ृल्विल  भारतीय
 अन्ना  द्रमुक  की  ओर  के  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 क्षंसा  कि  आर्छ  प्रदेश  के  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  कि  हमारे  पास  113  मिलियन

 हेक्टेयर भूमि  के  लिए  सिंचाई  क्षसता  1951  के  पश्चात  के  33  वर्षों  में  हमने  तब  विद्यमान

 |

 +कक्षायंवा  ही  बत्तात  में  सम्मिलित  नहीं
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 22.6  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  में  सिंचाई  के  अलावा  45,4  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  को  सिंचाई  के
 अन्तगंत  लाए  इस  रफ्तार  के  हमें  शेंष  45  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  को  सिंचाई  के  अन्तर्गंत-लाने
 के  लिए  33  वर्ष  ओर  सिंचाई  परियोजनाओं  को  प्र।रम्भ  करने  में  असमा[न्य  क्लिम्ब  के  कारण
 इयय  में  बढ्ि  हो  जुती  इस  समय  16  राज्यों  में  65  प्रमुक्ष  सिचाई  परियोजनाएं
 धोन  हैं  ।  उन्हें  शीघ्र  पूरा  किया  जाना  उनमें  से  50  सिचाई  परियोजनाओं  का  एक
 विशेषज्ञ  दल  द्वारा  दोरा  किया  गया  है  और  इसने  विलम्ब  के  कारण  बताते  हुए  ओर  इस  अकार  के
 विशम्ब  से  बचने  के  लिए  सिफारिशें  करते  हुए  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  मेरा  सुझाव  ६  कि
 मम्त्री  महोदय  इन  सिफारिशों  पर  ध्यान  दें  और  इन  यथाशीघ्र  काय  न्‍्वियन  करें  ताकि  सिंचाई

 परियो  जनायें  प्राक्क  लित  निवेश  में  हो  पूरी  हो  जाये  ।

 मैं  अन्तर्राज्यीय  नदी-जल  विवादों  के  हल  में  विलम्ब  ओर  ध्यान  दिल्लाना

 इससे  कृषि  उत्पादन  पर  विपरोत  प्रभाव  पड़ा  हमारो  दिवंगत  प्रधान-मन्त्री  श्रीमती  इन्बिरा
 गांधों  ने  बहुत  समय  पूर्व  नमंदा  जल  विवाद  पर  अपना  फंसला  दे  दिया  परन्तु  अभी  भो  यह
 विवाद  दोनों  राज्यों  के  बीच  सदभाव  पूर्वक  हल  नहीं  हुआ  है  ।  कावेरी  जल  विवाद  के  हल  में  विलम्ब
 के  का  होगेनेकल  विद्युत  परियोजना  कार्यान्वित  महीं  हो  सकी  यदि  यह  विद्युत  परियोजना
 प्रारम्भ  हो  जाए  तो  तमिलनाडु  बिजली  संकट  दूर  हो  मैं  इस  अवसर  पर  मांग  करता

 हूं  कि  हमारे  देश  को  बारहमासी  नदियों  को  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  धोधित  कर  दिया  जाना  चांहिए  भोर
 यदि  आवश्यक  हो  तो  भारत  के  संविधान  में  इस  सम्बन्ध  में  करना  लंबित  पड़े
 सभी  भन्‍्तर्राष्ट्रीय  नदी-जज़  विवादों  को  हल  करने  का  केवल  यही  एक  तरीका

 विद्यूत  के  विषय  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  विद्यतः  के  पारेषण  ओर  क्तिरण  में
 20.88  प्रतिशत  की  हानि  होती  है  ।  आप  मुझ  से  सहमत  होंगे  कि  यह  भारी  अपभ्यय  है  और  इसे
 अवश्य  कम  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  परिषण  ओर  विंतरण  में  इस
 प्रकार  के  अपव्यय  को  कम  करने  के  लिए  उचित  कदम  क्र

 ताप  विद्युत  संयन्त्रों  हरा  60  पन  बिजली  घरों  द्वारा  35  प्रतिशत

 ओर  परमाणु  विक्त;त  केन्द्रों  द्वारा  5  प्रतिशत  विद्युत  का  उत्पादन  होता  लेकि  खेद  को  विषय

 हैं  कि  एक  तिहाई  ताप  विद्युत  केन्‍द्र  पुराने  पढ़  गये  हैं  ऑर  उनको  मशीनें  खराब  हो  गई  हैं  ।
 जब  तक  उनका  नवोकरण  ओर  आधुनिकीकरण  नहीं  किया  विद्युत  उत्पादन  में  भड़चनें  आती

 रहेंगी  ।  मुझे  खुशी  है  कि  प्रकार  ने  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  नवीकरण  और

 करण  के  लिए  500  करोड़  रुपए  आाबंटित  किए  आप  जानते  हैँ
 कि  हमारे  यहाँ  के  कोयलें  में  राख  की  मात्रा  बहुत  होती  है  ओर  इसका  ठाप  विद्यूत  केन्द्रों  को

 मज्तीनों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।  अभी  तक  हमारे  पास  इन  फी  मरम्मत  के  लिए  कोई

 कार्यशाला  नहीं  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  इस  वर्ष  मन्त्रालय  ने  ताप
 विद्युत

 केन्द्रों  को

 मशीनों  को  मरम्मत  के  प्रयोजन  से  नागपुर  में  एक  कार्यशाला  स्थापित  करने  के  लिए  5  करोड़
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 आबंटित  किए  हैं  ।

 कीयले  की  धटिया  इसको  पूर्ति  में  विसम्य  भर  उसके  बहतेਂ  हुए  मृक्ष्यों  के
 बिश्रली  उत्पादन  वी  लागत  में  वृद्धि  हो  जाती  बार-बार  काम  रूकने  के  कारण  उत्पादन  लाभक

 में  होने  वाली  वद्धि  के  बारे  में  मुझे  विस्तार  के  कहने  को  आंवश्यवता  नहीं  इसोलिए

 सककमरर  ने  भास्ट्रेलिपा  से  है  एक  लाथ  टन  अच्छी  किस्म  का  कोयला  आयात  करने  कीं  अनुमति
 भांकी  है  जो  कि  संस्ता  भी  पड़ेगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  आस्ट्रं  लिया  से  इस  कोयले  का  आयात  करने
 की  अनुमति  दे  दो  है  ओर  यह  आयात  किया  जा  रहा  तमिलनाडु  सरकार  ने  एक  लाख  टन
 अच्छी  किस्म  का  कोमला  आयात  करने  को  अनुमति  मांगी  है  ।  जो  कि  सस्ता  भी

 मैं  निवेदन  करताहूं  पड़ेगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  आस्ट्रं  लिया  से  इस  कोयले  का  आयात  किया  जा

 रहा  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  ने  एक  लाख  टन  कोपला  और  अंयात  करने  की  अनुमति  मांगी

 कि  विद्युत  के  अधिक  उत्पादन  के  हित  में  हमारे  विद्य,त्त  में  भी  अपने  अधिकारों  का  उपयोग॑  करते  हुए

 तमिलनाडु  को  यह  अनुमति  दें  ।

 हमें  लगातार  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता है  ।  बड़ी  पनडिजली

 माओं  में  काफी  धन  व्यय  करना  पड़ता  हम  उनके  लिए  घन  व्यय  कर  पाने  में  असमर्थ
 केन्द्रीय  सरक।र  को  लघु  पनबिजली  परियोजनायें  स्थापित  करनी  चाहिए  जिनमें  कम  धन  लगता

 चीन  ने  लघु  पन  बिजली  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  काफी  विद्युत  उत्पादन  करने  में  सफलता
 पाई  भारत  सरकार  को  देश  के  विभिस्त  भागों  में  लघ  पनत्रिजली  परिण्ेजनांयें  स्थ।फ्ति  करने
 के  लिए  एक  योजना  बनानी  चाहिए  ।  इससे  कम  लागत  में  और  कम  सभय  में  अधिक  विश्व तਂ
 दस  के दो  उद्देश्य पूरे  होंगे  ।  हु

 में  में  लगातार  बिजलो  की  कमी  की  बात  कहना  चाहता  बिजली  की
 कमी  के  कारण  कृषि  उत्पादन  और  राज्यू  के  ओद्योगिक  विकास  में-भड़  चने  आतो  मैं  चाहता
 हूँ  कि  कल्पक्कम  परमाणु  विद्युत  संयत्र  में  होने  वाले  विद्युत  उत्पादन  की  6  प्लाई  विशेष  हप  से
 केवल  तमिलताड  को  ही  को  जाए  |

 तूतीकोरन  में  केन्द्रीक  करकार  का  गुरू  जल  संयंत्र  इस  ग्रुदु  जल  की  परम  णु  क्द्यित
 के  उत्पादन  के  लिएं  आवश्यकता  होती  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  तृतीकोरन  के  निकट

 कूडानकुलम  नामक  स्थान  को  एक  परमाणु  विद्युत  संयन्त्र  को  स्थापना  हेतु  उपयुक्त  स्थान  पाया
 इसी  प्रकार  धमंपुरी  जिले  में  अंजन्ती  नामक  स्थान  भी  परमाणु  विद्यूतत  सयन्त्र  को  स्थापना  हेतु
 युक्त  पाया  गया  है  ।  मैं  माननीय  विद्युत  मनत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  अपने  अधिकारों  को

 उम्रय्मेग  करके  इन  दोनों  में  से किसो  एक  स्थान  पर  परमाणु  विद्यत  संयन्त्र  की  स्थापना  करें  हससे

 तम्िनशहू  के  भोद्योगिक  बिक्रास्  में  सहायता  मिलेगी  ।  हमारे  देश  में  लगभग  5.6  लाख  गांव  हैं  ।

 50  प्रतिशत  गांवों  में  विद्यतिकरण  हो  गया  है  ।

 कदि  बाकी  क्‍ले  50  प्रतिक्षत  मा  का  विश्युतोकरण  किया  जाना  है  तो  देश  भर  बापो-ंस
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 संयनत्र  लगाए  जाने  चाहिएं  |  बायो-गैस  संयन्त्रों  में  माध्यम  से  हम  विद्युत  उत्पादन  कर  पायेंगे  और

 देश  के  सभो  गांयों  का  होगा  ओर  कृषि  कार्यों  के  लिए  भी  बिजली  की  सप्लाई

 हो  सकेगी  |

 औद्योगिक  कार्यों  की  सहायता  के  लिए  हमारे  यहां  केन्द्र  तथा  राज्य  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र

 में  विश्तोय  संस्थान  हैं  ।  फिल्‍मों  क ेलिए  भी  फिल्म  वित्त  निगम  है|  कृषि  कार्यों  की  सहायता  के

 लिये  हमारै  यहां  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बंक  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  दुर्भाग्य
 से  विद्य त  क्षेत्र  कै  जिसके  बिना  ओद्योगिक  ओर  क्रषि  सम्वन्धी  कार्य  रुक  फोई  भी

 वित्तीय  संस्थान  नहीं  मेरा  सुझाव  है  कि  भविष्य  में  एक  विद्युत  वित्त  निगम  का  गठन  किया

 जाना  चाहिए  ।  विद्यूत  क्षत्र  की  यह  काफी  लम्बे  अर्से  से  लम्ब्रित  पड़ी  मांग  मैं  चाहती  हूं  कि

 मन्त्री  चर्चा  के  अपने  जवाब  में  विद्यूत  वित्त  निगम  के  गठन  को  घोषणा  करें  ।

 तमिलनाडु  के  दक्षिणो  जिलों  में  हर  वर्ष  दो  सूखा  पड़ता  तिरअलवेली  जिले  भी  पव॑त

 श्र  खला  से  कई  नदियाँ  निकलती  है  जो  केरल  राज्य  से  होतो  हुई  अरब  सागर  में  जा  मिलतो

 केरल  रा  इस  जल  का  उपयोग  नहीं  किया  जाता  क्‍योंकि  केरल  में  पर्याप्त  जन  उपलब्ध  है  ।  य  दि

 लिरुनेलवेली  जिले  के  कुछ  भागों  ओर  रामनाथपुरम  जिले  में  हर  वर्ष  पढ़ने  बाले  सूखे  को  समाप्त  करना

 है  तो  उसका  यही  हल  है  कि  पश्चिम  की  ओर  बढ़ने  वाली  नदियों  के  पानी  को  पूर्व  की  ओर  जोड़ा

 जाए  ।  1972  के  सिंचाई  आयोग  ने  भी  पश्चिम  को  ओर  बेकार  वह  कर  अरब  सागर  में  गिरने

 .  बाली  नदियों  के  जल  को  इस्तेमाल  करने  की  सिफारिश  की  मैं  सिचाई  मम्त्री  से  अनुरोध
 करता  हूं  वह  इस  मामले  पर  विचार  करें  तथा  तमिलनाडु  के  दक्षिणी  जिलों  के  लोगों  के  कल्याण

 के  लिए  उचित  कदम  उठाए  |

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  अपना  स्थान  प्रहण  करता  हूं  ।

 ु

 *  श्री  केशावद्राब  पारधों  उपाध्यक्ष  सिंचाई  बिंभाग  को  माँगों  पर  बोलने  के

 लिए  जो  आमने  मुझे  समय  दिया  उसके  लिए  मैं  आपका  हृदय  से  भाभार  मानत  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  सिंचाई  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  हंमारे  देश

 में  68  मिलियन  हेक्टेअर  में  अब  सिचाई  की  व्यवस्था  सन  दो  हजार  तक  पूरे  देश  में  113

 मिलियन  हेक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई  व्यवस्था  करने  का  हमने  लक्ष्य  बनाया
 ह॒

 प्तन  1980  के  बाद  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सिंचाई  का  अधिक  काम

 है  जितना  कि  पहली  पांच  योजनाओं  में  नहीं  हुआ  था  ।  अकेले  छठी  योजना  में  सिंचाई  का

 इतना  काम  हुआ  है  कि  जितना  पांच  योजनाथों  में  नहीं  हुमा
 '

 अब  में  महाराष्ट्र  राज्य  की  सिंचाई  योजमाभों  की  तरफ  आता  वहाँ  ऐसी  कई
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 नाए  हैं  जो  कि  केल्द्रीय  जल  आयोग  के  पास  वर्षा  से  मंजूरी  के  लिए  पड़ी  हुई  हैं  । उदाहरणात  गोभी

 खुद  बा  बन  पड़ी  ।  ये  योजनायें  के८द्रीय  जल  आयोग  और  प्लानिंग  कमीशन  के  पास  वर्षों  से  मंजूरी
 के  लिए  प्रड़ी  मैं  मन्त्री  जी  से  प्रार्थना  करता  हू  ककि  वे  इन  योजनाओों  पर  ध्यान  दें  जिससे  कि
 ये  योजनायें  चालू  होकर  शोध्रपूरी  हो

 उपाध्यक्ष  जी  बावनगढ़ी  एक  अन्तरज्यीय  योजना  है  ।  इछु  योजना  के  बारे  में  मध्यप्रदेश
 भोर  मेंहाराष्ट्र  क ेबीच  1978  में  एग्रीमेंट  हुआ  था  उस  पर  काम  चालू  होता  था  ।  लेकिन  वह  चालू
 नहीं  हुआ  ।  लेकिन  बाद  में  बीच  जमता  पार्टी  को  सरकार  के  जाने  की  बजह  से  वह  काम  आगे  नहीं
 बढ़  सका  ।  1980  के  बाद  फिर  से  उस  पर  काम  शुरू  हुआ  आगे  नहरों  का  काम  दोनों  राज्य
 अपना-अपना  करेंगे  ओर  बाँध  का  काम  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  करना  था  ।  नहूरों  का  काम  दोनों

 राज्यों  ने  शुरू  किया  बाँध  के  काम  फो  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  चालू  रखना  फारेंस्ट

 अमेंडमेंट  बिल  लागू  होते  को  वजह  से  इस  योजना  का  काम  रोक  दिया  गया  ।  मैं  आपके  माध्यम  से

 मन्त्री  जी  से  प्राथंना  करू गा  कि  बिना  जंगल  डुबाए  मारी  योजनाएं  पूरी  नहीं  ही  जंसा  कि

 हमारे  भाई  मुस्तेमवार  ने  भी  विदर्भ  में  बिना  जंगल  डुबाए  सिंचाई  योजनाएਂ  पूरा  महीं
 हो  सकतीं  ।  वहां  पर  यदि  33  प्रतिशत  जंगल  की  बात  कहेंगे  तो  चन्द्रपुर  और  गड़निरोली
 जिने  ऐसे  हैं  जहाँ  पर  धाधे  से  ज्यादा  जंगल  हैं  ।  जब  दूसरे  कामों  के लिए  जंगल  काटे  जते  हैं  तो  सिंचाई
 के  कामों  के  लिए  हसमें  दकांवट  डाली  जाती  यहू  समझ  में  नहीं  जबकि  सिंचाई  की  वजहू
 से  उत्पादन  बढ्व  ता  आपने  देखा  कि  1980  तक  ओर  1984  तक  जो  भी  देश  में  भनाज
 का  उत्पादन  बढ़ा  वह  सिंचाई  की  वजह  से  ही  बढ़ा  पहले  हम  दूसरे  देशों  से अनाज  मगाकर

 खाते  आज  सिंचाई  योजनाएਂ  पूरा  होने  की  वजह  से  ओर  जल्‍दी  पूरी  होने  को  वजह  से  हमको
 अनाज  का  आयात  नह्ीं  करता  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  113  मिलियन  हैक्टर  का  जो

 हमारा  लक्ष्य  उसको  अगर  हम  पूरा  करें  तो  हम  दूसरे  देशों  को  भी  अनाज़  का  निर्यात  कर

 हैं  पोजना  पर  1974  में  काम  शुरु  हुआ  लेकिन  1980  में  फारेस्ट  अमेंडमेंट  बिल
 आने  को  वजह  से  यह  काम  झुक  गया  ।  मध्यप्रदेश  की  तरफ  का  बंध  को  जगह  का  जंगल  कट

 गया  लेक्लन  महूराष्ट्र  की  तरफ  का  नहीं  कटा  जिसकी  वजह  से  उस  योजना  का  काम  बन्द
 पड़ा  हुंआ  है  ।  जब  योजना  का  सर्वे  हुआ  था  उस  वक्‍त  यह  12  करोड़  की  जब  काम  शुरू

 उत्त  वक्‍त  को  37  करोड़  को  हो  गई  ।  इसकी  लगत  बढ़ती  जा  रहो  है  शोर  आज  यह  योजना
 सो  करोड़  से  भी  ऊपर  की  हो  चुको  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय
 :

 यह  आम  बात  मेरे  चुनाव  क्षंत्र  में  भौ  यही  समस्या  उठ  छड़ी  हुई
 कई  सिंचाई  परियोजनायें  मंजूरी  के  इन्तजार  में  पड़ी  इसलिए  माननोय  मग्त्रो  महोदय  को

 यहू  बात  नोट  करनी  चाहिए  ।
 ०

 >
 '

 भी  केझ्द  राब  पारधी
 :

 मैं  प्रार्थना  करूंगा  कि  सिचाई  योजनाओी  को  ज॑गस  विभाग  की
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 भोर  से  छट  दी  जानी  चाहिए  ।  भण्डा  रा  जिले  में  बहुत  छोटे-छोटे  तालाब  नदियां  है  बन  गंगा
 नदी  व्यास  नदी  सावनथड़ी  नदी  ऐसी  बड़ी-बड़ी  नदियां  हैं  जो  मध्यप्रदेश  से  आती  हैं
 और  यहां  पर  बहकर  चलो  जाती  बावनथड़ी  योजना  का  पाती  सूखाग्रस्त  इलाके  के  किसानों

 को  मिलने  वाला  इसलिए  इस  योजना  को  जल्‍दी  से  जल्दी  पूरा  करवाया  मैं  केस्द्र

 क्षरकार  से  और  वन  ब्रिक्राग  से  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  इस  कार्य  को  जह़दी

 प्ूरर  किया  सिनाई  और  विद्यू  तोकरग  छिए  जो  पंसा  दिया  गया  है  छटी  पंचबर्षीय  पोश्ना
 में  और  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  प्रारूप  उसके  बारे  में  प्लानिय  कमीशन  से  और  माक्‍्नौय
 प्रम्त्री  जो  से  मेरी  प्राथंता  है  किइतप्रें  इस  विभाग  को  ज्यादा  प्रसा  दिया  जाना  चाहिए  |

 उत्पादन  की  दृष्टि  किसानों  की  दृष्टि  खेती  और  उद्योग  को  दृष्टि  से  यह  बहुत  अअवश्यक

 इसी  के  जरिए  हम  तरक्की  कर  सकते  हैं  ओर  आज  तक  भी  देश  ने  जो  तरकको  को  है  वह
 इसी  की  वजह  से  को  इसलिए  घिचाई  और  बिजली  के  लिए  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  पंसा
 उपलब्ध  कराना  यह  मेरी  सरकार  से  प्रार्थना  है  ।

 उपाध्यक्ष  बिजली  जो  किसानों  को  दी  जाती  एक  समय  था  कि  बिजली  बहुत
 कम  दी  जाती  आज  भी  कम  लेकिन  जो  भी  बिजलो  दी  जाती  है  वह्‌  अनियमित  रूप  ते  दी
 जाती  है  ।  दससे  किसानों  को  परैशानी  होती  मेरी  प्रार्थना  है  कि  किसानों  को  नियमित  बिजली
 दी  जाए  ।  मन्त्री  जी  ने  बताया  कि  राज्य  सरकारों  के  हलेक्ट्रीसिटी  बोर्ड  अपना  टारगेट  पूरा  नहीं
 कर  रहे  हैं  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  ऐसे  इलेक्ट्रीलिटी  बो्डंस  को  केन्द्र  सरकार  को  अपने  हाथ  में
 लेना  चाहिए  ।  सिंचाई  योजनाओं  को  जल्दी  पूरा  किया  जाना  ज्यादा  पंसा  दिया  जाना

 इससे  पैसा  कम  देने  से  काम  समय  पंर  होता.नहीं  है  ओर  देर  होने  से  लागत  बढ़
 जाती  है  ।  उसको  जब  पूरा  करना  चाहते  हैं  तो  करोड़ों  रुपए  की  लागत  बढ़  जाती  इस  दृष्टिकोण
 से  इन  योजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अगर  विश्व  बैंक  से  भौ  कर्जा  लेना  पड़े  तो  ज्यादा  से
 ज्यादा  पैसा  लेकर  इनको  जल्दी  से  पूरा  करना  चाहिए  ।  इसी  तरह  से  जंगल  विभाग  की  बात  भी
 मैं  कहना  चाहूंगा  |  हमारे  जिले  में  बेबर  रानोडोह
 सोनकुड  ओर  काला  माटी  आदि  योजनायें  हैं  जिनसे  काफी  सिंचाई  हो  सकती  ये  सभी
 नायें  आदिवासी  क्षेत्र  में  इन  योजनाओं  को  जल्दी  से  जल्दी  क्‍लीयर  करायें  ताकि  आंदि*
 बासियों  को  लाभ  मिल  इन  शब्दों  के  साथ  में  सिंचाई  और  बिजली  विभाग  को  मांगों  का
 समर्थन  करता  हूं  ।  भापने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  इसके  लिए  आपका  आभार  माता  हूँ

 क्री  जगम्ताथ  पटनायक  :  में  सिचाई  ओर  विद्युत  मंजालय  की
 दानों  की  मांगोंब्का  समर्थन  करता  हूं  ।  आज  लक्ष्य  यह  है  कि  2000  Fo  तक  कुल  113  मिलियन

 -  हैकटेयर  क्षेत्र  सिंचाई  के  अन्त्गंत  लाया  इस  शताब्दी  के  अम्त  तक  भारत  की  68.4  करोड़
 की  आबादी के  100  करोड़  तक  पहुंच  जाने  की  आशा  इतमो  विशाल  आजाड़ी  को  खिलाने  के
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 लिए  लगभग  23  करोड़  टन  जाद्य  उत्पादों  की  आवश्यकता  होगी  जो  उत्पादन  के  वतंमान  स्तर  से
 दो  गुना  है  ।  चंंकि  कृषि  योग्य  तमाम  18.9  करोड़  हेक्टेयर  पर  खेती  की  जा  रही

 लिए  इसे  की  कोई  संम्भावना  नहीं  इसलिए  कृषि  उत्पादन  में  वद्धि  कृषि  प्रौद्योगिकौ  में

 सुधा  सघन  तथा  व्यापक  सिंचाई  प्रणाली  तथा  जल  के  कुशल  उपयोग  द्वारा  हो  सकती
 लिए  क्षेत्र  में  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  अपनाने  की  अत्यंत  आवश्यकता  है  ।

 मध्यम  दर्जे  की  कृषि  प्रौद्योगिकी  के  साथ  स्प्रिंकलर  और  ड्िप  सिंचाई  जैसी  झन्‍्नत  सिचाईं
 प्रौद्योगिकी  अपनायी  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  सूख  वाले  क्षंत्रों  में  जीवन  स्तर  में  सुधार  का  संबंध  है  क्योंकि  जब  स्रोत  ओर
 वित्तीव  साधन  सीमित  हमें  यह  निर्णय  करते  समय  कि  किस-किस  क्षेत्र  में  सिचाई  सुविधाएं
 उपलब्ध  करानी  समझदारी  से  काम  लेना  होगा  ।

 छठी  योजना  के  अन्त  तक  सुड़ोसा  शज्य  में  50  लाख  एक्ट  सिचाई  योग्य  क्षत्र  कौ
 में  केवल  17.34  लाख  हेक्टयर  को  ही  सिंचाई  हो  सकी  ।  राष्ट्रीय  कृषि  1976  के  घटे  हुए
 लक्ष्यों  क ेअनुसार  भी  2000  ई०  तक  30  लाख  हेक्टथर  की  सिंचाई  के  अन्तर्गत  साया  जाता

 आहिए  ।  इसके  लिए  लगभग  3800  करोड़  रुपए  के  विदेश  की  अवश्यकता  बने  मौजदा  मूल्यों
 के  अनुसार  आ  गयी  तो  पंचवर्षीय  योजना  में  औसत  लगभग  1265  करोड़  रुपए  होमी  ।

 राज्य  द्वारा  सज्य  योजना  के  अन्तर्गत  860  रुपये  के  परिव्यव  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  और
 क्षातवों  योजना  के  दोरान  तीम  बड़ी  परियोजनाओं  (।)  रेंगाली  (2)  अपर  कोट  लाभ  (3)

 रेखा  के  लिए  केस्त्र  द्वारा  सगभग  890  करोड़  रुपए  दिए  जाने  की  आवश्यकता  इस
 बात  को  ध्यान  में  रका  जाना  चाहिए  भओर  मंत्री  महोदय  को  चाहिए  कि  वह  तद्नुसार  आवंटन
 करने  के  लिए  योजना  आयोग  से  आग्रह  करें  ।

 उड़ीसा  राज्य  विश्व  आरत  सरकार  ओर  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  इस्द्रावती

 मामक  एक  बड़ी  परियोजना  है  ।  किन्तु  केश्रीय  जल  आयोग  डब्ल्यू०  सी०  में  को

 अन्तिम  रूप  देने  में  बिग्नम्व  कै  कारण  परियोजना  को  आरम्भ  करने  में  देरी  हो  रही  नि  विदाओं

 की  यथा  समय  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  सभी  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिए  ।

 मैं  सूखे  बासे  क्षत्रों  में सिंचाई  के  पर्रावणीय  प्रभाव  की  और  भी  भापका  ध्याण  भाकधित
 करना  हूं  ।  इस  संबंध  में  पहले  से  ही  अनुमान  लगा  लेना  चाहिए  ओर  परिस्थिति  की  भ्म्नुलन
 को  बनाए  रखने  के  संबंध  में  परियोजना  रिपोर्ट  में  उल्लेख  होना

 हैं  आपका  ध्यान  इस  तथ्य  को  ओर  भी  आाकथित  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  राज्य  में

 बहुत  सी  चालू  परियोजनाओं  बदनाला  और  अपर  जोंक  के  मामले  में  कृषि  विभाग  से  अब

 तक  मंजुरी  न  मिलते  के  कारण  निर्माण-कार्य  में  विसम्ब  हो  रह  है  ।

 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  दोनों  ही  विभागों  के  अधिकारियों  के  दल  को  स्थल  के  दौरा
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 जाल  पे  न:ीी  ऑल  विद्युत

 जगस्ताथ

 कर  के  नदी  पर  अन्तिम  निर्माण  ले  लेना  चाहिए  ताकि  लागत  में  अवाश्यक्‌  वृद्धि

 विद्युत  के  संबंध  में  हमारी  मांग  यह  है  कि  सातवाँ  योजना  के  प्रस्तुवित  डक््च  ताप  विद्युत
 संयंत्र  लगाए  जाए  -500-500  मेगात्राट  क्षमता  वाले  2  यूनिट  और  बैली  ताप

 विद्युत  तलचर  मेगावाट  प्रति  यूनिद  की  क्षमता  वाले  4  यूनिट  जो  840
 बाट  के  बरावर  है  ओर  जिसका  लागत-्भनुदान  840  करोड़  रुपए  है  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  लिए  550  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  होगी  ।

 इसके  साथ-साथ  तलचर  संयंत्र  क ेनवोनीकरण  ओर  भाधुनिकीकरण  का  कार्य  भी  जल्द
 आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  ओर  कार्यक्रम  को  महंनजर  रखते  हुए  प्रामीण  विद्युतीकरण
 निगम  ई०  को  विशेष  दर  जनजातीय  क्षंत्रों  और  पिछड़े  क्षेत्रों  और  हरिजन  वस्तियों

 :  में  अधिक  कारगर  बनाया  जाता  ताकि  यह  अपने  लक्ष्यों  ओर  कार्यक्रम  को  पूरा  कर  सके  ।

 हन्हीं  के  साथ  पैं  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  हमने  मस्त्री
 के  उत्तर  के  लिए  5  का  समंय  निश्चित  किया  क्‍या  आप  उत्तर  दे  सकते  है  ?

 एक  भाननोय  सवस्य  :  कया  वड़  45  मिनट  में  अपनी  बात  पूरी  कर  सकते  हैं  ?
 न

 उपाध्यक्ष  महोदय  .:  6  वक्‍तव्य  अभी  और  में  माननीय  सदस्यो ंसे  अनुरोष्ट  करता

 हूं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  केवल  5  मिनट  का  सभय  4  मिनट  के  पश्चात  मैं  घण्टी  बजाऊंगा  और
 पांचवे  मिनट  में  उन्हें  अपनी-बात  समाप्त  कर  दैनी  चाहिए  |  तभी  मंत्री  महोदय  उत्तर  दे
 नहीं  तो  काफी  समय  लगेगा  ।  ६

 कछ  माननोय  सदस्य  :  वह  कल  जवाब  दे  सकते  है  |
 रा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  यह  कार्य  आज  ही  समाप्त  करता  चाहिए  ।  अम्य  मन्त्रालयों  पर  भी

 करना  है  |  हमें  आज  उद्योग  मन्त्रालय  पर  भी  विचार  करना  था  किन्तु  आज  हमने  इसे  नहीं
 लिया  ।  कार्य  मन्त्रणा  समिति  में  हमने  यह  निर्णय  लिया  था  कि  सारा  काम  आराज  ही  समाप्त  हो
 जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  के  लिए  हमारे  पास  और  भी  कायं  केवल  यही  नहीं  मैं

 एक घंटा समय बढ़ा दूंगा । हम सात बजे तक कार्य कर सकते हैं और 7 बजे तक यह समाप्त हो जाना चाहिए । मैं सदस्थों से अनुरोध करूगा कि वह अपने भाषण 5 मिनट के भौतर समाप्त . करे । तभी मन्त्री महोवय घंटा ले सकते क 5 278
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 भरी  ई०  अस्यापू  रेड्डी  :  मस्त्री  महोदग्  कोई  भशीम  तो  नहीं

 ्ा्+एः

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उम्हें  45  धिनट  दूगा  |

 भरी  ई०  अय्यायू्‌  रेडडो  :  यदि  वह  कल  के  लिए  तंयार  तो  हमें  प्रसन्‍नता  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  मैं  मन्‍्त्नी  महोदय  से  विचार  विमश

 श्रीमती  जयम्ती  पटमायक  :  मैं  सिचाई  ओर  विद्य,्॒मन्त्रालय  की  अनुदानों  की

 मांगों  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 कृषि  का  एक  अस्यन्त  महत्वपूर्ण  अपयद  संतोष  की  बात  है  कि  छठो

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  ।  लाख  हैक्टर  भूमि  को  सिंचाई  के  अन्तगगं  त  लाया  यया  ल्‍लांकि
 -  हम  प्रगति  को  ओर  तथा  सिंचाई  क्षमता  के  विकास  की  ओर  अग्रसर  हैं  किम्तु  अभी  बहुत  कुछ  किया

 जाना  है  क्योंकि  अभी  भी  बहुत  म्ञा  पानी  बिना  किसी  उपयोग  के  समुद्र  में  जा  मिलता  है  ।

 यह  क्हिम्बना  है  कि  सिचाई  भी  एक  बड़ी  या  मध्यम  परियोजना  मंजर  ओर  चालू  करने  के
 लिए  हमारे  पास  साधनों  कौ  कमी  है  भोर  जब  साधन  होते  हैं  तो  निर्माण  काल  इतना  भम्बा  होता

 है  कि  लागत  बढ़  जाती  किसी  न  किसी  प्रकार  से  परियोजना  को  मन्जूरी  ओर  उसके

 पूरा  होने  में  साधनों  की  कमी  बनी  रहती  साधनों  को  कमी  को  ध्यान  में  रखते  भधूरी
 परियोजमाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  निवेक्ष  में  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ताकि  पहले  से  कि  ए्‌
 गए  निवेश  का  जल्द  से  जल्द  इस्तेमाल  किया  आ  के  ।  कई  ऐसी  परियोजनाएਂ  हैं  जिनमें  हम  पाते
 हैंक  जलाशय  तो  तेयार  कर  लिया  गया  किन्तु  धत  के  अभाव  में  कारण  वितरण  प्रणालौ  के  कार्य  में
 प्रगति  नहों  हो  रही  है|  मैं  उडीसा  के  दो  उदारण  दे  सकती  एक  रेगाली  परियोजना  है  तथा

 दूसरो  अपर  कोला  परियोजना  है  ।  इसक्रें  लिये  बरियता  धत  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ताकि

 इन  परियोजनाओं  को  इस्तेमाल  में  लाया  जा  सके  ।

 प्राथमिकता  के  अधार  पर  घन  देने  से  मेरा  मतलब  अनुदानों  ओर  ऋण  द्वारा
 करने  से  है  क्योंकि  उड़ीसा  भोसत  से  नीचे  जब  तक  अनुदानों  शोर

 ऋणोंडुक  रूप  में
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  धन  देकर  मदद  नहीं  की  जाएगी  उड़ीसा  प्रगति  नही  कर  सकता  है  ।
 मई  परियोजसाभों  के  मामले  में  आदिवासी  क्षंत्रों  ओर  सूखा  पी|ड़त  क्षंत्रों  में  परियोगनाओं

 प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ओर  उन  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए
 जो  बाढ़  से  बूंचाव  में  सहायक  हैं  बहां  मैं  उड़ीसा  में  परियोजना  का  उल्सेल

 चाहूंगी  |  इस  परियोजनों  से  पश्चिवम  बिहार  ओर  उड़ीसा  तीन  राज्यों
 को  लाभ  होगा  ।  इन  तीनों  राज्यों  के  मुब्यमन्त्रियों  ने  पूर्वी  क्षत्र  परिषद  की  बेठक  में
 में  इस  इस  मामले  को  सिंचाई  मन्त्रो  के  समक्ष  उठाया  था  कि  फ्हूली  परियोज़नाओं  की  तरह  वह
 का  मामला  केन्द्रीय  सरकार  को  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिए  ।

 ह
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 आधिक  रुप  से  पिछड़  विशेषकर  वे  राज्य  जिन्हें  आठवें  वित्त  भायोग  ने  राज्स्द
 की  फरगी  वाले  राज्य  पाया  को  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  उनकी  राज्य
 योजना  के  अलावा  अतिरिवत  सहाक्ता  प्रदान  की  जामी  चाहिए  ताकि  उनमें  राष्ट्रीय  शओोल्त  और
 देश  के  उन्नत  राज्यों  के  बराबर  सिंचाई  क्षमता  का  सृजन  किया  जा  सके  ।  सिंचाई  में  रिसने  की

 समस्या  सवसे  बड़ी  रिसने  को  समया  को  हल  करने  के  लिए  हमें  निकासी  का  प्रबंध  करता

 नलकप  ओर  बागान  लगाने  होंगे  ।  रिसने  के  कारण  काफो  प्रानी  बर्बाद  हो  जाता  है  ओर
 इस  समस्या  की  ओर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  ध्यान  दिया  जाना

 अब  मैं  बिजली  की  समस्या  पर  आती  हूं  ।  बिजली  देश  को  उन्नति  की  कु  जी  ग्रदि  हम
 देश  में  बिजली  की  स्थिति  पर  गोर  करें  तो  हम  पाएंगे  कि  छठी  योंगना  के  अन्त  तक  स्थापित

 क्षमता  14000  मेगाबाट  पहले  19,500  मेगावाट  का  लक्ष्य  लिधरित  किया  गया  था

 परन्तु  अब  हमें  पता  चला  है  कि  लक्ष्य  14,500  मेगावाट  का  है  ।  मन्त्री  जी  कह  सकते  हैं  कि

 .  1979  के  अम्त  में  विद्यमान  क्षमता  में  50  प्रतिशत  की  वृदि  की  जाएगी  परंतु  उसका  यह  अर्थ  नहीं

 .  है  कि  हमने  50  प्रतिशत  मांग  पूरी  कर  दी  है  क्‍योंकि  हम  देखते  हैं  कि  सभी  जगह  बिअली  को  कमी

 है  ओर  बिजली  की  सप्लाई  में  कटोती  की  जा  रही  मुझे  नहीं  मालूम  कि  योजना  आयोग  मांय

 ओर  लक्ष्य  किन  पहलुओं  ओर  आधारों  का  विचार  करके  नि्ननारित  करता  मैं  यह  समय  पाने  में

 असम  हं  कि  हम  लक्ष्य  को  अथवा  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  कर  रहे  हैं  क्योंकि  एक
 समतावादी  राज्य  में  बिजली  को  मांग  में  बुद्धि  होते  रहना  अनिवायं  है  ।  बिजली  की  कमी  के  कारण

 उद्योगों  की  स्थापित  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  जिसके  १रिण।मस्वरूप  भारी  राष्ट्रीय  हानि

 हो  रही  अतः  विद्युत  की  क्षमता  में  वृद्धि  करनी  होगी  भोर  वह  भी  शीघ्र  इस  उद्द  श्य  से  हमें
 विद्यमान  ताप  विद्युत  संयंत्रों  का अधिकतम  उपयोग  करना  होगा  ओर  यह  बेहतर  प्रबंध  व्यवथा

 ओर  आधुनिकोकरण  द्वारा  किया  जांना  चाहिए  ।

 मैं  उच्च  ताप  विद्युत  संयंत्रों  का  उल्लेश्व  करती  हूं  ।  पन  बिजली  फरियोगाओं  को  पूरा

 होने  में  बहुत  समय  ल०ता  जहां  कोयला  उपलब्ध  है  वहां  हमें  ताप  विद्यु  संयंत्र  लगाने  चाहिए  ।  *

 यहां  मैं  तलचर  में  उच्च  विद्युत  संयंत्र  का  उल्लेख  करना  चाहूंगी  ।  उड़ीसा  इस  तलचर  उच्च

 ताप  विद्युत  संयंत्र  के  बारे  में  लगातार  जोर  दैता  रहा  इसक  बारे  में  पांचवी  योजना  में  निर्णय

 लिया  गया  था  ।  उच्च्‌  ताप  विद्युत  सयंत्र  के  लिए  चयन  किए  नए  छह  स्थानों  में  से  एक

 है  ।  दुर्भाग्य  से  अभ्य  सभो  पांच  स्थानों  घर  परियोजनाएं  चालू  हो  गई  परन्तु  तलभर  में  नहीं  ।

 मेरा  कहना  है  कि  यह  सर्वाधिक  व्यवहायं  प्रस्ताव  वहां  काफी  जल  उपलब्ध  रेलवे  स्टेशन

 भो  कोयला  भी  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।  इन  सबके  बावजुद  मैं  नहीं  जानती  इसके  साथ  सौतेला

 भ्यवह्वार  क्यो  किया  जा  रहा  है  इसके  लिए  विद्युत  मंत्री  को  दोषी  नहीं  वह  इस  विषय

 में  काफी  गंभीर  हैं  |  परन्तु  वित्त  मंत्रालय
 और  योजना  आयोग  धन  उपलब्ध  कराने  पर  सहमत  नहीं

 मैं  बिद्युत  मंत्री  से  निविदन  करती  हूं  कि  वह  योजना  आयोग  पर  दबाव  डालें  कि  वह  हमारी

 मांग  का  भी  आकलन  करें  और  धन  उपलब्ध  राज्य  सरकार  बराबर  बिजली  को
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 ताओं के बारे में कहती रही है। उसने केन्द्र सरकार को कहा है कि सातवीं न

 ताओं  के  बारे  में  कहती  रही  उसने  केन्द्र  सरकार  को  कहा  है  कि  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के

 अंत  तक  राज्य  को  मंत्री  मेगावाट  बिजली  की  कमी  का  सामना  करना  इस  दृष्टि  से

 बिद्युत  मंत्री  को  योजना  मंत्री  और  बित्त  मंत्री  पर  अधिक  धन  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  के

 बारे  में  जोर  देना  चाहिए  ।

 पिछली  लोक  सभा  में  हमें  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  500  मेगावाट  के  दो  यूमिट  बन
 रहे  विद्युत  मंत्री  इस  पर  ध्यान  दें  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  कम  से  कम  500
 प्रेगावाट  का  एक  यूनिट  काय॑  करना  प्रारम्भ  कर  दे  ।

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  धाटी  कोयला  क्षेत्र  में  भी  राज्य  क्षेत्र  में  एक  ताप

 विद्युत  संयंत्र  के  लिए  कहा  है  |  इसे  भो  इम्हों  आधारों  पर  मंजूरी  नहीं  दी  जा  रहो  है  |  राज्य
 कार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बैंक  से  संस्थागत  धन

 हेतु  मंजूरी  देने  को  कहा  जब  तक  इस  प्रस्ताव  पर  सहानुभूतियूवंक  विचार  नहीं  किया
 शाज्य  की  उम्नति  नहीं  होगी  ।

 केन्द्रीय  राज्य  क्षेत्र  ओर  गैर-सरकारो  क्षत्र  में  विद्युत  उत्पादन  हेतु  विद्युत
 क्षमता  के  विस्तार  की  भावश्यकता  हमें  इन  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  ओर  मजरी  के

 लिए  उदार  नीति  अपनानी  चाहिए  ।  अन्यथा  बड़े  पूंजीपति  व्यय  की  आवश्यकता  वाली  यह
 पौधविधि  परियोजनाएं  कभी  भी  पूरी  नहीं  होंगी  ।  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  इस  संबध  में  एक  प्रस्वाव

 क्षाया  है  ओर  मुझे  आशा  है  कि  अन्य  राज्यों  से  ऐसे  ही  अस्ताव  आए  प्रस्ताव  यह  है  कि
 उद्योगों  का  एक  समूह  प्रत्येक  उद्योग  की  एक  निजी  परियोजना  के  बाजाएं  संयुक्त  रूप  से  एक  रकित

 विद्युत  संयंत्र  स्थापित  यह  एक  समझ्षदारी  पूर्ण  प्रस्ताव  इनसे  लागत  पर  भी  बहुत
 प्रभाव  पड़  गा  ;  इससे  राज्य  ग्रिड  के  विद्युत  उत्पादन  में  भी  सहायता  मिलेगी  ओर  विद्युत  बोर्डों  पर
 दबाव  भी  बहुत  कम  हो  जाएगा  ।  माननीय  मन्त्री  से  आग्रह  करूगी  कि  हमारे  राष्ट्रीय  हित  में

 इस  प्रकार  को  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  के लिए  एक  नीति  निर्णय  लेना  चाहिए  ।  सभो  क्षेत्रों
 में  विद्युत  परियोजनाओं  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  एक  सुस्पष्ट  ओर  प्रगतिशील  नीति  की

 श्यकता  है  ।

 इसके  बाद  मैं  उद्योगों  में  ऊर्जा  की  वचत  पर  जोर  देती  कई  उद्योगों  को  अपने  संयंत्रों

 झौर  उपकरणों  में  सुधार  करना  चाहिए  ।  जो  एक  उद्योग  लगावे  जा  रहे  हैं  उन्हें  ऐसी  प्रौद्योगिको  का
 चयन  करमा  चाहिए  जिसमें  कम  मात्रा  में  ऊर्जा  का  उपयोग  हो  ।

 मैं  यह  भी  कहुंगौ  कि  पारेहण  ओर  वितरक  पहलुमों  को  कम  प्राथमिता  दी  गई  रहें

 परिषण और वितरण तथा राष्ट्रीय प्रिड के भी भरे में राज्जाध्यक्ष |समिति द्वारा की गई रिशों को कार्यस्थित करना कपाध्यक्ष अब कृपया समास्त कोजिए ।



 अनुक्तमों  को  6  17  1985
 -

 जौसती  अयन्ती  पटनायक्ष  :  वेबल  एक  बात  ओर  एक मैं  विद्युत  सम्ब्य॑  कार्य  दख  को

 सिफारिशों के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहती  हूं  ।  इंसमें  कहा  गया  है

 सम्बस्धों  कार्यदल  ने  सातबों  योजना  के  दोरान  30,595  मेगावाट  के  विद्युत
 क्रम  के  लिए  67,500  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  सिफारिश  की  है  ।”

 हषाध्यक्ष  सहोदय  :  मम्त्री  जी  ने  इसे  नोट  कर  लिया  कृपया  बंठ

 अब  मानमोय  मस्त्री  एक  वक्‍तशथ्य  देना  चाहते  हैं  ।

 ,  झलोमती  जयम्ती  पटमायक  :  उड़ीसा  में  उज़न  ताप  विद्युत  संयंत्र  प्रारम्भ  किया  जाना

 चाहिए  ।  यह  बहुत  आवश्यक  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  इस  पर  बिचार  फरने  का  निवेदन  करती

 संसदीय  कार्य  सम्त्रालव  में  राज्य  सम्त्री  गुलाब  नबी  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 उस्यक  पते  |  से कि  सदन  का  समय  एक  घंटा  बढ़ा  दिया  मन्त्री  जी  कल  उत्तर  देंगे  ।  सची  में  ऐसे  कई  सदस्य

 जिश्हें  थी  बोलना  है  अतः  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सदन  की  बंठक  का  समय  डेढ़  बजे  तक

 बढ़ा  दिया  जाए  ।

 एक  सानोय  सदस्य  :  मन्त्री  जी  अपना  उत्तर  कब  दंगे  ?

 ओो  गलाभ  मवी  आजाद  :  कल  ।

 एग.जी.रगा  :  हमें  कुछ  राज्यों  के  सदस्यों  को  बोलने  का  कोई  भवस्तर  वड्ढीं  -

 मिला  है  ।  एक  हो  राज्य  से  4  अथवा  5  सदस्यों  को  बोलने  को  अमुमरति  दी  जाती  अन्य  राज्यों

 के  उन  सदस्यों  को  जिरहें  बोलने  का  मोका  नहीं  मिला  अवसर  दिया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सूचो  के  अनुसार  बुलाता  हूं  |  सूचो  इस  प्रकार  तो  मैं  क्या  कर
 “  सकता  हूं

 क्री  पोयव  तिरकी  द्वार  ):  ढया  मैं  एक  सुझाव  दे  सकता  हूं  आज  सदन  का  समय

 बढ़ाने का  क्या  ओचित्य  है  जब  कि  मम्त्री  जो  अपना  डत्तर  कल  ही  देंगे  ?  जिम  सदस्यों  कोअभो  बोलना
 '

 है  भोर  जिनका  नाम  सूची  है  वे  भो कल  बोल  सकते  हैं  ।

 )

 *झी  एस.एम.गुरडडी  :  उपाध्यक्ष  सिंचा  ई  ओर  विद्युत  भस्णोलय  के

 लिए  अनुदान  मांगों  पर  बोलते  हुए  मैं  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहता

 *कन्मड़  में  दिये  गये  भाषण  के  भ्रग्न जी  अनुवाद  का  हिस्दी[कबान्तर  ।
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 यह  ओर  भी  अच्छा  होता  यदि  केन्द्र  ने  अन्तर्राज्यीय  नदियों  की  जिम्मेबारी  अपने  ऊपर
 लो  होती  |  हम  भपने-अपने  राज्यों  के  लिए  मांगे  रख  रहे  हैं  ।  आंध्य

 ओर  अन्य  राज्य  केन्द्र  के  समक्ष  अपनो  मांगे  रख  रहे  हैं  व ेअलग  परियोजनाभों  का  निवेदन  केर
 रहे  ग्रह  अधिक  उपयोगी  ओर  उचित  होगा  यदि  केरद्र  यह  फैसला  कर  सके  कि  प्रत्येक

 परियोजना  कहां  स्थापित  को  जी  ,

 महा  राष्ट्र  ने  कृष्णा  नदी  प्र  एक  परियोजना  का  मिर्माण  किया  है  ।  यह  कोयला  बिजली
 फरियोजना  है  |  हालांकि  यह  घिथधुत  परियोजना  अधिकतर  पानी  शमुद्र  की  औरे  वह्‌  जाता  है  ।

 मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  पानी  कौ  भारी  मांगों  में  इस  वर्तनादी  के  लिए  केम्द्रीय  सरकार  जिम्मेबार

 यदि  उचित  योजना  बनाई  मई  तो  महाराष्ट्र  को क्जिग्रो  के  अतिरिक्त  उसका  पन्‍नी

 कर्माटक  ओर  आंन्ध्य  प्रदेश  को  दिया  जा  सकता  का  ।  सभी  राज्यों  में  पानौ  की  कमी  केसर

 को  इस्र  संबंध  कें  शोप्र  कदम  उठाने  चाहिए  और  कर्नाटक  और  आंध्य  प्रदेश  को  पानी  उपलब्ध  कराना

 चाहिए  ।

 मेरे  राज्य  के  बारे  में  मुझे  यूं  कहना  है  कि  कर्नाठक  राज्य  में  कृष्णा  नदी  सबसे  बड़ी  नदी

 है  ।  भारत  गंगा  और  यमुना  के  बाव  कृष्णा  नदी  हर  सबसे  बड़ी  नदी  है  ।  यद्ट  सुस्पष्ट  है  कि  यदि

 कृष्णा  ओर  कावेरी  नदी  घाटी  का  उचित  उपगरेग  किया  जाए  तो  दक्षित  भारत  में  बिल्कुल  भरी

 सूक्षा  नहीं  कृष्णा  नदी  घाटी  में  कुठ  परियोजनाएं  मालाप्रभा

 घाटप्रभा  मोर  तु  गमड़  परियोजनाएं  ।  उनमें  से  यह  महत्वपूर्ण  परन्तु  दुर्भाग्य  से  इनमें  से  कोई  पो

 पूरी  नहीं  हुई  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  धन  की  कमी  है  ।  केन्द्र  राज्य  सरकारों  पर  जल  |का  उपयोग

 ने  करने  और  प्रारम्भ  परियोजनाओं  को  पूरा  न  करते  का  आरोप  लगाता  हमारे  स्वर्गीन

 बन्‍्त्री  श्री  लात  बहादुर  शास्त्री  ने  ऊपर  कृष्णा  परियोजना  को  नोंब  रखी  थी  उस  समय  इसकी

 अनुमानित  लागत  200  रुपए  थी  ।  श्री  शास्त्री  ने  उत्त  अवस्तर  पर  कहां  कि  परिगोजना

 ये  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  रूप  में  प्रतिवर्ष  200  करोड़  रुपए  का  साभ  भव  इसको
 खागत  इतनी  बढ़  गई  है  कि  यदि  हम  अब  2000  करोड़  रुपए  भौ  व्यय  तो  भी  यह  परियोजना

 पूरी  नड्डी  होगी  ।  जब  राज्य  असहाय  स्थिति  में  तो  यह  स्पष्ट  है  कि  वे  केन्द्र  सरकार  से

 यदि  परियोजनाएं  समय  पर  पुरी  नहीं  होती  बाद  में  उन्हें  पूरा  करना  बहुत  महंगा  पड़ेगा  ओर

 अन्ततोगत्वा  यहू  सारे  देश  की  हानि  होगी  |  मेरे  राज्य  के  अधिकतर  जिलों  में  प्रति  वर्ष  सूखे  को

 स्थिति  उत्पन्न  होना  आप  बात  हो  गई  है  |  सूखे  के  इस  प्रकोप  के  हल  के  लिए  सिंचाई
 फरिमोजताओं  को  उच्च  प्राममिकता  देसी  होती  ।  यदि  भाप  कहें  कि  आपके  फस  धरम  नहीं  तो

 -  कृपया  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  का  प्रबंध  करें  ।

 उत्तर  में  दामोदर  घाटी  परियोजना  इसी  प्रकार  कृष्थम  घाटी  भिगम  भी  स्थापित  किया
 जा  सकता  है|  इस  नियम  के  माध्यस  सिंचाई  के  अतिरिक्त  भूमि  को  समतल  कताते कार  काम

 प्रारम्भ  किया  जां  सकता  माननीय  भनन्‍त्री  जी  से  कृष्णा  नदो  घाटी  नियम  और  कयमेरी  की

 जादी  शिगम  को  भी  स्थापना  करने  का  आजूृह  करता  हूं  ।
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 श्री  एम०  एम०  ह

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  बीजापुर  ८  पांच  वर्षों  में  तीन-बार  सूखा  पड़ा  ।  अकाल  राहत  कार्यक्रमों

 पर  भारी  राशि  ब्यप  फी  जा  रही  है  यदि  अपर  कृष्णा  परियोजना  पर  धन  ब्यय  किया  तो

 समस्त  बीजापुर  जिले  को  कृष्णा  नदी  का  जल  प्राप्त  हो  सकेगा  ।  इस  परियोजमा  पर  व्यय  को  गई

 सारी  राशि  दस  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  वसूल  की  जा  सकती

 हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  ने  उस  समय  जब  कि  सारा  बीजापुर
 जिला  भीषण  अकाल  से  पीड़ित  वहां  का  दोरो  किया  था  |  उस  समय  चौन  ने  भारत  पर

 मण  कर  रखा  था  ।  बोजापुर  के  लोगों  ने  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  को  सोने  से  तोला  का  ओर  राष्ट्र  के

 लिए  पीता  दान  किया  था  ।  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  अकाल  के  कारण  बीजापुर  के  सोगों  को  दयनीय

 दशा  देखकर  अत्यधिक  द्रवित  हुई  थी  ।  उन्होंने  कह्टा  था  कि  बाजापुर  की  पाती  उपलब्ध  आकर  इसे

 एक  उस्नत  जिला  बमाया  जाना  चाहिए  ।  में  बतंमान  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  बह  हमारी
 दिवगंत  के  स्वप्नों  को  पूरा  करे  ।  कनरटिक  में  धुर्याष्त  उद्योग  खगाए  मेरे  राज्य  में  डच्योग

 भर्ती  भी  लए  जा  रहे  हैं  ।  बंगलौर  और  उसके  आस-पास के  क्षेत्रों  में  कई  उद्योग  में  इस  पर

 प्रसन्‍न  हूँ  और  इसके  लिए  केरद्रीय  सरकार  का  अभारी  है  ।  लेकिन  उनके  लिए  बिजली  कहूं  है  ?

 जिजली  को  पूर्ति  के  लिए  क्या  प्रबंध  किए  गए  रायचूर  ताप  विद्युत  परियोजना  मूनिट  एक

 मजूर  की  गई  परन्तु  कृपया  यूनिट  दो  और  यूनिट  तीन  भी  शीघ्र  मंजूर  कीजिए  भोर  कर्नाटक  में

 बिंजली  का  संकट  दूर  कोजिए  ।

 बाजापुर  जिले  में  पांच  नदियां  बीजापुर  को  दक्षिण  पंजाब  होगा  चाहिए  यह

 हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  कहा  था  न  कि  मैं  कह  रहा  हूं  ।  कृपया  इन
 पांचों  नदियों  का  पूर्ण  उपयोग  करने  का  प्रबंध  इन  सभी  चालू  परियोजनाओों  को

 करने  के  लिए  पर्याप्त  धन  का  आवंटन  करने  का  प्रबंध  करें  ।  यवि  आप  इन  सभी  परियोजनाओं  के

 लिए  प्रा  घन  नहीं  दे  सकते  कृपया  विश्व  बेंक  से  सहायता  लेने  का  कष्ट  महोदय,में  आपको

 धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  ओर  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्री  रामदेव  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  सिचाई  एवं  विद्युत  मंत्रालय

 की  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  चन्द  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  क्रम  में  सर्वप्रथम

 में  अपने  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  ईन्दिरा  गांधी  जी  को  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  बोस  सूत्री
 के  अन्तगंते  सिंचाई  एवं  विद्युत  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  देते  हुए  प्रथम  स्थान  प्रदान

 किया  था  ओर  यही  कारण  है  कि  हम  1980  से  लेकर  आज  तक  अपनी  सिचाई  क्षमता  में  इतनी

 ब्‌ढठि  कर  सके  हैं  और  अस्त  के  मामले  में  आतगनिर्भर  हुए  अभ्त  के  मामले  में  हमारा  आंदोलन

 बहुत  पुराना  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  कान  में  भारत  के  किसाम  और  जेतीहਂ  मजदूर  कै

 “884
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 लत  न  अिशिनशीिील  ककीककी  विविध

 परिश्रम  से  हमारे  भण्डार  भरे  पड़े  हैं  ओर  यह  सब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जो  की  वजह  से
 मैं  इस  जोर  ध्यान  भाकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  आज  बहुत  मुश्किल  से  हमारा  किसान  यहां  तक  पहुंच
 क्षकां  लेकिन  आज  भी  उसे  उसे  कई  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  आज  वर्षा  और

 बाढ़  से  वहूं  आक्रांत  हो  जाता  अगर  इस  ओर  थोड़ा  सा  ध्यान  दें  तो  नि:संदेह  हम  लक्ष्य  की  पूर्ति
 कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  इसके  अभाव  में  हम  लक्ष्य  की  पूर्ति  नहीं  कर  पाते  इस  क्षंत्र  में  और

 सुधार  की  आवश्यकता  लक्ष्य  के  समय  पर  पूरा  न  होने  की  यही  मुख्य  वजह  है  ।  ऐसे  राज्यों
 में  जहां  किसान  वर्षा  और  बाढ़  से  आक्रांत  रहता  वहां  से  हमारी  यह  मुख्य  समस्या  है  ।

 खासकर  बिहार  में  बढ़  और  वर्षा  से  हमारा  किसान  परेशान  रहुता  ये  दोनों  किसान

 की  दुश्मन  हैं  ।  कभी  वर्षा  हो  जाती  कभी  बाढ़  भा  जाती  है  भोर  भोजों
 के  पत्थर  पड़  जाते  वाढ़  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  हम  तरह-तरह
 का  स्कीम्स  लागू  करते  लेकिन  वे  स्कीम्स  समय  पर  पूरों  नहीं  हो  हमारी
 योजना  समय  पर  पूरी  हो  इस  वजह  से  आज  किसानों  की  कठिनाइयों  का  सामता

 करना  पड़  रहा  यदि  हम  योजना  को  समय  पर  पूरा  कर  ले  तो  लागत  में  भी  कमी  आएगी
 और  समय  पर  काम  भी  पूरा  हो  जाएगा  ओर  हम  लक्ष्प  को  भी  प्राप्त  कर  इसके  अभाव  में

 हम  इन  तीनों  चीजों  से  वंचित  रह  जाते  हैं  ।  जो  पदाधिकारी  चाहे  वे  सेंटर  वाटर  कमीशन  के

 पदाधिकारी  हों  था  गंगा  फ्लड  कंट्रोल  के  पदाधिकारी  चाहे  राज्य  की  तकनोकी  सलाहुकार
 समिति  ही  भी  स्कीम  समय  पर  पूरी  नहीं  हो  पाती  ।  यही  मुख्य  वजह  है  कि  समय  के  अंदर

 बाढ़  नियन्त्रण  का  काम  पूरा  नहीं  कर  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सिंचाई  सम्त्री  जी  से  आग्रह
 करना  चाहता  हूं  कि  आय  अपनी  गाइड  लाइन्स  के  जो  राभ्पों  को  दी  गई  निर्धारित

 प्तमय  के  अम्दर  इनको  पूरा  करने  को  हिदायत  वे  भर  जह्दां  तर  केन्द्र  का  सवाल  यहां  भी  णो

 स्कौम्स  लंबित  पड़ी  हुई  हैं  वर्षों  से उनको  भी  कार्यान्वित  करवाने  की  में  पहल  करें  ।  समय

 कम  इसलिए  मैं  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहता  मूल  समस्या  की  ओर  आपका  ध्यान  दिल्लाना

 चाहता  हूं  ।  बाढ़  नियन्त्रण  का  काम  समय  पर  पूरा  होता  जब  बाढ़  आती  है  उस  समय

 आप  पत्यर  का  ढेर  लगवा  देते  उस  वक्‍त  पैसा  पानी  को  तरह  बहूते  लेकिन  पहले  कुछ  नहीं
 किया  जाता  ।  जब  जून  में  बाढ़  आती  है  तो  उस  उक्त  बाढ़  को  रोकने  का  काम  शुरू  किया  जाता

 जनवरी  से  यह  काम  क्यों  नहीं  शुरू  किया  जाता  ।  जब  अन्य  कार्यों  के  लिए  पँंसा  दिया  जाता

 तो  फिर  इस  काय  के  लिए  समय  पर  पंसा  उपलब्ध  क्यों  नहीं  कराया  जाता  ।  हमें  यह  सुनने  में

 भ्राया  है  कि  बाढ़  नियंम्त्रण  का  काम  बाढ़  के  समय  में  रोक  दिया  गया  ।  बाढ़  भाने  से  गांवों  में  क्षति

 हो  रही  है  ओर  सारी  जमीन  कट  रही  वहां  पर  रख-रखाव  करने  के  लिए  आदेश  नहीं  दिए

 जाते  इसका  नतीजा  क्‍या  होगा  |  सारेगांव  श्वत्म  हो  जायेंगे  ओर  सारी  जमीन  फसलें  नष्ट  हो
 जायेंगी  ।  आखिर  इन  योजनाभों  को  भागू  करने  से  क्या  लाभ  हो  सकता  बिहार  ओर  असभ

 की  स्थिति  से  आप  अवगत  होंगे  ।  यहां  पर  बाढ़  भौर  कटाव  से  काफी  आत्रांत  होते  मैं  यह्‌
 निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  कटाव  शोकने  के  लिए  हमारौ  स्कौमें  समय  पर  पूरी  होनी

 इससे  जनता  भौर  सरकार  को  लाभ  होगा  तथा  अपना  टारगेट  भी  हम  पूरा  कर

 निसरण को भौ भाज हमारी मुख्य समस्या भाज क्‍या होता है कि बिड्वार में बची दे नदियां
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 भर  जाती  हैं  |  हमारे  बिहार  में  दस-दस  नदियां  बहुती  इसका  कुछ  भी  उपयोग  नहीं  कर  पाते
 इनका  उपयोग  करें  तो  दोहरा  लाभ  होगा  ।  एक  लाभ  तो  यह  द्ोगा  कि  नदियों  के  पानी  के

 ज्यादा  उर्जा  प्राप्त  कर  सकते  हैं  कोसौ
 ओर  बूढ़ी  गण्डक  हमਂ  रे  यहाँ  नदियां  हैं  ।  इ  बलान  और  करेह  तो  पहले  हो  सूख  जाती

 ऐसी  नंदियों  को  यदि  गाढ़ा  कर  दें  तो  पानी  का  जमाव  होगा  और  निकासी  का  पानी  नदियों
 में  डालने  से  किसानों  को  लाभ  लिफ्ट  हर्रीगेशन  के  जरिए  से  इस  पानी  का

 उपयोग  कर  सकते  नदियों  के  पानी  से  ज्यादा  लाध  पहुंचता  आज  क्या  होता  कि
 नदियां  और  जोहड़  भर  जाते  इस्त  कारण  से  हमारी  फसलें  नष्ट  हो  जाती  हम  लोग  सोचकर
 पी  कुछ  नहीं  कर  पाते  इसलिये  जल-निसरण  को  हमारी  मुख्य  समस्या  हसकों  रोकना
 आवश्यक  है  ।  हमारे  सारे  माननीय  सदस्य  और  मन्‍्त्री  जी  भी  स्टेट  टयूबवैल्स  के  बारे  में  अवगत

 होंगे  ।  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  अस्सौ  फौछदी  लोग  खेती  पर  निर्वर  करते  मेहनत
 करके  उपजाते  हैं  लेकित  पानी  के  लिए  मुहृताज  आज  टयूअवेल  सराज  पड़े  रहते  बिकली
 नहीं  मिलो  उसक्रे  रश-रखाव  के  मद  में  पंधा  नहीं  होका  नाले  खराब  .  हो  जाते  हैं  ।  जब
 खजं  किया  है  तो  पानी  के  उपयोग  को  ओर  हमारा  ध्यान  क्यों  सहों  जाता  ।  राज्य  प्रस्कारों  को
 इस  सम्बन्ध  में  हिदायत  दी  जानी  हमारा  क्रिसान  हेमारे  देश  का  मेरूदण्श  है।जब  तक
 हमारा  मेहरण्ड  पुरक्षित  नहीं  रहेगा  तब  तक  हमारा  देश  सुरक्षित  रह  सकता  है  ।  काज  इमररे
 यहां  अन्न  का  भ्रण्वार  भरा  पड़ा  श्रीमती  गांधी  के  कार्पक्रमों  को  हमारे  किसानों  ने  पुरा  किसा

 बिजली  के  यारे  में  कोलना  चाहता  पांक  सो  करोड़  रुपया  जिजल्नी
 के  भाधुनिकीकरण  में  खर्य  करने  जा  रहे  वरोनी  और  पतरा  थर्मल  पावर  स्टेशन  को
 सातवीं  ओर  नवों  तथा  दसबो  इकाई  देख  लीजिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आय  विद्युत  पर  किसी  अश्य  अवसर  पर  बोल  सकते

 श्री  कृष्ण  भ्रव  आप  बोलें  |  श्री  आप  से  अंगले  वक्‍ता  सदस्य  बोलते  के  लिए  खह़ें  हो  चुके
 जो  भो  आप  वह  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  श्री  झ्रतप

 शुरू  कीजिए  ।  अन्य  कुछ  भो  कार्यवाही  वत्तांत  में  शामिल  नही  होगा  ।

 #  क्री  जी०  कृष्णाराध  उपाध्यक्ष  मैं  सिचाई  ओर  क्शत  गस्वासत्त्य

 को  भनुदान  सांगों  का  पूरा  समर्थन  करता  इल  महत्वपूर्ण  मरत्रालय  पर  बोलते  हुए  मैं  कुछ

 मुल्यबान  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 डी उस  न्‍  ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्म््भ््ग्ग्पग््््््््ग्ग्ग्मा

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  .

 +करनड़  में  थिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिस्दो  रूपास्तर  ,

 286
 हैं
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 पिछले  कई  बर्षों  में  हमारे  देश  को  विदेशों  के  खाद्यान्न  आयात  करना  पड़ा  ।  परन्तु  आज  ह

 हममे खा्चास्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है ओर हमें उसे निर्यात करने पर गव॑ हमारे राष्ट्र के अन्य कई क्षात्रों में भी प्राप्ति हासिल को है । यह हमारे भूतपूर्य प्रधान मन्‍्त्री स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरु को अथक सेवाओं स्वर्गीय लाल यहादुर शास्त्रो की समपित सेवाओं ओर दिकशत प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधीके कुशल प्रशाक्षण और बलिदान का परिणाम है कि हमारे देश को ऐसी उन्नति प्राप्त हो मैं श्रीमतो इम्दिश गाँधी को अपनी श्रद्धाजलि अर्थिर्त करता हुं भोर प्रार्थता करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति भिले मैं अपने युवा भर उत्साही प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी और वित्त भस्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिहु को वर्ष के लिए प्रगतिशोज्ष यजट प्रध्तुत करने पर बधाई देता हूं । मैं अपने मम्त्री श्री बी० शंकरामभ्द ओर क्री अरूण नेहरू को सिंचाई और चिह्यत के क्षेत्र में प्रगति हासिल करने के लिए गहन रुचि लेने के लिए बचाई देता हूं । हमारे देश में कई महत्वपूर्ण सिंचाई भोर बिद्यूत परियोजनायें रुक गई हमारी सरकार की यहू इच्छा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन सभी परियोजनाओं कें कार्य को प्रारग्भ किया यह जानकर हर्ष होता है कि आगामी सातवीं योजनायें कई नई परियोजनाओं को भी मंजरी दो गई है । अपने राज्य कर्नाटक के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहां सिंचाई को स्थिति अत्पधिक खराब स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे पड़ोसी राज्य आंध्य प्रदेश ओर केरल के पास केवल प्रतिशत सिचित भूमि भाज यह 60 प्रतिशत भोौर उससे अधिक है । लेकिन कर्नाटक में यह ।2 प्रतिशत से बढ़कर केवल 20 प्रतिशत हुई है । मैं इस खराब स्थिति का उल्लेख करते हुए खेद व्यक्त करता हूं । यदि इस असंतुलन को समाप्त करना है ओर एक समान स्थिति बनानी तो कर्नाटक में काफ़ो राशि ब्यय करनी हमारे देश में केवल से 20 इच वर्षा होती है ओर मेरे राज्य में से 22 जिले वूखा प्रवण क्षेत्र सरकार का शुष्क भूम खेती योजनाओं पर लगभग दो हजार करोड़ रूपए का निवेश करने का विचार है| शुष्क भूमि खेती परियो“नाभों मौर सूखा राहत कार्यक्रमों पर हजारों करोड़ रूपए ड्यय करने को बजाए यह्‌ उचित होया कि यहू धन सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय किया जाए । कई पुरानी सिंचाई परियोजनाए अधूरी पड़ी यदि सरकार सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक निवेश तो मुझे विश्वास है कि कर्नाटक उत्तर में पंजाब से किसो भी प्रकार पीछे नहीं कर्नाटक में बहुत कुछ करने की आवश्यकता अपर भाद्र एक बहुत पुरानी परियोजना इस संबंध में कई आस्दोलन ही चुके इस परियोजना को सभी योजनाओं ओर आकलनों पर कारो कार्यालप्रों में पूल जम रहो है | कर्ताटक में हमारे माननीय श्री निजरलिंगप्पा के मुख्य मंत्वि काल यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास रहुचे आया ओर यह अनिर्णीत पड़ा । है ऐसा नहीं होना चाहिए था । यह खेद का विषय है कि कर्नाटक पिछड़ रहा है जवकि पड़ोसी राज्य बड़ो तेजी से उन्नति कर रहे यह वास्तव में एक दयनौय स्थिति है । मैं मासशोय मंत्री जी का ध्यात इस ओर दिलाना बाहूंगा कि यदि अपर 887



 अनुदानों  कौ  17  1985
 क  आसन  अी क  जज  वात  के  आओ  जन  जन  मेन  टन  नन+--मकम-ंभ+न  सन+-म>भनम-ा-नननकान«»ऊउकक

 बो०

 पूरी  हो  तो  लाख  एकड़  भूमि  सिंचाई  के  अम्तगंत  भा  सकती  यदि  अपर  तुग
 योजना  पूरी  हो  जाए  तो  2.75  लाख  एकड़  भूमि  में  सिचाई  हो  सकतो  यदि  पश्चिम  को  ओर

 बहने  वाली  नदियों  रुख  पूर्व  की  ओर  मोड़  दिया  तो  कई  महत्वपूर्ण  परियोजनाएं  पूरी  हो
 सकती  हैं  ।  ये  नेत्रबत  अगिनाशिनी  बेड़ती  परियोजना  बेरीपोल  परि*«

 योजना  और  महादायी  परियोजना  ।  यदि  उपयुक्त  सभी  परियोगनाएਂ  पूरी  हो  तो

 कुल  30.25  लाख  एकड़  भूमि  सिंचाई  के  अम्तगंत  भा  सकती  केबल  भाकलन  तैयार  किए

 हैं  ओर  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  उपयुक्त  परियोजनाओं  का  कुल  आकश्षनत  2640  करोड़
 रुपए  का  हमारा  राज्य  हरित  क्रांति  उद  श्यों  की  प्राप्त  कर  सकता  है  ओर  हमारे  पड़ोसी
 शाज्यों  की  तरह  प्रगति  कर  सकता  है  परन्तु  यह  तभी  हो  सकता  जब  सूखा  राहुत  कार्यक्रम  भौर

 शुष्क  भूमि  खेतों  योजनाओं  पर  धन  व्यय  करने  को  बजाए  इसे  सिंचाई  पर  व्यय  किया  जाए  ।
 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  सविनय  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  सभी

 योजमाओं  को  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  शामिल  किया  जाए  ।

 मैं  आपके  ध्यान  में  एक  भोर  महत्वपूर्ण  मामला  लाना  चाहता  कोलार  जिले  के
 बिम्वदन  में  एक  बड़ा  सहकारी  चीनी  कारखाना  यहां  पानो  की  सुविधाओं

 ५  अभाव  में  800  से
 अधिक  परिवार  कठिनाई  का  कामना  कर  रहे  पिछले  दो  वर्षों  स ेकारखाना  बंद  पड़  है  ।  इस
 प्रकार  लगभग  छह  लाश्ष  एकड़  भूमि  बेकार  पड़ीं  हमारी  सरकार  ने  इस  कारखाने  पर  सात
 करोड़  भूमि  बेकार  पड़ी  हमारो  सरकार  इस  कारखाने  पर  सात  करोड़  रुपया  ख्च  किया
 परन्तु  इसका  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  ।  आपको  किसानों  को  ऋण  देकर  भूमिगत  जर्लें  को  कुए
 छोदकर  प्राप्त  करने  में  मदद  देनी  होगी  ।  तब  इससे  न  केवल  सहकारी  चोनी  कारखाने  को  कार्य
 प्रारम्भ  करते  में  मदद  मिलेगी  वरन्‌  करोड़ों  रुपए  का  लथ्म  भी  अजित  इस  समय  इस
 कारखाने  की  स्थिति  बहुत  खराब  है  और  यहां  कार  बंद  पड़ा  मैं  सरकार  के  इस  मामले  को
 शीघ्र  अपने  हाथ  में  लेने  और  कारखाने  में  कार्य  पुनः  प्रारम्भ  करने  वाले  का  भाग्रह  करता  हूं  ।

 मै

 मैं  अपने  राज्य  कर्नाटक  में  एक  परमाणु  यूनिट  मंजूर  करने  का  स्वागत  करता  हूँ  ।

 बरन्तु  यह  भी  हमारे  राज्य  क्के  लिए  पर्याप्त  नहीं  यदि  आप  कर्नाटक  से  सूखे  को  पूरी  तरह  के
 समाप्स  करना  चाहते  हैं  ओर  अधिक  बिजली  उपलब्ध  कराना  चाहते  हैं  ओर  यदि  आप  चाहते  है
 कि  मेरा  राज्य  प्रगति  ओर  खुशहाली  के  एक  नए  युग  में  प्रवेश  तो  क्रपया  दो  और  विद्यूत
 यूनिट  मंजूर  कीजिए  ।  उनमें  के  एक  मेकेदात  में  ओर  दूसरा  शरावती  मे

 पित  किया  जा  सकता  मैं  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  भोर  अपना  भाषण  समाप्त
 करता  हूं  ।

 भरी  हरोह्  राबत  उपाध्यक्ष  प्रावर  संक्टर  में  इस  वर्ष  लितना  हमारा

 ,  288  हि



 27  1907  अनुद्ानों  को  5-  66:
 जज  2७33. रा  कक

 लक्ष्य  उसको  हमने  प्राप्त  किया  है  और  उसी  के  आधार  पर  हमने  1985-86  4

 लक्ष्य रखा  में  इस  अकार  के  उत्साहजतक  परिणाम  दिखाने  के  लिए  माननीय  विद्यू,ल  मंत्री

 कोर  उनके  मंत्रालय  के  सहयोगियों  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 बर्मल  पावर  प्लास्ट्स  की  इस्‍्टाल्ड  कंपेसिटी  का  अभी  तक  4०  परमेंट  भी  हम  स्चीव  नहीं
 कर  सके  |  बराबर  टाइमली  मानिटटरिंग  के  कोयला  उपसत्ध  कराने  के  कारण  उसमें  सुधार

 हुमा  अब  उनकी  इसटाल्ड  कंपेभ्िटी  का  50  प्रतिणत  उत्पादन  थमंल  पावर  प्लान्ट्स  में  हो

 रहाँ  बाकी  जो  50  प्रतिशत  उत्पादन  रह  गया  उसका  कारण  यहूं  है  कि  जहां  से  रिपेयर

 पार्ट सं  मिलमें  वह  समय  पर  नहीं  मिल  रहे  हैं  भोर  काफी  कठिनाई  उनके  रास्ते  में  मैं

 माननीय  मंत्रों  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  ८०४स्ट्रो  मिनिस्ट्री  के साथ  इस  मामले  को  लेकर  बी०

 एच०  ई०  एल०  के०  लोगों  से  कहें  कि  वह  समय  पर  ठीक  पाट्रंस  की  आपूर्ति

 थर्मल  पावर  सेक्टर  में  या  एन०  एच०  पी०  सी०  के  सैक्टर  में  सुधार  केन्द्रीय  मंत्रालय  कै

 हाथ  में  मगर  पावर  जनरेशन  का  मुख्य  काम  राज्यों  के  पावर  बेपेडों  के  पास  ओर  राज्य  के

 पावर  बोर्डों  को  वित्तीय  हालत  बड़ी  शोचनीय  है  ।  एक  राज्य  अधिकांश  राज्य  ऐसे  हैं  और

 पावर  जिसकी  सबसे  बड़ी  जिम्मेदारी  ट्रांस्मिशन  की  मैं  समझता  हूं  कि  उसको  जिस  कंजुअंल
 प्रेनर  में  हू  मारी  राज्य  ले  रही  वह  चिन्ता  का  विषय  है  ।  *

 माननीय  मंत्री  महोदय  को  राज्य  के  विद्युत  मंत्रियों  के  साथ  हस  मामले  को  लेना

 ओर  उनसे  बात  कर  के  कहना  चाहिये  कि  समयवद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  वह  अपने  पाकर  वबोड़ों  में

 सुझार  लायें  ओर  एडमिनिस्ट्रंशन  को  जुस्‍्त  दुरुस्त  ह॒

 थर्मल  पावर  प्लांट्रस  में  तो  समय  अभी  लेकिन  एन०  एच०  पी०  जिसके

 साथ  हुमारो  बहुत  सारी  समस्याएं  जुड़ी  हुई  वह  समय  पर  अप  प्रोजेक्ट  को  पूरा  नहीं  कर  रहे
 मैं  माततीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  जिस  तरीके  से  थर्मल  पावर  प्लांट  में  चाहे

 कारवा  या  रामागुंडम  का  उसको  समय  पर  पूरा  किया  उसी  प्रकार  समय  पर  इस  प्रोजेक्ट

 पूरा  करें|  ५

 '  मैं  यहां  पर  एक  बांत  रामागुंडम  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।  कि  आश्थध्र  प्रदेश  की  जो

 गुड  परियोजना  वह  सारी  पावर  को  सेती  है  क्योंकि  वहां  कोई  नेशनल  प्रिड  न  होने  की  वजह
 अगर  कर्ताटक  में  बिजली  की  कमी  उसको  वह  दे  ।  यहां  दोनों  जगहु  विरोधी  दलों की

 मैं  अपने  तेलगू  देशम  के  मित्रों  से  निवेदन  करूगा  कि  वह  राज्य  सरकार  को  कहें  कि  जितनीਂ

 उनके  पास  एक्स्ट्रा  पावर  हो  उसको  कर्नाटक  को  देने  में  किसी  प्रकार  की  दिपकत  इससे

 एक  प्रश्न  पंदा  होता  है  कि  हम  नेशनल  ग्रिड  नहीं  बना  रहे  हैं  ।

 कान  आ
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 जितने  हमारे  थरमंल  पावर  प्लांट  उन  सब  को  मिलाना  चाहिए  जिससे  जो  कमी  वाले
 राज्य  उसकी  समय  पर  आधूर्ति  की जा  जब  अचानक  कमी  पैदा  होती  है  तो  उसकी

 भापूर्ति  की  जा  सके  ।  इस  विषय  में  कई  बार  मामला  उठा  सदन  के  अन्दर  ओर  बाहर  दोनों

 जगह  इसको  उठाया  गया  प्लेनिंग  कमोशन  ने  इस  पर  जोर  दिया  मैं  मंत्री  जो  से  निवेदन

 करूंगा  कि  इस  संबंध  में  जितंती  पैंसे  की  जरूरत  उसके  लिए  वह  जोर  दें

 एन०  एच०  पी»  सी»  ने  तेजी  से  काम  करना  शुरू  किया  मगर  इसमें  एन०  एच०  पी०
 सी०  केਂ  सेक्टर  में  बहुत  कम  बजट  रखा  गया  है  ।  इससे  जो  योजनायें  उनके  हाथ  में  उन्हीं  को
 बह  ले  पायेंगे  ।  बंसे  इल्वेस्टीगेशन  पूरी  हो  चुको  हैं  ओर  वह  प्लैनिंग  मिनिस्ट्री  को  सौंपी  भी  जा

 चको

 *  उत्तर  प्रदेश  की  शारदा  बेली  इसकी  अपार  विद्यत्  पेदा  करने  की  क्षमता

 यह  इतना  विद्युत  पंदा  कर  सकती  हैं  कि  नादंन  इण्डिया  को  आवश्यकता  की  पूर्ति  कर  सकता  हैं
 क्योंकि  थर्मल  पाथर  प्लांट  को  कोल  की  जो  ,  जरूरत  होती  है  वह  एक  निर्धारित  मात्रा  के  अन्दर

 होती  इसी  प्रकार  से  हिमालय  से  निकलने  वाली  हिमानी  नदियां  इममें  भी  जल  विद्यूत
 पंदा  करने  कीं  अपार  क्षमता  उन्हें  गर्मी  के  दिनों  मे ंलगातार  पानी  मिल  सकता  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  का  जो  धौली  गंगा  का  प्रोजेक्ट  है  उनमें  निर्माण  कार्य

 शुरु  करें  ।  ु

 अब  में  सी०  डब्लयू०  सी०  की  वर्किंग  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  हमने  अपनी  जनसंख्या

 की  खिलाने  के  लिये  दो  हजार  डो०  तक  200  मिलियन  टन  अनाज  पेदा  करना  है  और  इस
 समय  उसके  लिये  हमको  च।हिए  113  मिलियन  हैक्टर  भूमि  को  सिचित  करना  मगर

 जिस  प्रकार  से  सी०  डब्लयू०  सी०  का  काप्र  चल  रहा  मैं  नहीं  कहता  खराब  काम  किया

 उसमे  बहुत  सेबा  की  लेकिन  जिस  प्रकार  की  हमारी  एपेक्स  बाडी  जितनी  उम्मीदें  थी  कि

 वह  नई  टेक्‍्नालजी  और  एन०एच०पी०  सी०  ओर  दूसरे  संगठनों  को  वह  नहीं  दे
 पा  रहे  जिन  योजनाओं  पर  निर्माण  कार्य  दूसरी  योजना  और  तीसरी  पोजना  में  प्रारम्भ  हुआ
 था  बह  भाज  पूरी  नहों  हुई  जिसको  वजह  से  प्रोजेक्ट  कास्ट  लगातार  बढ़ते  जा  रही  है  ओर
 उनसे  जो  फायदा  होना  नहीं  हो  रहा  है  ।

 जो  अम्तरराज्यीय  जल  विवाद  उसके  बारे  में  अनुरोध  करू गा  ।  कई  बार  मामले  उठ  चुके
 लेकिन  सुलझ  नहीं  पाये  हैं  ।  उसमें  आपको  मशिवरा  करके  सुलझाना  आपको  कोई

 रास्ता  निकालना  होगा  जिसने  राज्य  अपने  झगड़ों  को  कम  करें  ।

 जो  हाईं  लैंड  जो  केवल  बर्षा  पर  निर्भर  करते  हैं  ओर  मदियां  वहाँ  बहुत  नीचे  बहुल्ो  हैं  ।

 बह  सारे  देश  को  सिचित  करने  के  लिये  पानी  देने  का  काम  करती  हैं,"लेकित  वहां  को  जमीन  सूखी

 रह  जाती  वहाँ  वर्षा  ऋतु  में  काफी  प।नी  बरसता  उसको  स्टोर  करने  के  लिए  कोई  प्रबन्ध

 होता  चाहिए  ताकि  उन  इलाको  सें  जो  पानी  वर्षा  ऋतु  में  स्टोर  किया  उसका  उपयोग

 ३2५१0
 .
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 जाड़ों  में  भोर  गर्मी  में  सिंचाई  के  विशेष  कर  सब्जी  पंदा  करने  के  लिए  किया  जा  सके-इसकी
 भोर  विशेय  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  मुझे  यह  भी  निवेदन  करना  है  कि  सिल्टिंग  को  प्राब्लम  है  वह  भी  ऐसी
 है  कि  जिससे  झारे  रेजवय्स  की  लाइफ  खत्म  होती  जा  रही  हैं--वह  चाहे  भाखड़ा  नंगल  हो  यां
 दुसरे  रेजर्वायसं  हों  ।  सिल्टिंग  को  रोकने  के  लिए  स्टेट्स  के  जो  फूलड़  कन्ट्रोल  वाड  स॒  हैं  उनसे  कहा
 जाना  चाहिए  कि  जहां  से  नदियां  निकलती  है  जहां  उनका  उद्गम  वहीं  से  फूलड़  कन्टोल  मेजस

 होने  चाहिए  ।  फारेस्ट  डिपाटंमेन्ट  वाले  इस  काम  को  कुछ  कर  रहे  हैं  लेकिक  उस  उद्दे श्य
 से  नहीं  करते  हैं  जिस  उ्द  श्य  से आपकी  करना  चाहिए  ।  इसका  सबसे  बड़ा  नुकसान  रेजवीय्स  को
 होता  है  ओर  बाढ़  का  खतरा  भौ  बढता  तो  इसकौ  ओर  मन्त्री  णो  को  विशेष  ध्यान  देने  की
 आवश्यकता

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्तुत  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  5

 क्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  हर  देश  के  संविधान  में  हर  खेत  के

 लिए  पानी  और  खाट  देने  का  प्रावधान  होना  चाहिए  ।  स्वतंत्रता  के  पहले  इस  देश  में  22.9
 शत  भूमि  पर  सिंचाई  की  व्यवस्था  थी  और  स्वतन्त्रता  क्राप्ति  के  बाद  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  द्वारा

 हम  €0  परसेन्ट  भूमि  में  सिंचाई  की  व्यवस्प्रा  कर  सके  इससे  पता  चलता  है  कि  स्वतंत्रता
 प्राप्ति  के  बाद  40  परसेन्ट  भूमि  पर  सिंचाई  की  व्यवस्था  बढ़ी  113  मिलियन  हेक्टर  भूमि  पर
 सिंचाई  का  प्रबंध  करने  को  योजनायें  हमारे  पास  हैं  परन्तु  अभी  तक  हम  केवल  60  परसेन्ट  भूमि  में

 हो  सिंचाई  की  स्ववस्था  कर  सके  हैं  इसका  कारण  यह  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  हर
 पंचवर्षीय  योजना  में  इससे  संबंधित  राशि  घटती  चली  गई  और  उसी  के  फलस्वरूप  आज  सिंबाई
 का  प्रबंध  इतनी  कम  मात्रा  में  इसके  अलावा  दूसरा  कारण  यह  भो  रहा  है  कि  सिंचाई  की

 योजनाओं  को  समय  से  पूरा  महीं  किया  गया  और  फलस्वरूप  उनकी  कास्ट  बढ़ती  चली  गई  ।  इस
 सम्बन्ध  में  मैं  भ्रापका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहुंगा  कि  नागाओुन  सागर  को  औरोजिनल  कास्ट
 91  करोड़  थी  जो  कि  बढ़कर  850  करोड़  तक  पहुंत  गई  है  |  इसी  प्रकार  से  तु  गभव्ठा  प्रोजेक्ट  की

 ओरीजिनल  कास्ट  11.५5  करोड़  थी  जो  बतकर  111.70  करोड़  द्वो  विभिम्न  प्रोजेक्ट्स  के

 सम्बन्ध  में  आपने  जो  उत्तर  दिया  था  उससे  मालूम  होता  है  कि  इन  प्रोजेक्ट्स  की  कास्ट  कई  गुना
 बढ़  गई  है  क्योंकि  आप  उनको  समय  पर  पूरा  नहीं  कर  सके  ।  लोहा  और  लेबर  की  कई
 गरनां  कास्ट  बढ़  जाने  के  कारण  आप  उन  प्रोजेक्ट्स  को  पूरा  नहीं  कर  सके  ।

 अभी  मेरे  मित्र  कह  रहे  थे  कि  राज्यों  के  बीच  में  जल  विवाद  चल  रहे  यह  जो  पामी  है

 है  वह  तो  भगवान  की  देन  हवा  के  लिए  तो  हम  नहीं  लड़  रहे  हैं  लेकिन  पानी  के  लिए  लड़ते

 हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  चाहुंगा  कि  जितनी  भी  बढ़ी-बड़ी  गधदियां

 हैं  उनको  तेशनल  श्रोजेक्ट  के  रूप  में  डिक्नेयर  किया  जासा  चाहिए  जैसे  कि  आपने  भालड़ा  नंगल  को
 भैशनल  प्रोजेक्ट  डिक्सेगर  किया  तागाजुन  सागर  पोचमपाड़  ओर  तुगभजा  प्रोगेक्ट  को
 डिक्लेयर  किया  |  विभिन्‍न  राज्यों  में  आपस  में  जो  जज  चल  रहे  हैं  उतको  रोकने  और
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 समाप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इन  प्रोजेक्ट्स  को  अपने  कन्ट्रोल  में  लेकर

 स्वयं  उनको  पूरा  करेਂ  ताकि  राज्यों  के  बीच  में  झगड़े  न  होने  यह  केवल  दो-एक  राज्यों  के

 झगमड़ें  की  बात  नहीं  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  निजाम  सरकार  ने  बहुत  साम्र  फ्ह्ले
 मोदाव री  पर  एक  मल्‍्टो  परपज  इलेक्ट्रिक  प्रोजेक्ट  का  प्लान  बनाया  इतने  वर्ष  पहले
 यह  प्लान  बताया  गया  था  लेकिन  अभी  तक  यह  साकार  रूप  में  नहीं  आया  है  ।  हसका  कारण  क्या

 है  ?  इसका  कारण  है  कि  आंध्य  प्रदेश  में  डेम  बनने  वाला  है  और  ओर  मध्यप्रदेश  में  बघ्ीन

 ड्बने  बाली  ये  जो  मल्टी  परपज  प्रोजेक्ट  होते  हैं  इनसे  विद्युत  उत्पस्न  होती  है  भोौर  ब्रेश  को

 लाभ  मिलता  है  ।  लेकिन  35  साल  के  बाद  भी  ऐसे  प्रोजेक्ट्स  के लिए  हमको  रुपया  नहीं  खिले  तो

 क्‍या  कहा  जाए  ।  यही  कहा  जाएगा  कि  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  का  पानी  का  झगड़ा  है  ज़िल  पर

 केन्द्रीय  सरकार  का  नियंत्रण  नहीं  हो  रहा  है  ।

 इसलिए  मैं  केन्द्र  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  जितनी  भी  बड़ी-बड़ी  प्रोजेक्ट्स  जो  सो

 करोड़  से  ज्यादा  की  होती  हैं  उनका  राष्ट्रीकरण  करके  वह  उन्हें  अपने  हाथ  में  ले  यह  जरूरी
 नेशनल  प्रोजेक्ट  के  रूप  में  फिर  उनको  पूरा  करे  जिससे  नागाजु  न  सामर  प्रोजेक्ट  को  पूरा  किया

 गया  है  ।
 हु

 अभी  आंध्  प्रदेश  सरकार  की  भोर  से  कु  वी  में  एक  प्रोजेक्ट  की  बात  केन्द्रीय  सरकाह  से

 अल  रहो  है  ।  ऐसे  ओर  भो  कई  छोटे-छोटे  प्रोजेक्ट  हैं  ओर  करोड़ों  रुपये  के  प्रोजेक्ट  हैं  जिन  पर

 केक्क्रीय  सरकार  बैठ  गई  उनको  मंजर  नहीं  करती  हमें  उनके  लिए  भारत  की  क्खीप्ररेंस

 आहिए  ।  अगर  उनसे  पानी  मिलता  है  तो  सारे  भारत  को  लाभ  सिलता  मगर  केप्द्रीय  सश्खार

 से  10,20,30,  स्राल  तक  अगर  क्लीयरेंस  नहीं  मिले  तो  उन  प्रोजेक्ट्स  में  बहुत  रुकाबट  पढ़  जाती

 है  और  उनको  पूरा  करने  को  कोमत  भी  बढ़ती  जाती  राज्य  सरकार  को  रुपये  को  किवक्रत

 होती  इसलिए  केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रोजेक्ट्स  को  क्लीकड्रेंस

 देगे  में  देर  नहीं  करती  चाहिए  ।

 मैं  एन०  टी०  पी०  सी०  के  बारे  में  भी  एक  बात  बोलना  चाहता  जहाँ  पर  कोल  मिलता

 है  वहां  पर  थरमल  पावर  प्रोजेक्ट  बनने  थरमल  पावर  प्रोजेक्ट  रायच्ुर  में  बनायें  जहां
 कि  कोयला  नहीं  है  तो  यह  ठोक  नहीं  कोयला  गोदावरी  ओर  रामग्रुण्डम  से  जाना  मेरा

 कहना  है  कि  जहां  कोयला  मिलता  है  वहां  ही  ये  प्रोजेक्टस  बनाये  जाने  इसी  तरह  से

 कोग्रले  के  टेरिफ  रेट  में  भी  कमी  लानी  चाहिए  ।  मैं  निवेदन  करू गा  कि  कोयले  के  सत्पादन  क्षंत्र

 में  जहां  से कोयला  मिलता  है  और  पावर  स्टेशन  तक  कोयले  के  जाने  का  टेरिफकेट  रेट  ऋषा  होना
 चाहिए  ।  इससे  कंज्युमर  को  लाभ  होगा  ।

 मैं  यह  भी  निवेदत  करू  गा  कि  केसर  के  फास  आध्य  को  भो  प्रोजेक्टस  हैं  उसको  जअश्दनत्रदी
 से  पूरा  करें  हमारा  आाम्प्रप्रदेश  एक  अन्मपूर्णा  है  ।  भध्वा  में  देश  का  36  प्रतिशत  क्राचक़  कक्कस्
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 होता  इसलिए  अनुरोध  है  कि  आंध्र  के  प्रोजेक्ट्स  को  जल्‍दी  से  स्वीकृति दे  ।  आशा  हैआप  भेरे

 सुझावों  को  मानेंगे  ।

 श्री  शाम  ध्ट  खिरहर  :  उपाध्यक्ष  सरकार  की  तरफ  से  जो  मांगें

 चेज्ञ  की  गई  हैं  उनका  मैं  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  ये  काफी  स्वागत  योग्य  माँगें  हैं  भोर

 इनका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  उत्तरी  बिहार  के  सीतामढ़ी  से  भाता  हूं  ।  वहां  एक  बागमती  योजना  के  रूप  में  सिंचाई  योजना
 जा  रही  मैं  देख  रहा  हूं  कि  पिछले  दस  वर्षों  से  करोड़ों  की  लागत  से  यह  योजना  चल

 रही  हैं  |  काश्तकारों  की  सेकड़ों  एकड़  जमीन  इसमें  डूब  चुकी  है  ।  करोड़ों  रुपये  का  मुआवजा  भी
 दियां  गया  है  सेकिन  उसकी  पूर्ति  अभी  तक  सरकार  को  ओर  से  हस  मायने  में  महीं  हो  पाई  है  कि

 वहाँ  सिंचाई  का  काम  होता  ओर  लोगों  को  बाढ़  से  संरक्षण  मिलता  ।

 गत  साल  यह  खबर  मिली  कि  नेपाल  कोई  नुनवर  बांध  रिजरवायर  बना  रही  है  ।  अगर

 हमारी  भारत  सरकार  का  नेपाल  सरकार  से  इसके  वारे  में  कोई  एसप्रीमेंट  नहीं  हो  पाता  है  तो
 उसका  मेरी  समझ  हमारी  बागमती  योजना  में  भाने  से  रुकेगा  ओर  बागमती  में  पानी
 नेपाल  सरकार  को  मर्जी  से  मिलेगा  या  जिससे  सिंचाई  कार्य  ठप्प  पढ़  जायेगा  ।  इस  तरह  बोजना  की
 सारी  लागत  देकार  चली  जायेगी  |  हमारा  खजाना  खाली  हो  रहा  पिछले  साल  एक  उभ्चस्त  रीय
 हन्जीनिर्यारिग  और  अन्य  तकनीकी  विभागों  फ्लड  कंट्रोल  विभाग  की  टीम  वहां  गई  उसकी
 मीटिंग  हुई  थी  ।  उसको  रिपोर्ट  प्रकाशित  नहीं  पता  नहीं  उप्तने  क्या  सिफारिश  बह  रिबोर्ट

 सरकार  के  पास  अगर  कोई  रिपोर्ट  सरकार  के  पास  जिसमें  नेपाल  सरकार  से  गांत  हुई  है
 और  उससे  कहा  गया  है  कि  यह  बाँध  बनाया  जाए  और  रिजरवायर  बनाने  के  बाद  रिक्‍्वायड

 डिस्चाज  दिया  जाए  तो  यह  प्रोजेक्ट  चलता  नहीं  इसको  बन्द  कर  देना  इसका
 आधिक  भार  सरकार  पर  बढ़ता  चला  जा  रह  है  ।  मेरी  राय  यह  है  कि  इस  तरह  की  परियोजना
 को  बग्द  कर  देना  चाहिए  ।  इसमें  संकड़ों  एकड़  जमीन  कास्तकारों  की  फंसी  हुई  उसको  फ्री
 कर  देना  चाहिए  ओर  जो  लोग  इसमें  काम  कर  रहे  उसको  दूसरी  जगहू  पर  काम  पर  लगाना

 चाहिए  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  कोन  सा  प्रोजेक्ट  है  ?

 भरी  राम  भ्र  ध्ट  लिरहर  :  बागमती  परियोजना  जो  सीत/#मढ़ी  से  सेकर  समस्तीपुर  और

 जंग  तक  जाता  इसका  जिक  पहले  भी  किया  था  कि  बागमती  परिमोजना  पर  जो  छर्बा  किया
 ज्रा  रहा  दस  साल  के  बाद  भी  आज  तक  कोई  यूटीलिटी  इसकी  नहीं  हो  पायी  दस  सांख  के
 बाद  भी  आज  तक  कोई  यूटीलिटी  इसकी  नहीं  हो  पाई  अगर  बांध  बनाने  रिजरवायर  बनाने
 से  नेपाल  सरकार  डिस्चार्ज  नहीं  देती  है  पानी  का  तो  बागमती  योजना  को  बन्द  कर  देता  चाहिए  ।

 इससे  करोड़ों  झाए  का  भार  सरकार  पर  पढ़ा  जो  येकार  गया  इसके  लिए  सरकार  नेपाल

 से  बात  अगर  वह  तैयार  होते  तो  बागमती  परियोजना  घलती  नहीं  शो  इशको
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 राम  श्रेष्ठ  खिरहर  ]

 बाहण्डअप  कर  दिया  जाए  ।  यह  सुना  गया  है  कि  टेक्तौशियेंस  ने  भी  अपनी  रिपोर्ट  में  यही  बताया

 है  कि  अगर  पानी  का  डिस्चार्ज  नेपाल  देने  के  लिए  तैयार  हो  जाता  है  तो  ठीक  नहीं  तो  ट्यूवेबल
 लगा  कर  नाले  में  पानी  देकर  सिंचाई  करवाई  जाए  ।  मेरी  समझ  +  यह  बात  तदीं  इसंकी

 कोई  उपयोगिता  नहीं  होगी  ।  इससे  जमीन  फंसी  रह  जायगी  ।  टयूबबेल  लगाकर  तो  बसे  भी  सिंचाई

 योजना  चलाई  जा  सकती  है  |  इसलिए  मेरी  राय  में  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।  मन्त्री  महोदय  वागमती

 परियोजना  पर  अवश्य  ध्यान  दें  ओर  मेरे  कथन  को  एक  माह  में  केन्द्र  जांच  कर  कायंवाही

 दूसरा  मैं  विद्युतीकरण  के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  बिहार  की  बात  बताना

 चाहता  हूं  ।  जब  हम  क्षेत्र  सें  जाते  हैं  तो  जतता  कहती  है  कि  आपसे  तो  भेंट  हो  जाती  लेकिन

 बिजली  से  भेंट  नहीं  होती  है  मेरी  प्राथंना  है  कि  हमारे  इलेक्ट्रीसिटी  बोडं  को  केन्द्र

 सरकार  अपने  हाथ  में  ले  होता  यह  है  कि  जिस  गाँव  में  दस  खंभे  पड़  होते  चाहे  लाइन भी
 न  दी  गई  यह  बता  दिया  जाता  है  कि  यहाँ  का  विद्यू  तीकरण  हो  चुका  है  ।  इस  तरह  के  कई

 मामले  देखने  आए  इनकी  इन्क्वारी  होनी  चाहिए  ।  बिहार  करके  नाथ  विहार  में  ऐसो
 बात  है  ।  यह  जनता  के  साथ  गहुत  बड़ा  घोखा  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मुझे  आशा  है  कि  मन्त्री  मेरे  द्वारा  प्रस्तुत  दोनों  बातों  कौ  भोर

 ध्याम  देंगे  और  इन्क्‍्वारी  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्री  सरफराज  अहमद  :  उपाध्यक्ष  मैं  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  मांगों  का

 समर्थन  करता  हूं  और  साथ-साथ  यह  भी  कहता  जैसे  हमारे  साथी  ने  कहा  कि  बिहार  को  जनता

 कहती  है  कि  आपसे  तो  भेंट  हो  जाती  लेकिन  बिजली  से  नहीं  भेंट  यह  बात  बिल्कुल  सह्दी
 मेरा  भी  यही  अनुभव

 उपाध्यक्ष  किसी  भी  देश  के विकास  के  लिए  बिजली  ओर  सिंचाई  का  बहुत  अहम

 रोल  रहता  लेकिन  मुझे  अफसोस  है  कि  स्टेट  इलेक्ट्रीसिटो  बोर्ड  अपनी  जिस्मेंद।रियों  को  नहीं

 निभा  रहे  हैं  और  यही  वजह  है  कि  आशञ  गांवों  के  अम्दर  जो  बिजली  पहुंचनो  चाहिए

 मसਂ  को  जो  बिजली  पहुंचनी  चाहिए  वह  नहीं  पहुंच  पा  है
 |  मैं  कहना  चाहता  हू  कि

 इसमें  भारत  सरकार  को  स्ट्रीम-लाइन  करना  पड़े  राज्य  की  जो  विद्य्‌त  बोर्ड  परिषद  उसको

 मैं  आज  बड़ी  गम्भीर  स्थिति  मैं  अपने  प्रदेश  को  बात  आपसे  कहना  चाहता  हूं  ।  आर०  ई०  सी०

 का  जो  मामला  प्रखण्डों  के  इलेक्ट्रीफिकेशन  के  अंतर्गत  किसी  भी  ध्रृखण्ड  में  आज  तक  काम  नही

 हुआ  है  ।
 '

 :
 पांच  वर्ष  की  योजना  होते  हुए  भी  उसे  फिर  तोन  बर्षों  के  लिए  एक्सटेंड  कर  दिया  जाता

 इसी  तरह  से  यह  एक्सटेशन  प्रोग्राम  चलता  रहता  अगर  आप  रिपोर्ट  देखेंगे  तो  यह  पता
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 हि  चलेगा  कि  गायों  में  विद्यूतीकरण  हो  गया  है  ।  लेकिन  सही  रूप  में  विद्युतोक९ण  नहीं  हो  पाता

 एन०टी०पी०सी०  का  मुजफ्फरपुर  में  काटी  पमल  पावर  स्टेशन  और  कोयल  कारो  प्रोजेक्ट
 की  वही  स्थिति  है  ।  बिहार  सरकार  को  जो  इस्टरेस्ट  लेना  चाहिए  वह  नहीं  ले  पा  रही
 जो  थर्मल  पावर  प्रोजेक्ट  पूरा  हो  जाना  चाहिए  वह  अभी  तक  महीं  हो  पाया  अशी  बिहार
 के  अन्दर  800  ट्रांसफारमस  की  आवश्गकता  कभी  ट्रांसफार्मर  आ  भी  गए  तो  उनको  सही
 मायनों  में  नहीं  लगाया  जाता  उनको  लगाने  में  बारगेनिंग  होती  है  ।  बड़े  अफसोस  के  साथ
 कहना  पड़ता  है  कि  बिजली  की  तारों  की  भी  चोरी  होती  है  ।  मोलों  मील  तक  तार  काट  दिए  जाते

 यह  पता  नहीं  लगता  कि  गांवों  और  शहरों  के  अन्दर  उन  तारों  की  पूर्ति  कब  की  जायेगी  ।  मैं
 आपका  ध्यान  छोटा  नागपुर  संधाल  परगना  की  ओर  ले  जाना  चाहता  सिंचाई  के  साधनों  की
 कमी  होने  के  कारण  खेती  करने  में  लोगों  को  बड़ी  असुविधा  हो  रही  है  |  कही-कहों  पर  तो  बिजली
 हो  नहीं  एक  साल  में  एक  वर्षा  होती  है  भोर  उसी  पर  उस  क्षेत्र  की  कृषि  निभर  करती  हु
 आर०ई०सी०  की  वात  मैंने  आपको  बता  दो  हमारे  जिले  गिरिडीह  के  अन्तगंत  डी  ०वी०सी  का
 खुंदपुरा  और  बोकारो  थर्मल  प्रोजेक्ट्स  उनके  अगल-बगल के  गांवों  में  सड़कों
 ओर  स्कूल  को  जो  सुविधाएं  देनो  चाहिए  बह  नहीं  दो  गई  हैं  ।  जिस  जिले  में  थमंल  पावर
 प्रोजेक्ट  हो  और  उसमें  विजली  को  कमो  रहे  तो  यह  बड़  दुर्भाग्य  की  वात  इन  शब्दों  के साथ
 मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  निश्चय  ही  वे  कुछ  करेंगे  क्योंकि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  इसकी  मांग

 क्रो  सरफराज  अहमद  :  जब  तक  सरकार  स्थिति  महीं  सुधारेगी  तब  तक  गांबों  में  यहीं
 जबाब  मिलता  रहेगा  कि  आपके  दर्शन  तो  हो  जाते  हैं  लेकिन  बिजली  के  नहों  होते  हैं  ।

 क्री  रामाश्य  प्रसाद  सिंह  :  उपाध्यक्ष  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश
 कृषि  के  लिए  दो  चीजों  को  आवश्यकता  होती  इसमें  सिंचाई  श्रोर  बिद्यू.त  प्रमुख  चोजें  ह

 हमारी  कृषि  दोनों  चीजों  से  अछृती  हमारे  देश  में  ऐसे  प्राकृतिक  प्रकोप  होते  हैं  जिनसे  देश  को  बड़ा

 भुकसान  पहुंचता  है  ।  इसको  रोकने  के  लिए  दी्धंकालीन  और  अल्पकालोन  योजन।एਂ  बनाई  गई
 इसके  बावजूद  भी  इस  पर  काबू  नहीं  पा  सके  इसी  विभाग  की  रिपोर्ट  है  कि  हमारे  देश  में  मो

 दोनों  प्राकृतिक  प्रकोपों  से  नुकसान  होता  बहू  चार  सो  करोड़  के  करीब  बंटता  अधिक
 मामले  में  इतना  बड़ा  नुकसान  होगा  तो  इससे  बेकारी  ओर  गरीबी  हाँ  बढ़ेगी  ।  इसके  लिए  कौन
 दोषी  है  ?
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 मैं  यहां  आपके  ध्यान  में  चीन  का  उदाहरण  लाना  चाहता  हूं  जो  कि  दुनिया  भर  में  सबमंसे
 ज्यादा  इस  प्राकृतिक  आपदा  से  ग्रल्‍्त  देश  वहां  एक  समय  इतनी  दरिद्रता  बढ़  चुकी  थी  और
 उसकी  टरि  द्रता  का  फारण  वहां  की  यांगसीक्यांग  नदी  थी  जो  उसकी  प्रगति  में  बाधक  बन  गई

 चीन  के  लिए  अभिशाप  बन  गई  थी  और  उसके  कारण  सारा  देश  कंगाल  हो  गया  परन्तु  वहांਂ
 की  सरकार  ने  उस  पर  काबू  पाने  के लिए  एक  योजना  बनाई  और  उसको  निर्धारित  समय  में  पूरा
 किया  ।  इसके  कारण  चीन  में  समृद्धि  आई  और  आज  वही  चीन  हर  मामले  में  हम॑से  आगे  है  जब॑
 कि  वह  हम।रे  बाद  आजाद  हुआ  था  ।  इसलिए  आपको  इस  दिशा  में  कुछ  सोचना  चाहिए  ।  हमारे
 देश  में  बहुत  सी  ऐसी  योजनाएं  है  जो  पिछले  20  सालों  से  केन्द्र  में  अटकी  हुई  ज॑से  बिहार
 की  मूहाना  डैम  परियोजना  जिसके  बन  जाने  से  वहाँ  के  पाँच  जिलों  को  लाभ  मिलने  वालां

 नवादा  ओर  नालन्दा--और  इन  क्षेत्रों  को  सिंचाई  कौ  सुविधाएं  प्राप्तः  दो
 जाएंगी  लेकिन  वह  योजना  20  सान  से  यहाँ  पर  लटकी  हुर्ई  दूसरे  सबसे  बड़ी  फमी  यह  है  कि
 आप  जो  भी  छोटी  या  बड़ी  योजनाएं  बनाते  हैं  उन  योजनाओं  का  काम  कभी  संमय  पर  प्रा  नहीं  हीता
 और  हर  साल  है.उतका  लागत  का  खर्च  बढ़ता  ही  चला  जाता  जब  हमारी  योजनांओं  का  लागत

 खर्चबढ़ता  जाता  है  तो  हमारे  सामने  आर्थिक  संकट  पंदा  हों  जाता  ओर  हम  उन  योजनाओं  को

 प्राकरने  के  लिए  साधन  नहीं  जुटा  पाते  और  हमारे  सारे  काय॑  क्रम  पिछड़ते  चले  जाते  किसी  भी

 देश  में  जब  तक  योजनाएं  समय  से  प्री  नहीं  की  जाएंगी  तब  तक  उस  देश  को  सफलता  नहीं
 मिल  वह  प्रगति  नहीं  कर  सकता  और  आधिक  मामलों  में  मजबूती  उसमें  नहीं  भा

 सकती  ।

 उपाध्यक्ष  चूंकि  समय  की  बहुत  €  इसलिए  में  अब  कुछ  बिजली  के  सम्बन्ध

 में  कहना  चाहता  हूं  |  वँसे  तो  बहुत  से  हमारे  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विषय  में  कहा  है  और  यह
 बात  सही  भी  है  कि  देहातों  में  बिजली  के  सम्बन्ध  में  लोग  कहते  हैं  कि  वह  तो  आंखमिचौनी  करती

 बिजली  के  बारे  में  पटना  ओर  दिल्‍ली  जैसे  बड़े  शहर  में  रहने  वाले  लोग  तो  समभते  हैं  क्योंकि

 उन्हें  पूरी  बिजली  मिलती  है  और  यही  कारण  है  कि  अ।ज  शहरों  थी  तरफ  लोग  बेडातों  से  भाग

 रहे  देहातों  स ेउठकर  वे  लोग  शहरों  में  रहना  पसन्द्र  करते  हैं  क्योंकि  शहरों  में  उन्हें  बिजली  की
 कमी  का  सामना  नहीं  करना  पड़े  गा  ।  बिजली  की  कमी  के  कारण  गांवों  में  कृषकों  को  भी  काफी

 नुकसान  उठाना  पड़ता  है  ।

 दिजली  के  सम्बन्ध  में  मैं आपसे  एक  नियेदन  ओर  करना  चाहता  हूं  ।  जितने  हमारे  बिजली
 के  पुराने  यूनिट्स  मैं  चाहता  हूं  कि  उनमें  सुधार  किया  जाए  और  अधिक  बिजली  उत्पादन  के

 लिए  नए-नए  यूनिटस  खोले  जाएं  ।  इसके  साथ-साथ  आपने  काफी  खर्च  करके  कुछ  अभियन्ताओं  को

 विदेशों  में  टू  निग  बिलवाई  है  परन्तु  विदेशों  से  आने  के  बाद  आपने  उनको  उस  लाइन  में  न  डालकर

 दूसरी  तरफ  लगा  दिया  है  और  इस  तरह  वे  जिस  तरह  को  टूनिंग  लेकर  यहा  आए  उसका

 आपकी  फायदा  नहीं  मिल  रहा  है  ।  मैं  आंकड़ों  में  नहीं  जाना  चाहता  ।

 ओर  झन्नत  प्रकाश  सेठी  उपाध्पक्ष  मैं  सिंचाई  और  विद्य,त  मंत्रालय  से
 सम्बन्धित  अनुदानों  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।
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 सातवीं  योजना  में  कृषि  विकास  को  मुख्य  नीति  क्षाद्यान्त  को  उत्पादन  बढ़ाता  और  के

 '

 उच्च  स्तर  में  आत्म  निर्मरता  प्राप्त  करना  यह  कुशल  जल  प्रबन्ध  और  सिचित  तथा  बर्षा  वाले

 क्षेत्रों  दोनों  में  जल  स्रोतों  क ेअधिकतम  उपयोग  से  ही  व्ववहायं

 नए  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  में  सिचाई  क्षमंता  बढ़ाने  पर  बहुत  जोर  दिया  गया  है  ।  मैं  कुल
 113  मिलियन  हेक्टेयर  क्षत्र  की  सिंचाई  के  अन्तर्गत  लाए  जाने  के  प्रस्ताव  का  स्वामत  करता

 केवल  सिचाई  क्षमता;का  सृजन  ही  काफी  नहीं  है  ।  मैं  सिथाई  ओर  विद्य्‌त  भन्‍त्री  का  ध्यान  एक  बात  की

 ओर  दिलाना  चाहूंगा  कि  मूमि  को  ठीक  उसे  समतल  फील्ड  चनल्स  का  निर्माण  करके

 कमान  क्षंत्रों  के  बिंकास  पर  अतिरिषत  ध्यान  दिया  जाए  ताकि  अधिकतभ्त  लाभ  उठाया  जा

 सके  ।

 म-जल  के  विकास  az,  जिस  पर  अधिकतर  लघु  सिद्चाई  कार्यक्रम  आधारित  हैं  बड़ी  और

 मध्यक्ष  सिंचाई  परियोजनाओं  की  ही  तरह  संमान  रूप  से  धयान  दिया  जाता  भूजल

 योजनाएं  छोटे  और  सीमांत  किसालों  को  सिंचाई  के  सतत  और  विश्वसनीय  स्रोत  उपलब्ध

 कराती  हैं  ।  इसके  इम  कार्यक्रमों  को  वित्तीय  संसाधनों  से  व्यक्तिगत  और  सहकारी

 प्रयात्वों  द्वारा  प्रारम्भ  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  इससे  संटकारी  खजाने  पर  भी  अधिक  भार  नहीं
 पड़ता  है  ।

 7.00  म०  प०

 कमान  क्षेत्र  क्षेत्रों  में  किसानों  के  और  इतिषाई
 *

 कारिता  समितियां  बनाकर  श्रबन्ध  में  किसानों  को  भागीदारी  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  भर

 उन्हे  शामिल  किया  जाना  इस  उड़ोसा  राज्य  में  तीन-बहु
 राज्यीय  नदी  घाटी  परियोजनाएं  अर्थात  अपर  कोलाले  इन्द्रावती  और  सुवर्ण  ब्रिद्यूत
 उत्पादन  सिंचाई  और  बाढ़  नियत्रण  के  प्रयोजन  से  हैं  ।  इन्हे  शीक्ष  परा  कब्न  को

 आवश्यकता  है  ।

 का  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  सातबरीं  पंचवर्थी  4  में  इन  परियों  नाओं
 के  लिए  अधिक  धन  आवटित  करने  की  ओर  दिलाना  चाहता  हू  ।

 हम्सरे  राज्य  में  बाढ़  बिन  बुलाएं  मेहमान  की  तरह  लगतार  आती  लगबग
 बर्ष  मानव  जीवन  सम्पत्ति  की  अवाध  हानि  होती  राहत  कार्थों  के लिए  केर्द्र  द्वारा
 भारी  धनराश  ब्यय  की  जा  रही  उड़ीसा  में  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  के  लिए  अभी  तक केट्रोय  क्षेत्र

 हा
 की  योजनाओं  के  अतंर्गत  कोई  भी  एक्रीकृत  जल  प्रश्रघ  परियोजना  प्रारम्भ  हों  को
 गई

 हं

 हमारे  राज्य  में  सभी  प्रमुख  नदियों  में  वाइ  की  बारम्बारता  को  दृष्टि  से  उपयुका
 माश्रों  को  कार्यान्वित  करने  को  प्राथमिकता  दिए  जाते  पर  विच्ञार  करने  की  आवश्यकता  है  ।
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 जा  -त3त>त
 सरकार  ने  इस  पर  एक  विस्तृत  बोऊ्ना  पहले  ही  अस्तुत,की  मैं  माननीय  मन्त्री  से
 दन  कश्ता  हू  कि  सही  वोजना  के  दोराम  कल  के  कम  जार  एकीकृत  जेल  विभाजक  प्रबंध
 जनाओं  को  केन्द्र  प्रायोजित  योज्नाओं  के  रूक  में  हहमिल  करें  भोर  इत  प्रयोशन  के  पर्याप्त
 घन  मंजू  करे  ।

 ह

 भी  कमला  प्रसाद  रावत  :  उपाध्यक्ष  इश्न  देश  में  एक  तरफ  तेजी  से
 बाढ़  आती  है  ओर  इसी  इलाके  में  जद्ां  पर  बड़ी-बड़ी  नदियां

 गोमती--इनके  किनारे  बड़ी  ऊबड-खाब  ,  जमीन  अमर  इनके  ऊचे  स्थानों  पर  सरकारी

 ट्यूबगेल  बना  जायें  तो  इस  ऊबड़-छाबड्  इलाके  में  भी  कुछ  हरियाली  बय  सम्ती  इस
 इलाके  में  बड़ी  भुखमरी  की  समस्या  है  और  काफो  परेशानी  है  ।

 हमारे  उत्तरप्रदेश  में  शारदा  सहायक  नहूर  के  फाडर  कंकल  बन  के  से  एक  पुरानी  जो
 शारदा  नहर  डसे  रह  कर  दिया  गया  ।  इसलिये  सीतापुर  में  जो  फैजाब्रद  कामिश्नरो  ध्िचाई
 करती  इस  नहर  के  रह  हो  जाने  स  जहां  पर  फोडर  कंगाल  मिलती  उसके  किनारे  वश

 प्री
 समस्या  ई  ।  वह्लै  पर  ध्िकाई  नहीं  हा  पाती  हूं  ।  उध्च  गांव  में  पूरी  तरर  भुब्मरो  हैं  ।  एक  बरफ
 हम  चाहते  हैं  कि  ऊबड़-लाबड़  इनाकी  में  बेतो  तमाम  उतर  प्रदेश  में  जो  रेगिस्तान  हूं
 ऊसर  हैं  तमाम  क्षेत्रों
 में  सिंच।ई  की  सुविधा  बढ़नी  तभी  इसका  उपयोग  हो  सकता  है  ओर  ज्यादा  रे

 खेती  हो  सकतो  हूं  ।

 एक  जोए  समस्‍या  है  जल  कलाव  की  ।  इन  नहेरों  के  किनारे  तमाम  सीपेज  हो  जाती  हूँ  ।

 दूसरी  सबसे  बढ़ी  प्राब्लम  हूँ  जा  तमाम  झौल  है  इनका  पानी  निकालकर  अगर  नदी  मे  पहुंचा  दिया
 जाये  सिंचाई  विभाग  के  जिम्मे  आपने  यह  काम  लगावा  लेकिन  यह  काम  पूरा  नह्ल  हा  रहा

 इसका  तमाम  बबद  हों  रहा  हूँ  ।

 इसी  तरह  राम  मंग्रा  बूढ़ी  गंडक  परियोजुना  और  तमाम जो  परियाजनां
 जो  चालू  को  गई  इन  "  गाँव  तक  नाली  बनाने  का  काम  भी  क्षौंपा  गया  लेकिन  बहू
 बनान  के  बाद  हुं  खत्म  गई  ।

 उपाध्यक्ष  इन  मांगों  का  समर्थन  करते  आपने  मुझे  3  मिनट  का  ही  समय
 मैं  आपका  भाभारी  हूं  ।  धन्यवाद  ।,

 १.04  ज०  ए०

 तत्परखात्‌  लोकसभा  चंत्र

 हि  के  ग्यारह  बज  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुंदक  :  आकाशदीप  20  दरियागंज  नई
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